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प्रस्तावना 


भारत की स्वतंत्रता के बाद एससी दाष्ट्रभापा गो विश्वविद्यालय शिक्षा के 
माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न दाप्ट्र के सम्मुख था। किन्तु हिन्दी में इस 
प्रयोजन के लिए प्रपेश्षित उपयुक्त पाठ्पपुस्तवों उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम- 
परिवर्तन नहों छिया जा सकता था । परिशामतः भारत सरकार ने इस न्यूनता के 
निवारण के लिए “वैश्ञानिकी तथा पारिभापिक शब्दावली श्रायोग” की स्थापना की 
थी । इसी मोजना के पभ्रन्तगंत पीछे १६६६ में पाँच हिन्दी भाषी प्रदेशों में ग्र'य- 
प्रकादमियों की स्थापना की गयी | 

राजस्थान हिन्दी प्रन्प अकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के उत्रृष्ट ग्रथ- 
निर्माण में राजस्थान के प्रतिप्ठित विद्वानों तथा प्रस्यायकों का सहयोग प्राप्त कर रही 
है और मानवियी तथा विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट पाठ्य-प्रयों का 
निर्माण करवा रही है । प्रकादमी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रंत्त तक तीन सौ से 
भी झधिक ग्रंधब्प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम प्राशा करते हैं । प्रस्तुत पुस्तक एसी 
क्रम में तैयार करवायी गयी है | हमें प्राशा है कि यह पपने विषय में उत्कृष्ट 
योगदान करेगी । 


चंदनमल बंद यद्ादेव ड्रात्य 
प्रप्पध् फा, था, निदेशक 


++ 


प्रावकथन 


प्रजमेर नगर राजस्थान की हृदयस्थली रहा है । यह महत्वपूर्ण नगर झाधु- 
मिक इतिहास में ही नहीं श्रपितु भारत के प्राचीन इतिहास में मी आकर्षण एवं 
घटनाओं का केन्द्र-बिन्दु रहा है। अंग्रेजी राज्ययाल में सुदीर्धकाल तक यह एक 
राजनीतिक प्रकाश स्तम्भ के रूप में श्रवस्थित रहा है । 

आधुनिक इतिहास में तो अ्रजमेर बहुत समय से समुचे राजस्थान में सभी 
राजनीतिक हलचलों का एक अश्रप्रतिम केन्द्र रहा है ( प्रशासन _में श्राधुनिकता एवं 


वेज्ञानिकता के तत्त्व ने संभवतः इसी नगर का सर्वप्रथम स्पर्ण किया भ्रौर फिर समूचा 
राजस्थान उससे किसी न किसी रूप में प्रभावित हुम्ना | इसलिए अजमेर-मेरवाड़ा के 


प्रशासन के अध्ययन का ऐतिहासिक महत्व हो जाता है क्योंकि सच्चे श्रथों में प्रशासन 
का शुभारम्भ आधुनिक इतिहास में श्रजमेर से ही हुआ भौर कालांतर में समूचे 
रजवाड़ों ने प्रशासन का सूत्र किसी न क्रिसी रूप में यहीं से ग्रहण किया । यह स्वयं 
स्पप्ट है कि श्रजमेर के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्पंदन ने समुचे राजस्थान को 
_सुदीर्घकाल तक स्पंदित रखा। श्रभी तक वैज्ञानिक दृष्टि से अ्जमेर-मेरवाड़ा के 
प्रशासन का अ्रध्ययन नहीं हुआ था । संभवत: इस दिशा में प्रस्तुत ग्रन्य पहला कृदम 
है | लेखक ने ३ वर्षों के कठिन परिश्रम से सभी मौलिक स्रोतों का श्रध्ययत किया श्रौर 
पहली वार सम्बन्धित मौलिक सामग्री के श्राधार पर समूची सूचनाएं एकत्र कर उसे 
सुश खलित रूप में प्रस्तुत किया । 
ब्रिटिश राज्यकाल में अजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासन का एक सांगोपांग चित्र 
इस ग्रन्य में प्रस्तुत करने का प्रयत्न क्रिया गया है और इसके लिए छोटी से छोटी 


प्रावकथन 


और वड़ी से वड़ी सूचना मौलिक एवं अश्रधिकृत सूत्रों से ही ग्रहए की गई है । में 
उत सबके प्रति कृतज्ञ हूं जिनसे सूचना-संचय में मुफे सहायता मिली है। स्वर्गीय 
श्री माथुराम खड़गावत के प्रति मैं विशेष रूप से कृतश्ञ हूं जिनके सौजन्य से मेरी 
पहुँच मौलिक सामग्री के लेखागार तक हो सकी । 


यह ग्रन्थ विनीत लेखक की शोर से अ्रपनी जन्मभूमि के प्रति एक मौन 
श्रद्धाउजलि भी है | श्रजमेर मेरी जन्मभूमि है--स्वगदिपि गरीयसी । 


राजस्थान विश्वविद्यालय, राजेन्द्र जोशी 
जयपुर । 


ऐतिहासिक सन्द्म 


भोगोलिक एवं प्राकृतिक परिचय : 

प्रजमेर-मेरवाड़ा जो दन दिनों वर्तमान शझ्जमेर जिले का भू-भाग है, स्वा- 
धीनता के पूर्व, प्रंग्रेत शासित भारत में चीफ कमिप्रनरी का एक छोटा सा प्रांत मात 
था। यह राजस्यान के केखद में स्वितत था । चारों ओर से राजवूत रियासत्तों से घिरा 
हुआ था। इसके पश्चिम में मारवाह, उत्तर में किशनगढ़ और मारवाड़, पूर्व में 
जयपुर और किशनगढ़ तथा दक्षिण में मेवाड़ की रियासतें थीं। इसका कुल क्षेपफल 
२,७७१ वर्गमील तथा जनसंसया ३८६०,३८४ थी। प्रजमेर मेरवाड़ा की स्थिति पूर्वी 
गोलाद में २५१ २३! ३०” श्रौर २६? ४१ श्रक्षांश तथा ७३० ४७! ३०” श्रौर 
७५० २७! ०” देशान्तर के मध्य थी। प्रंग्रेजों के शासन काल में श्रजमेर दो जिलों 
(प्रजमेर व मेरबाड़ा) में विभक्त था जिनका द्वेग्रफल क्रमण: २०६६ श्रौर ६४१ 
वर्गमील था ।' 

प्ररावली पर्वत श्रेणी जो दिल्‍ली से श्रारम्भ होती है वास्तव में श्रजमेर की 
उत्तरी सीमा से अपना मस्तक उठाती हैं शौर उस स्वान पर जहां श्रजमेर 
स्थित है अपना पूर्ण स्वरूप प्रदर्शव करने लगती है | श्रजमेर के दक्षिण में कुछ ही 
मील की दूरी पर यह पर्वत श्रेणी दुद्दरी हो जाती है ।* श्रणमेर नदियों से वंचित 
है। बनास केवल इसके दक्षिणी पूर्वी स्रीमांत को छूती है श्रोर खारी व ढाई नदियां 


२३ १६वीं शताव्दी का अजमेर 


जिले के दक्षिणी पूर्वी भू-भाग के कुछ अंशों को ही प्रभावित करती हैं। सागरमतो 
जो अजमेर की परिक्रमा सी करती है, गोविन्दगढ़ में सरस्वती से संगम करती हुईं 
मारवाड़ में लूनी नदी के नाम से प्रख्यात होकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है ।3 


भारत के तलहटी क्षेत्र में स्थित होते और मरुस्थलीय भू-भाग का सीमांत 
होने के कारण यह बंगाल की खाड़ी और भरवसागर के मानयूनों के लाभ से वंचित 
सा रह जाता है। अजमेर में बहुत कम और अ्रनिश्चित वर्षा होती है । इससे यहां 
ग्राये दिन अकाल एवं श्रभाव तथा सूखे की स्थिति बनी रहती है । वर्षा की भारी 
कमी के बावजूद अ्रजमेर क्षेत्र में खरीफ और रवी की दो फसलें होती हैं। कुग्रों 
श्रौर जलाशयों द्वारा सिंचित कृषि से लोगों को गुजारे लायक खाद्यान्न उपलब्ध हो 
जाता है। जिले में केवल दो भीलें हैं जिनमें एक पुष्कर में तथा दूसरी सरगांव 
ओर करन्थिया के मध्य स्थित हैं। करन्यियां फील ही श्रकेली ऐसी है, जिसका 
पानी स्िचाई के काम आाता है। कर्नल डिक्सन के द्वारा इस जिले में कई तालाबों 
के निर्माण के कारण इस क्षेत्र में सदियों में पानी की कमी नहीं रहती ।४ 


ग्रजमेर-मे रवाड़ा की वनस्पति और पशु-पक्षी राजपुताना के पूर्वी भाग में पाये 
जाने वाली वनस्पति और पशु-पक्षियों से मिलते हैँ । वृक्षों में ग्रथिकांश नीम, बबूल, 
पीपल, बरगद, सेमल, सालर, ढ़ाक, खेजड़ा और गांगां मिलते हैं। यद्यपि बाघ बहुत 
ही कम थे, तथापि चीते, लकड़बग्घा, सुप्रर, काला हरिण, नीलगाय, बतखें, तीलोर, 
जलमुर्गा, खरगोश और तीतर साल भर नज्र आते थे | अ्रजमेर के प्रथम सुर्परिटेडेंट 
मे अपने प्रशासनकाल में यहां घने जंगलों का उल्लेख किया है परन्तु बाद में यह 
सम्पूर्णा क्षेत्र वृक्षविहीन सा होगया था | व्यावर शहर, नसीराबाद की छावनी तथा 
तालाव निर्माण के लिए चूना तैयार करने में ईघन की श्रावश्यकता के कारण, वन, 
वृक्ष विहीन हो चले थे शौर कहीं कहीं इक्के दुक्‍्के पेड़ नजर आते थे । सब्‌ १८७१ 
में जंगलात-नियम लागू किये गये और वन विभाग ने कुछ क्षेत्र वन उगाने के लिए 
श्रपने अधिकार में लिए जिपके फलस्वरूप इस राज्य के सुरक्षित बनों का क्षेत्र १४२ 
वर्गमील और १०१ एकड़ होगया था ।* 
राजपुती रियासतों में श्रजमेर के लिये संघर्ष : 


फरिए्ता के अनुसार अ्रजमेर का अस्तित्व ६९७ ईस्वी में भी था जब कि 
हिन्दुओं ने सुवुक्ततीन के विरुद्ध संघ के लिए संघ स्थापित किया था [४ “किन्तु 
वास्तव में अजमेर शहर मूच रूप से अजयमेह के नाम से प्रख्यात था और ११३३ 
ईस्वी में श्रजयराज ने इसकी स्थापना की थी । 


अजयराज के पुत्र और उत्तराधिकारी अश्र॒णॉराज के शासन काल में लाहौर 
भौर गजनी के यमीनी अ्रजमेर तक चढ़ आये थे । नगर के वाहर खुले मैदान में हुए 
युद्ध में पत्तीदी सेवापति बुरी तरह से हारा श्रौर चौदावों से श्यवी जाने >वचाने को 


ऐतिहासिक सन्दर्भ; ३ 


भाग गया था। कई मुस्लिम सैनिक अपने भारी भरकम जिरह बख्तरों के बोझ से 
मर गये और अधिकांश जल शून्य मर भूमि में प्यास से छटपटाते हुए दम तोड़ बैठे । 
प्रजयमेरु ने इस तरह यश भरी विजय श्री ग्रहण की और उसकी गणना शक्तिशाली 
दुर्ग के रूप में की जाने लगी ।४ श्रणोराज ने मालवा, हरियाणा झौर अन्य सीमा- 
वर्ती क्षेत्रों पर चढाई करके श्रपने राज्य की सीमाएं विस्तृत की थी । जयानक 
लिखते हैं कि “उसे वर्तमान मन्दिरों का निर्माता तथा भावी मन्दिरों का प्रोत्ताहक कहा 
जायेगा क्‍योंकि यदि वह मुसलमानों को नहीं हराता तो वे विना उल्लेख के 
ही रह जाते ।7 यद्यपि उपयुक्त वाक्य प्रशस्ति मात्र है, तयापि इसमें सत्य का 
पर्याप्त श्रृंश है । 


विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल--- 

अर्राज की हत्या कर उनका पुत्र जगद्देव अजमेर की गद्दी पर बैठा परंतु 
बह झधिक समय तक शासन नहीं कर सका, क्योकि उसके जबन्य कृत्यों से अ्रसंतुष्ट 
उसके छोठे भाई विग्रहराज तथा अन्य सरदारों ने उसके विरुद्ध तरिद्रोह कर उसे मार 
डाला । विग्नहराज ने चालुक््य साम्राज्य के विद कतिपय सैनिक अ्रभियानों का 
नेतृत्व किया था ।९ विग्रहराज ने भादनक को भी पराजित किया था ।१९ जिजोल्या 
प्रशस्ति में उल्लिखित विजय अभियानों में विग्रहराज के दिल्‍ली और हांसी के 
अभियान महत्वपूर्ण हैं ॥ दिल्‍ली और हांसी पर विगश्रहराज के अधिकार के पश्चात्‌ 
चौहानों और तोमरों के वीच लम्बे समय से जारी कलह का अन्त हुआ । मुसलमानों, 
गढ़वालों और चौहानों से निरन्तर संघर्ष के कारण तोमर साम्राज्य श्रत्यन्त शिथिल 
हो गया था, इसीलिए अन्त में उन्हें शाकम्भरी चौहानों का श्राधिपत्य स्वीकार करना 
पड़ा । ११६५ ईस्वी में, दिल्ली पर मदनपाल तोमर का शासन था ।१* मुहम्मद 
गौरी के आक्रमण के समय दिल्‍ली का सीधा शासन पृथ्वीराज तृतीय के हाथों में न 
हीकर एक अ्रधीनस्थ राजा के हाथों में था जो कदाचित्‌ मदनपाल के वंशधरों में 
से रहे होंगे ।१* 

दिल्ली पर विजय प्राप्ति से शाक्रम्भरी और अजमेर के चौहान शक्तिशाली 
साम्राज्य के स्वामी वन गये थे श्रीर उनके कंधों पर मुसलमान आ्ाक्रांताग्रों से देश 
की रक्षा का भार श्रा पड़ा था। चौहानों के उत्कपंकाल में श्रजमेर की चतुमुखी 
प्रगति हुई | विग्रहराज चौहान को यह श्रेय है कि उसने कतिपय हिन्दू राजाओं को 
गजनवी साम्राज्य से मुक्ति दिलाई थी । वह केवल महान विजेता ही नहीं था परन्तु 
एक अनुभवी शासक भी था। वह साहित्य मर्मंग्न, कला प्रेमी और शिल्पकला का 
शाता था । उसे ही श्रजमेर की समृद्धि का अधिकांश श्रेय है ।१३ 

उसने एक उत्कृष्ट संस्कृत नाटक 'हरकेलि' की रचना की थी और श्रजमेर में 
घरस्वती कंठामरण महाविद्यालय” स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता कि यह 


है १९वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


श्रोज द्वारा घार में स्थापित सरस्वती कंठामरण महाविद्यालय के भ्राघार पर था । 
यद्यपि सुवुक्तरीन के समय भें इसे मस्जिद में मरिवर्तित कर दिया गया था, परन्तु 
प्रभी भी इसकी श्राकृति एवं स्वरूप प्रकट करते हूँ कि यह हिन्दू कलाकृति थी। 
कर्मेल टॉड के अनुसार यह प्राचीन हिन्दू णशिल्पकला का एक सम्पूर्ण एवं कलात्मक 
स्मारक है ।१४ कलींबम ने भी इस भव्य भवन की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है ।* 
विग्नहराज ने ही प्रसिद्ध विशालसर जलाशय का निर्माण करवाया था । यह 
ढाई मील के घेरे में है ।१६ विग्रहराज ने अपने पूर्व नाम विसाल के आधार पर 
विसालपुरा नामक एक नगर भी बसाया था। यह नगर गोरवाड़ पर्वत के मध्य दरें 
के बीच स्थित है जिसके दोनों श्लोर दो ऊंची संकरी पर्वंतमालाएं हैं। उनके बीच 
जलघारा प्रकट होती है जो मेवाड़ में राममहल तक गई है भोर वहां से वह बनाप्त में 
मिल गई है । पहाड़ संकड़े दर्रे के रूप में है परन्तु अजमेर के निकट प्राकर वह खुले 
विस्तृत मैदान का स्वरुप ग्रहण कर लेता है जहां वबनास नदी वर्षा के जल से एक 
बढ़े जलाशय का रूप लेती है। इसे विसलदेव के पिता श्रानाजी के नाम पर झावा- 
सागर कहा जाता है ।१४ पृथ्वीराज विजय के अ्रनुसार विग्नहराज चतुर्थ ने उतने 
द्वी देवालय भी वनवाये जितने उसने पहाड़ी दुर्ग चिजय किये थे । मुस्लिम विजेताश्रों 
की धर्मात्वता के कारण इनमें से केवल कुछ ही बच पाये थे । विग्रहराज चतुर्थ का 
शासनकाल सपादलक्ष के इतिहास में स्वणंयुग रहा है । 
तुर्कों का प्रवेश-- 


पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में, मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष निरंतर जारी 
रहा परन्तु चौहानों एवं गुजरात के चालुक्यों के प्रापसी संघर्प के कारण मुसलमानों 
के विरुद्ध पूर्ण शक्ति नहीं लगाई जा सकी थी । जब पृथ्वीराज द्वितीय ने शासद भार 
सम्भाला त्तव चौहानों को दक्षिण में चालुक्‍्यों से ही नहीं परन्तु उन्हें पूर्व में कन्नोज के 
मल्हाओ्रों से भी युद्ध करना पड़ा | यही वह काल था, जब मुहम्मद गोरी के नेतृत्व में 
मुसलमानों ने भारत पर झ्राधिपत्य के लिए गंभीर प्रयत्न किए और यह दुर्भाग्य हो 
था कि ऐसे समय भी भारतीय राजा लोग अपने मतमभेदों को मिटा नहीं सके । 
तराई की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज की हार के वाद भजमेर पर सुल्तान ने भ्रधिकार 


कर लिया और वहां का चौहान शासक पकड़ा गया और उसे मार डाला गया ! 


परिणामस्वरूप प्रजमेर को भयंकर लूठ-पाठ और हिसा का शिकार होना पड़ा ॥१८ 


ताजुल मासीर के लेखक ने जो शाहबुद्दीन गोरी का समकालीन था---प्रजमेर 
अत्यन्त अ्रलंकृत भाषा में प्रशंसा की है ।१६ अपने श्रल्पकालीन प्रवास में सुल्तान 
ने बहुत सारे देवालयों एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को घ्वस्त किया। वीसलदेव का | 
महाविद्यालय नष्ट कर दिया गया और उसके एक भाग को मस्जिद का रूप दे दिया 
गया। इसी भवन में वाद में शम्सुद्दीव अल्तमश ने (१२११-१२३६ ई० ) सात 


की श्र॒त 
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महरादवें जुड़वाई थीं। चौहानों की पराजय के वाद अजमेर में सूबेदार रहने लगा 
भौर नगर की समृद्धि को इतना घवका लगा कि पन्द्रहवीं णती के मध्य तक स्वाज़ा 
मुईनुद्दीन चिश्ती की मजार के पास जंग्रलो पशु और बाघ घूमते हुए नजर भाते 
थे । *९ शस तरह उत्तरी भारत के इतिहास में श्रजमेर की यशोगाया का प्रंत हुआ्रा 
भोर तत्पश्चात्‌ प्रजमेर राजस्थान के हृदय में मुस्लिम चौकी की तरह बना रहा 
जिसका उ्ं श्य राजपूत राजाओं पर नियन्परण रताना था । 


सद्‌ ११६३ में मुहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय के बाद ब्रजमेर 
मुसलमान गतिविधियों का एक केन्द्र वन गया । मुहम्मद गौरी मे स्वयं प्रजमेर के 
निकटवर्ती पड्ौसी क्षेत्रों के विदद्ध सैनिक अभियान का नेतृत्य किया परन्तु शजमेर पर 
पूरी तरह मुसलमान शासन को ल्यापित करने छा भार झुतुबुद्दीन एवक को सौंपा । 
पृष्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने जिसे फरिश्ता ने हेमराज झौर हसन निजामी ने 
जिसे हीराज ठहराया है, भपने भतीजे को, जिसने मुसलमानों का भाधिपत्य स्वीकार 
कर रफा था गद्दी से उत्तार कर स्वयं भ्रजमेर का राजा बना । हरीराज के सेनापति 
छप्तराज में दिल्ली पर क्‍्राफ्मणा किया, परन्तु दुतुबुद्दीन के हाथों पराजित होकर उसे 
प्रजमेर भाग प्राना पड़ा । खुतुबुद्दीन ने उसका प्रजममर तक पीछा किया तथा हरिराण 
को युद्ध में पराजित कर धजमेर पर प्भिकार फर लिया ।** उसका उहेश्य श्रणमेर 
पे लेकर प्रन्दिलवाहा *१ तक का छेत्र जीतना था परल्तु मेरों ने राजपूर्तों के सहयोग 
सै उसे भारी पराजय दी जिसमें उसे घायल होकर प्राण बचाने के लिए भाग कर 
धजमेर के किले में शरण सेमी पड़ी । पीछा फरते हुए राजपृतों से प्रजमेर दुर्ग फो 
पैर लिया । यह पेरा कई मद्दीनों तक चला परन्तु गजनी से कुमुक पहुंचने पर राज- 
पूतों को पीछे हटना पढ़ा । ३ दुतुबुद्दीन को मुर्यु के बाद राजपूतों ने फुछ काल के 
लिए ताराबढ़ पर पुनः प्रधपिदार कर जिया था ।*४ परन्तु इल्तुतमीश ने शीघ्र 
ही उन्हें सादे कर प्रणमेर पर प्रपना अधिफार कर लिया। तब से छेकर तैमूर फे 
झाक्रमण तक भजमेर दिल्‍ली सल्तनत के झ्रधीस बसा रहा ।१६ 

पजमेर चौदहवीं सदी के प्रन्त तक दिल्‍ली सल्तनत के फब्णे में रहा । 
इन दो सदियों के इतिहास में श्रजमेर के बारे में वहां के घृवेदारों के परिवर्तन 
की पर्चा को छोड़कर भ्रन्य किसी तरह का विशेष उल्लेस नहीं मिलता है ४४ 


तंमूर के प्राक्षमण प्ौर प्रकयर द्वारा श्रजमेर पर विजय के बीच फे समय 
में प्रजमेर ने कई सत्ता-परिवर्तन देसी । पहले मालवा के मुरालमान सुल्तानों, इसके 
बाद गुजरात के सुल्तान श्ौर प्रंत में राजपूतों के श्रधिकार में यह रहा । इस समय में 
नगर की समृद्धि का काफी छातस हुप्ना । सव्‌ १३६७ श्र सब १४०६ के मध्ययर्ती 
फोल में, जब दिल्ली सल्तनत को दिल्‍ली पर भी पअ्रपना अधियार बनाये रखना 
कठिन लगता था, सिसोदिया राजपूतों ने मारवाड़ फे राव रणमल*० के नेतृत्व में 


१६वीं शताव्दी का भ्जमेर 

जो उन दिलों भ्रपनी बहन के पुत्र मोड़ल की वाल्यावस्या के कारणा मेवाट़ के प्रशासन 
की देसरेप का काम करते थे, प्रय्मेर पर पश्राक्ृमण कर अपना आ्राधिपत्य स्थापित 
कर लिया था। श्रजमेर सब्‌ १४५५ तक गेवाड़ के श्रघीन रहा । उसी वर्ष मांद्ू के 
सुल्तान महमूद सिलमी* ने अजमेर के हाफिय गजधरराय** दो पराजित कर 
प्रजमेर अपने अ्रधिकार में कर लिया था। पचास बर्ष के प्रंतराल के बाद राणा 
रायमल के पुत्र पृथ्वीराज३९ मे प्रजमेर के गढ़ बीठली (वारागढ़ दुर्ग) पर श्रधिकार 
कर एक वार पुन: इस क्षेत्र पर मेवाड़ का श्राधिपत्य स्थापित कियारे ) | 

गुजरात के सुल्तान बहादुरशाहुअर ने सु १५३३ में ग़मशेरउल मुत्कारे३ 
को भेजकर अ्रजमेर पर अपना अधिकार रथापित कर लिया था। कदाचित््‌ श्रजमेर 
पर हमेंशा के लिए गुजरात का पअ्धिपत्य हो जाता, परन्तु केवल दो वर्ष बाद ही 
भेड़ता के राव वीरमदेव3४ ने गुजरात के हाकिम को अजमेर से सदेड दिया 3£। 
मारवाड़ के राव मालदेव35 ने राग १५३५ में झसे सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया 
भ्ौर सब १५४३ तक इसे अपने अधिकार में रगा३० उसके बाद शेरणशाह सूरी के 
मारवाड़ पर आक्रमण के समय अजमेर उसके श्रधिकार में चला गया35 | 

इस्लाम शाह सूर35 क्वे पतन के पश्चात्‌ सम १५५६ में हाजीसान ४* ने 
श्रजमेर पर अधिकार कर तिया था परन्तु प्रकबर का मुझाबला करने में भ्रसमयये 
होने के कारण वह गुजरात भाग गया और अकबर के सेनापति कासिम पान ने 
प्रजमेर दुर्ग पर विना किसी संघ के अधिकार स्थापित कर लिया४१ | 


दिल्‍ली साम्राज्य की महत्वपूर्ण श्रसला में जुड़ जाने से श्रजमेर सन्‌ १७३० 
तक मुगल साम्राज्य का अंतरंग भाग बना रहा | सुगलों के श्रधीन अजमेर सम्पूर्णो 
राजपूताना प्रान्त या सूबे का सदर मुकाम था। राजपूताना के मध्यवर्ती होने से 
मुगलशासकों के लिए अजमेर पर झावधिपत्य बनाये रसना श्त्यन्त महत्वपूर्ण था । 
सनिक दृष्टि से यहां का किला भी दुर्गम-दुर्जेय था । श्रजमेर एक शोर उत्तर भारत 
से गुजरात के मार्ग तथा दूसरी ओर मालवा के मार्ग का नियंत्रण करता था । एक 
सुदृढ किला होने के साथ ही अजमेर व्यापार व्यवसाय का महत्वपूर्ण केन्द्र भी था । 
इसकी सुदृढ स्थिति का कारण यहां की जनवायु था। रेतीले भूभागों की तरह यहां 
का पानी सारा न होकर स्वादिष्ट था। मुगल सम्राटों को इसका महत्व समभने 
में देर नहीं लगी और अजमेर शाही निवास का एक महत्वपूर्ण स्थान वन गयाएँ १ । 

सम्राट श्रकवर अजमेर को समृद्धि में अ्रत्यधिक रुचि रसता था। उसने 
शहरपनाह वनवाई, सास (दरगाह) बाजार भौर शस्त्रागार बनवाये। वह बहुधा 
साल में एक बार अजमेर श्राया करता था। जणहांगीर श्रजमेर में तीन साल तक 
रहा । उसने यहां महल वनवाए और श्रानासागर की पाल पर एक उद्यान दौलतवाग 
फा निर्माण करवाया। शाहजहां को अ्रजमेर की सुन्दरता में चार चांद लगाने का 
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श्रेय है । उसने झ्ानासागर पर संगमरमर की वारादरी प्रौर दरगाह में जामामस्जिद 
का निर्माण करवाया। झौरंगजेव भी सब १६५६ में पश्जमेर के निकट देवराई४3 
की निर्यायक लड़ाई जीतने के वाद ही वास्तविक रूप से दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर 
सका था। उसके पुत्र अकबर ने भजमेर के निकट युद्ध में उसे लगभग हराने की स्थिति 
पंदा कर दी धी। भौरंगजेब बड़ी कठिनाई से यह विद्रोह घांत कर पाया थाए४ | 
झ्रकबर के साज्नाज्य में राजपूताना भौर गुजरात के विरुद्ध मुगल अ्भियानों 
में प्रजमेर एक दृढ मुगल छांवनी बना रहा । मुगल सम्नाट ने इसे एक सूबे का रूप 
दिया झौर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही इसके भ्रभीनस्थ-कर दिये। 
भाइन-ए-प्रकव सी के प्रनुध्तार अजमेर का सूचा ३३६ मील लंबा झ्रौर ३०० मील 
उोड़ा था और इसकी सीमा पर शागरा, दिल्‍ली, मुल्तान और ब्रुजरात स्थित 
थे। इसके अंतर्गत १८४७ सरकारें शोर १६७ परमने थे जिनका कुल राजस्व 
२८, ६१, ३७, ६६८ दाम या ७१, ५३, ४४ दझपये था। मुगल साम्राज्य के कुल राजस्व 
१४, १६, ०९५८४ रुपयों में से अजमेर का भंग ७१, ५३, ४४६ रुपये था ।४४ इस 
सूचे पर मुगल सेना के लिए ८६, ५०० घुट्सवार, ३,४७,००० पैदल संनिक प्रदान 
करने की जिम्मेदारी थी | जिनमें भ्जमेर सरकार को जिसके प्रन्तर्गत २८ महल 
ये १६ हजार घृटसवार ओर ८४,००० हजार पैदल सैनिक प्रदाव करने होते थे । 
प्रजमेर दो सौ वर्षो से भी प्रधिक्त समय तक मुगल साम्राज्य का श्रंग बना रहा४*$ | 
४ 


श्रौरंगजेब फी मृत्यु के बाद मुगल साम्माज्य का पतन प्रारम्भ हुप्रा। 
फर्श ससियर*ै 0 के शासनकाल में जोसपुर नरेंग अ्रजीतर्मिह श्रधिक शक्तिणासी बन 
गए ये । यहां तक कि संब्यद बंधुर्णए झपनी स्यिति को बनाए रसने के लिए उन पर 
निर्मर थे शौर एक तरह से महाराजा अजीतसिद अपने समय में युद्ध और शांति के 
निशापयिक माने जाते थे ४ ९ । सन्‌ १७१९ में संब्यद धंधुम्मों के पतन के बाद श्रजीत सिह 
मे श्रजममेर पर प्राधिपत्य कर लिया ा१। सब १७२१ में मुहम्गद शाह ने 
पजमेर को वापस लेने का प्रयत्न किया । उसने काजी मुजपफर के मेतृत्य में अजमेर 
पर भ्राक्रमण के लिए सेना भेजी परन्तु श्रजीतर्तिह के बढ़े पुत्र श्रभयर्मिह ने इस 
प्राकमशा को विफल कर दिया। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते के हृष्टिफोश 
से अमयपतिह ने इसके बाद शाहजहांपुर ० नारनौल पर घढ़ाई कर इन्हें पूच लूटा 
तथा बाई ग्रामों को खड़े पड़े श्राग लगा दी*£ । 


इस कठिन परिस्थिति में जयपुर के शासक जयपसिह ने मुगल सम्राट की मदद 
की | उन्होंने श्रजमेर पर श्राफ्रमणा किया, श्रमरतिह, जिन पर कि अमयतिह की झनु« 
पस्थिति में श्रजमेर की रक्षा का भार था दो महीनों से श्रधिक इसकी रक्षा नहीं कर 
सके । फलस्वरूप दीनों पक्षीं के बीच जो संधिवार्ता हुई उसके श्रनु्तार श्रभमेर मुगल 
पधाम्नाज्य फो सौंप देना पहा[*3 | 


घ १६घीं शताब्दी का शजमेर 


सत्र्‌ १७३० में गुजरात ने सरबुलंदखान*४ के नेतृत्व में दिल्‍ली की श्रधीनता 
प्रस्वीकार कर दी थी । इस परिस्थिति में मुगल सम्राट ने उसके विरुद्ध अ्रभयभ्तिह से 
सहायता मांगी और यह वचन दिया कि उसे अजमेर और ग्रुजरात का हाकिम बना 
दिया जायेगा** । अभयसिह ने १७३१ में युजरात को जीत कर वापस मुगल साम्रा- 
ज्य का अधिकार स्थापित किया, परन्तु मुगल सम्राट मे अजगेर, जयपुर के सवाई- 
जयसिंह*६ को भरतपुर के जाट शासक चुड़ामण को दवाने के उपसक्ष में उन्हें 
प्रदात कर दिया | मुगल सम्राट के इस कदम ने राजपूताने के दो प्रमुख रजवाड़ों, 
राठौड़ों श्ौर कछवाहों के बीच श्रजमेर वो लिए संघर्ष श्रवश्यम्भावी कर दिया । 

सन्‌ १७४० में भिनाय शौर पीसांगन के राजाग्रों की मदद से अभयसत्तह 
के भाई वखतसिह ने श्रजममेर के हाकिम को परास्त कर श्रजमेर पर राठौड़ों का 
अ्रधिकार पुनः स्थापित किया । फलस्वरूप जयपुर व जोधपुर के बीच श्रजमैर के 
दक्षिणु-पूर्व में € मील दूर गंगवाना नामक स्थान पर एक महृत्वपूर्णा युद्ध ८५ जुन 
१७४१ को हुआ । मुद्दी भर राठौड़ो ने गयसिंह की विशाल सेना को भारी पराजय 
दी । जयसिंह को संधि करनी पड़ी । राठौड़ों को जयसिंह से सात परमने प्राप्त हुए 
जिनमें श्रजमेर भी एक था*०। 


सवाई जयसिंह की मृत्यु के वाद उनके उत्तराधिकारी ईश्वरी सिह भ्रजमेर 
पर पुनः श्रधिकार स्थापित करने को बहुत उत्सुक थे । उन्होंने श्रजममेर पर झाक्रमण 
की तैयारी भी की परन्तु जयपुर के रायमल व जोधपुर के पुरोहित जगन्नाथ की 
मध्यस्थता के कारण युद्ध टल गया*5 । तब से लेकर सतव्‌॒ १७५६ तक अजमेर पर 
राठौड़ों का शासन रहा । 


१८ वीं सदी का अंतिम मध्यवर्ती काल, जहां तक राजपूृताने का भ्रए्त है, 
मराठों के भारी संख्या में घुसपैठ का समय था । राजपूतों के श्रांतरिक कलह से उन्हें 
इनके मामलों में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ जो अंत में इस क्षेत्र में उनके श्राधि- 
पत्य के रूप में परिण्िित हुश्ना। राजपूतों के इन झापसी संधर्षों में होल्‍्कर भौर 
सिधिया ने बहुधा एक दूसरे के विरुद्ध पक्षों की अलग श्रलग सहायता की । मेड़ता 
के युद्ध में जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह की सेना भौर मराठों की मिलीजुली शक्ति 
के श्रागे जोधपुर के राजा विजय सिंह की पराजय ने एक लंबे समय के लिए अजमेर 
का भाग्य निर्णंय कर दिया । सव्‌ १७५६ से लेकर १७५८ तक श्रजमेर मराठों व 
रामसिंह के अ्रधिकार में रहा | रामसर, खरवा, भिनाय और मसूदा जयपुर नरेश 
राभसिंह के और शेप भाग मराठों के पास रहा । छोटी मोटी घटनाएं इस बीच 
अजमेर को मराठा श्राधिपत्य से मुक्त करने के लिए हुई परन्तु सन्‌ १७६१ तक अजमेर 
पर मराठों का झाधिपत्य बना रहा । सव्‌ १७६१ में मारवाड़ के भीमराज ने मराठा 
सुवेदार भ्रनवरजंग से अजमेर छीन कर श्रपने छोटे भाई सिघवी घमराज को वहां का 
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प्रशासन सौंप दिया था*६ । परन्तु शीघ्र ही मारवाड़ के राजा विजयसिंह ने खरवा 
के ठाकुर सूरजमज (ब्रजमेर दुर्ग के किलेदार) को आदेश दिया कि बे श्रजमेर 
मराठों को वापस सौंप दे । इस प्रकार झजमेर वापस मराठों को मिल गया । जनरल 
पैरों को अजमेर में व्यवस्था स्थापित करने का वार्य सौंपा गया क्योंकि घेरे के दौरान 
शांति मंग हो चली थी १९ । पूरे € वर्षो तक, भ्र्यात्‌ सद्‌ु १८०० तक अजमेर मराठों 
ग्रौर उनके सूवेदारों के हाथों प्रतहनीय श्रत्याचार सहन करता रहा । विद्रोही मेरों का 
पूरी तरह से दमन किया गया और उनकी पुलिस चौकियों में सेवाएं ली गई। जिन 
लोगों ने पिछली लड़ाई में जोधपुर का साथ दिया था उन पर भारी श्रथथ दंड थोपा 
गया, कई उदाहरण ऐसे भी हैँ जिनमें दंड की मात्रा लाख रुपये तक थी। यह राशि 
कठोरता से वसूल की गई झोर जो न चुका सके उनकी जागीरें खालसा कर ली 
गई । इसके फलस्वरूप मराठों के विरुद्ध असंतोप की गहरी शभ्राग घधकती रही जो 
कभी कभी ठिकानेदारों द्वारा मराठों के विरुद्ध हिंसक कारवाइयों के रूप में फूट 
पढ़ती थी११॥ 

मराठा फौज में भनुशासन की बड़ी कमी थी । सब्‌ १८०० में लकवा दादा 
ने मराठा शक्ति के विरद्ध सुली बगावत की, इसके पूर्व वह मराठा सेनाम्रों का सर्वोच्च 
सेनापति था, प्रतएवं यह प्रावश्यक समझा गया कि यथा शीघ्र उसे पंगु बना दिया 
जाय जिससे विद्रोह तीद्र सूप प्रहण ने कर सके । प्रजमेर लकवा दादा की “जाय- 
दाद” थी । जनरल परों को प्रजमेर पर पश्राधिपत्य सौंपा गया । १४ नवम्बर, १८०० 
को पैरो को यह जानकारी दी गई कि लकवा गालवा भाग गया है। उसने मेजर 
बोरगुई को पश्रजमेर दुर्ग पर श्लाक्रमश थेः लिए भेजा । जिसके प्रनुसार ८ दिसम्बर, 
१८६०० को धजमेर दुर्ग पर घावा बोल दिया गया, यद्यपि मेजर ने उक्त प्रादेशों 
का बहादुरी से पालन करने का प्रयत्न किया, परन्तु उसे पीछे धकेल दिया गया। 
उसने पूरे पांच माह तक जी जान लगाकर रात दिन एक कर दिया परन्तु श्रजमेर 
दुर्ग फो हस्तगत नहीं कर सका | श्रन्त में वह रिश्वत के माध्यम रे ८ मई, १८०१ 
को किले पर अधिकार पाने भें सफल हुत्ना। परी अश्रजमेर के सूवेदार बने और लो 
महोदय के जिम्मे श्रजमेर के प्रशासन की देख-रेशा का काम सौंपा गया ३ २ | 

सन ६८०३ से १८१८ तक अजमेर का इतिहास मराठों भीर श्रंग्नं जों के 
धीच उत्तर भारत में प्रधिपत्य स्थापित करने के लिए संघ का इतिहास है। लाडड 
वेसेजली के समय में प्रंग्र जो शौर सिसियों के बीच युद्ध छिड़ जाने पर मारवाड़ के 
राजा मानरिह ने मराठों से प्रजमेर छीन कर तीन साल तक इसे श्रपने श्रधीन 
रखा था5 3 | बाद में जब अंग्र जों श्लौर मराठों के बीच संधि हो गईं तो अ्रजमेर 
पुनः मराठों के हाथ में श्रा गया तथा १८१८ तक उनके पास रहा। सब्‌ १८०५ में 
दोलत राव सिधिया पश्रौर प्रग्रेज सरकार के मध्य संधि के बाद देश में केवल श्ररा- 
जकता थ लूटपाट का बोलथाला था। एस संधि के बाद सिंधिया की फोौजें 
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चौथ वसूली में श्रानाकानी करने वाले सरदारों को दवाने के नाम पर दिनरात सक्रिय 
हो चली थी । अतएव अजमेर में इस संधि के वाद अस्थिरिता एवं श्रसुरक्षा की 
भावता कम होने के वजाय उसका बढ़ना स्वाभाविक ही था* ४ | 


२५ जून, १८१८ को ईस्ट इन्डिया कम्पनी और महाराजा आलीजाह 
दौलतराव सिंधिया के मध्य एक संवि हुई जिसके अनुसार अ्रजमेर प्रंग्रेजों को 
प्राप्त हुआ * । 

पंग्र जों ने जब अजमेर प्रांत का शासन भार सम्भाला तो यह भू-भाग श्राठ 
परगनों और ५३४ ग्रामों में विभक्त था तथा इसमें कृषि योग्य १९ लाख पक्का 
बीघा भूमि थी। इस क्षेत्र के सभी जूमीदार अधिकांशतः राठौड़ थे, केवल कुछ 
ही पठान, जाट, मेर और चीता थे । मेर और चीता लोग जिले के अ्रन्तिम छोर 
पर आाबाद थे । केवल इन दो जातियों के जूमीदारों को छोड़कर शेष सभी शांतिप्रिय 
भ्रौर परिश्रमी थे१ ३ | 


श्रजमेर में मराठों के एक सदी के कुशासन के फलस्वरूप जनता में, भय की 
भावना व्याप्त हो गई थी श्रोर अधिकांश जनता यहां से दूसरे स्थानों पर चली गई थी । 
प्रजमेर पर अग्नेजों के श्राधिपत्य के साथ ही वे लोग जो दूमरे प्रदेशों में जा बसे 
थे, अपने घर पुत्र: लौढने लगे। लोगों में विश्वास का आदुर्भाव हुआ ओर कैतों में 
फसलें फिर से लहलहाने लगीं । तांतिया और बापू तिविया ने जो हानिप्रद व अदूर- 
दर्शितापूर्"णं तरीका अ्रपनाया उसके कारण मराठों को कभी भी ३,४५,७४० रुपये 
से श्रधिक की राशि का लगान या ३१,००० हजार की छुगी को मिलाकर केवल 
३७६,७४० रुपये से अधिक की राशि प्राप्त नहीं हुई १० । 


श्राठ परगनों में से केवल एक परगना खालसा था। इसमें से भी झ्राधा 
भू-भाग इस्तमरार या जागीर भूमि में था*ए । इस इस्तमरार भूमि पर जिनका 
प्रधिकार था वह किसी पट्टे से या काठुनी हक के अ्रन्तर्गंव नहीं था | केवल दीर्षे- 
कालीन कब्जा ही उन्हें इस जूमीन का हकदार बनाये हुआ था । इन परिस्थितियों में 
अंग्रेजों की व्यवस्था के अ्रन्तर्गत उस समय केकड़ी का कस्बा और श्रजमेर परगने के 
केवल १०५ ग्राम अंग्रेजों के हाथ लगे। इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों के श्राधिपत्य के 
बाद ही खेती में इतनी वृद्धि हुई कि केवल श्राधी फसल ही बापू सिंधिया के उस 
समय के मराठा भूमि कर व श्रत्य करों की सम्मिलित राशि से अधिक थी९ ४ । 
मराठों के समय खालसा और इस्तमरार भूमि से लगान भव्यवस्थित एवं मतमाने 
ढंग से वसूल किया जाता था*९ | 


पराणों की व्यवस्था लालच की श्रवृत्ति पर श्राधारित थी । जब कभी उन्हें धन 
की श्रावश्यकता होती वे ग्रामों में जाते श्रीर एक न एक बहाने से पैसा बटोर लाते । 
संत १८०५ तक इस प्रदेश ने कभी फौज खर्च (सँतिक ष्यय के लिए कर) का पास 
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भी नहीं सुना था । सतत १८०४ में घालाराव ने श्रतानक भिनाय पहुंच कर वहां के 
ठाकुरों से अपनी हैसियत के प्नुसतार मेंठ देने को कहा । उन्हें बाध्य किया गया कि 
ये ६०,००० रुपये की राध्ि प्रदान करें। परन्तु बालाराव एक पाई भी वसूल करने 
में असफल रहे । भिताय के राजा ने इस शर्त पर कि बालाराव उसके जामा में से 
एक चोयाई माफ कर दे तो फौज सर्च देता स्वीकार किया ९१ 


उपयु क्त विवरण से स्पप्ट है कि मराठों को जब भी घन की झ्रावश्यकता होती 
राजस्व के नियमों की परवाह किये बिना ही वसूली के लिए चल पड़ते थे । इस तरह 
वार-बार घन की मांग बने रहने से क्षेत्र का सम्पूर्ण राजस्व प्रशासन अव्यवस्थित हो 
गया था । उस पर फौज सर्च भोर थोषा गया जिससे भूराजस्व में बड़ी भारी कमी 
प्रागई थी। वालाराव ने जालीया से फौज सर्च के नाम पर ३५,००० रुपये का 
कर ग्रजमेर शहरपनाहू की मरम्मत व साई की खुदाई के नाम पर वसूल किया। 
उसने फौज सर्च के अलावा मुसही सर्च भी वसूल (किया। मतूदा से ३५,००० 
देवलिया से १५,००० व भमिणायव से ३५,००० रुपये फौज सर्च के नाम पर वधुल 
किए गए। इस तरह के वित्तीय दंड भार दिनों दिन बढ़ते जाते थे इस कारण 
सन्‌ ६८१० में जब तंतिया श्रजमेर का सूवेदार नियुक्त हुमा तो उसे एक घाख की 
रकम वी मांग को परन्तु बहू केवल ३५,००० रुपये की राशि ही बटोर पाया था। 
यह मांग उसने इस झ्राधार पर की कि उसे झजमेर की सूुवेदारी पाने के लिए एक 
भारी रकम रिश्वत्त में देनी पड़ी थी | अगर कोर इस्तमरारदार उनकी मांग पूरी नहीं 
करता तो उसके ठिकाने पर प्राक्रमश किया जाता था । सन्‌ १८१४ में बड़ली के 
ठाकुर द्वारा भुगतान से इंकार करने के कारण उसके ठिकाने पर श्राक्रमण किया 
गया । ठाकुर झपने कतिपय सगे सम्बन्धियों सहित मारा गया श्रौर उसका ठिकाना 
लूट लिया गया ॥९९ मराठा प्रशारान वास्तव में संगठित लूट था जिसमें कतिपय 
प्रनुचित कर वसूली से दवकर?३ गरीब किसान दरिद्रता की चरम सीमा तक पहुंच 
गया था ।४४ 


प्रजमेर जिला श्जमेर और केकड़ी को मिलाकर बनाया गया था। जिन्हें 
किशनगढ़ पृथक करता था । जागीर इस्तमरार व भौम में विभाजित होने के कारण 
वहां खालसा श्रयवा सरकारी राजस्व भूमि बहुत ही कम थी। जाग्रीर दान तथा 
बग्यीश के भ्रन्तर्गत ६५ ग्राम थे तबा उसका वापिक भू-राजस्व एक लाख के लगभग 
था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जागीर स्याजा साहिब की दरगाह की थी, जिसमें १४ 
गांव ये थे उनसे २६,६३० र० की भू-राजस्व श्राय होती थी । शन्य छोटी जागीरें 
कुछ व्यक्तियों और पामिक संस्वानों से सम्बद्ध थीं जो विशिष्ट व्यक्ति, देवस्थान 
धथा प्रथम श्षेणी झौर द्वितीय श्रे णो के उमरावों को मेंट में दी हुई थीं ।४१ 


इसतमरार णागीरें ६६ थीं जिनमें २४० प्राम थे शौर इनका क्षेत्रफल 
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८घ००.३ वर्गमील था। इसकी वापिक आय ५,५९,१५८ रुपये थी तथा ये जागीरें 
१,१४,१२६ रुपये का सालाना राजस्व दिया करती थीं। ये इस्तमरारदार अपनी 
जागीरों को वंश परम्परा से इस शर्ते पर कि वे सरकार को नियमित बंधा हुआ 
राजस्व देते रहेंगे, ग्रहण किए हुए थे । इस राजस्व में वृद्धि नहीं की जा सकती 
थी। आरम्भ में इत जागीरों के उपलक्ष में सैनिक सेवायें प्रदान की जाती थीं जो 
कालांतर में सेवा के स्थान पर धीरे-धीरे धनराशि में परिवर्तित हो गई थी। मराठों 
ने अजमेर पर सब १७८९ में पुनः: आधिपत्य करने के वाद ही इन सब पर नगदी में 
राजस्व कूतकर इन्हें तालुकेदारों के हक प्रदान किये। श्रव उनका उत्तरदायित्व 
केवल निर्धारित धनराशि देने तक सीमित रह गया था ९$ 


इस तरह अंग्रेजों की मराठों से वह्‌ भू-भाग विरासत में मिला जो सभी वास्त- 
विक भ्र्थों में मराठा लूट खसोट के कारण प्रायः नष्ठ हो चला था। इस क्षेत्र के 
निवासी मराठा कर उगाहकों के हाथों कंगाल हो चुके थे । लोगों ने अपनी कृषि को 
विकसित करने के प्रयास छोड़ दिये थे क्‍योंकि उन्हें यह भय था कि विकास के साथ 
उन पर श्र श्रधिक भार भा पड़ेगा । श्रजमेर वास्तव में मराठा आ्राधिपत्य के भ्रन्तर्गंत 
कष्टों भर दरिद्रता का क्षेत्र वन चला था । 


अध्याय ९१ 


१. सारदा, अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिटिव (१६११) 7० ७१ 
मेरवाड़ा के कुछ विशिष्ट भू-भागों का मारवाड़ भौर मेवाड़ में हस्तां 
तरण के पश्चात्‌ जनसंख्या श्रौर क्षेत्रफल घट कर ५०६६६४शऔर २३६७ 
वर्ग मील क्षेत्र रह गया । (सी. सी. वाठसन, झ्रजमेर-मेरवाड़ा 
गजेटियसे पृ०१) 

२. सी, सी. वाटसन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, खंड १ ए, अजमेर- 
मेरवाड़ा (१६०४) 

३. थॉर्टन, गजेटियर्स ऑफ इण्डिया (१८५०) पृ० १८ सारदा, भजमेर 
हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिटिव (१६११) पृ० १८ सी. सी. वाटठसन, 
राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स खंड १-ए, अजमेर-मेरवाड़ा (१६०४) 
४० २। 

४. सारदा, अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिटिव (१६११) १.१८ । 

५. उपरोक्त । 


६ 


२०. 
२१. 
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जे. ब्रिग्ज, तारीख ए-फिरश्ता, ! (१६११) पृ० ७ और ८ ( ऐसे 
किसी संघ का उत्वी, इब्त, उल श्रथर व निजामुद्दीन जैसे पूव॑वर्ती तथा 
प्रामारिणक इतिहासकारों ने उल्लेख नहीं किया, भ्रतएंव फिरश्ता का 
कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । 

जयानक, पृथ्वीराज विजय, (६), १-२७ (गौरीशंकर हीराचन्द 
ग्रोफा एवं गुलेरी संस्करण, अजमेर १६४१) चौहान प्रशस्ति, की 
पंक्ति १४ में भी कहा गया है ' अजयमेरू की भूमि तुकों के रक्तपात 


' से इतनी लाल हो गई थी कि मानों उसने अ्रपने स्वामी की विजय के 


उल्लास में गहरा लाल वस्त्र घारण कर लिया हो ।* 


. जयानक, पृथ्वीराज विजय, (६), (पृ. १५१, डा. श्रोमा संस्करण, 


१६४१) 


« एपिग्राफिया इंडिका, (२६), पृ० १०५ छंद २० । 
« वीजोल्या स्मारक छंद १६ । 
« ठक्कर फेरू ने दिल्‍ली के तोमरों के दो सिक्के मदन पलाहे शौर शनंग 


पलाहे का उल्लेख किया है । 


« उपरोक्त 

« उपरोक्त लेखक की दिल्‍ली शिवालिक स्मारक ५,१२२० । 

« जेम्स टॉड, एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज झॉफ राजस्थान, खंड १ (प्रो, 
यू. पी. १६२०) पृ० ६०६। 

« श्राकियोलोजीकल सर्वे श्रॉफ इंडिया, वापिक (२) पृ० २६३ । 

. उपरोक्त पृ० २६१ । ह 

. सारदा, स्पीचेज्‌ एण्ड राइटिग्स (१६३५) पृ० २५५। 

« रेवर्टी, तवाकाते-वासिरी (१८८०) । पृ० ४६८, जे० ब्रिग्ज, तारीख- 


ए-फिरश्ता, । (१६११) पृ० १७७ । 


« सारदा, अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिटिव (१६४१) पृ० ३४, 


३५। 

उपरोक्त, पृ० ३५ ॥ 

मुस्लिम इतिहासज्ञों का कहना है कि सन्‌ १२०६ में कुतुबुद्दीन की 
मृत्यु पर राजपूतों ने गढ़ बीटली पर झ्राक्रमण किया भ्रौर वहां की 


मुस्लिम टुकड़ी को तलवार के घाट उतार दिया श्रौर सैयद हुसैन 


खंगसवार इस मौके पर शहीद हुए । उक्त घटना किसी भी प्रामाणिक 


श्ड 


श्र. 


२३. 
२४, 


२५, 
२६, 


२७, 


र८, 


२६. 
३०. 
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१६वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


इतिहास में उपलब्ध नहीं होती (सारदा, झ्जमेर-हिस्टोरिकल एण्ड 
डिस्क्रिटिव १६४१-पु० १४८) । व 
अन्हलवाड़ा अन्हिलवाड़ा पटुन के नाम में जाना जाता है। ग्रुजरात 
की श्रतिम एवं प्रख्यात हिन्दू राजधानी । चावहों ने ७४६ ई० में 
इसकी स्थापना की थी । (वेने हिस्ट्री ऑफ गुजरात,-१९३८-५) । 
सारदा, अ्रजमे र, हिस्टोरिकल डिस्क्रिपटिव (१६४१) १० १४६ ॥ 
तारागढ़ का दुर्ग तारागढ़ पर्वत पर स्थित है । यह पर्वत धरातल से 
१३०० फीट ऊ'चा है। ये चट्टानें श्रानासागर के पूर्व की पहाड़ियों 
तक फैली हैं। किवदन्ती के अनुसार, तारागढ़ दुर्ग राजा अजय ने 
बनवाया था । उनके द्वारा निर्मित यह दुर्ग “गढ़ बीठली” कहलाता 
था! सी०सी० वाटसन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, श्रजमेर 
मेरवाडा (१६०४) खंड १ पृ० ५और ६। 

सारदा, अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिल्किपटिव (१६४१) पूृ० १५६ । 
टॉड-एनल्स एण्ड एस्टिक्विटीजू ऑफ राजस्थान, खण्ड (१२) 
(अ्ॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (१६२०) पृ० १६ । 

राव रणमल मारवाड़ के प्रसिद्ध राजा थे | उनका जन्म २८ श्रप्रेल, 
१३६२ में हुआ था | 


महमूद खिलजी सान जहां खिलजी का पुत्र था। उसने १५ मई, १४३६ 
में मालवा की गद्दी पर अधिकार स्थापित कर लिया था । २६ वीं सव्वल 
५३६ हिजरी । उसने ३४ चांद वर्षों तक राज्य किया, मृत्यु २७ मई 
१४६६, € वीं जी-का दा 5७३ हिजरी, आयु ६५ वर्ष (बीलु, श्रोरि- 
यन्टल वांयोग्राफिकल डिक्सनेरी १८८१-पु०१६४) | 

ब्रिग्ज, तारीख ए फरिश्ता खंड (२) (१६११-प० २२२) । 


पृथ्वीराज मेवाड़ के राणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र था। जब ज्योति- 
पियों ने यह भविष्यवाणी की कि रायमल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र 
सांगा राजगद्टी पर बैठेगा तव वह गोडवाड चला आया । चाडलाई 
प्रशस्ति के अनुसार राणा रायमल के जीवन कार्य में पृथ्वीराज का 
शासन ग्ोडवाड में था (गहलोत, राजपुताना का इतिहास--१६३७- 
पृ० २१५) । 

टॉड-एनल्स एण्ड एस्टिक्विटीज्‌ ऑफ राजस्थान (प्रॉक्स० यूनिवर्सिटी 
प्रेत १६९२०) खण्ड (२) पृ० ३७६-४ | 


१९. पहादुरशाह गुजरात के मुजफ्फरथाह द्वितीय का हुसरा पुद्र था । धपने 


३३. 
रै४. 


३५. 


३६. 


 रे७. 
३८. 


३६. 
४०. 
४१. 
७२. 


ऐतिहासिक सन्दर्भ १५ 


पिता की मृत्यु के समय वह अनुपस्यित था तथा जौनपुर में था, परन्तु 
जव उसका भाई महमूदशाह अपने बड़े भाई सिकन्दरणाह की हत्या 
कर गुजरात की गद्दी पर बैठा तो वह गुनरात लौट आया और बीस 
श्रगस्त, १५२६ को महमूद से गुजरात का राज्य छीनकर स्वयं गद्दी 
पर बैठा । उसने २६ फरवरी १५३१ में मालवा विजय किया और 
वहां के शासक सुल्तान महमृद द्वितीय को पकड़ कर बन्दी बना 
चांपानेर भेज दिया। (वील झ्ोरियन्टल वॉयोग्राफिकल डिक्सनरी 
१८८(-पु० ६४) । 

वायले-ग्रुजरात, पु० ३७१ । 

वीरमदेव राव वाघा के पुत्र थे। यद्यपि उनके दादा ने इन्हें अ्रपना 
उत्तराधिकारी बनाया था, मारवाड़ के सरदारों ने इनके भाई गांगां 
को राजगद्दी पर विठा दिया। वीरमदेव को सोजत का परगना 
जागीर में मिला । उसने शमशेर-उल-मुल्क को हटाकर अजमेर पर 
अ्रधिकार कर लिया। (रेऊ-मारवाड़ का इतिहास) खण्ड ॥ १६३८- 
पृ० ११८) । 

मुहणोत नेणासी ने उल्लेख किया है कि वीरमदेव ने अजमेर काकिला 
परमारों से छीना जो सत्य नहीं है । (रेऊ-मारवाड़ का इतिहास-खण्ड 
१-१६३प-पू० ११५)। ह 

राव मालदेव राजपुृतों के राठौड़ वंश का मारवाड़ का शासक था 
ग्यौर जोधा का जिसने जोधपुर बसाया वंशधर था। सन्‌ १५३२ में 
उसने राजपूताना में अत्यन्त प्रसिद्धि एवं महत्व का स्थान प्राप्त कर 
लिया । फरिश्ता के अनुसार वह हिन्दुस्तान के प्रमुख राजाओं में से 
था । (बील, औरियन्टल बॉयोग्राफिकल डिक्सनरी, १८८१-५० १६६) । 
रेऊ-मारवाड़ का इतिहास-खण्ड १ (१६११) पृ० ११६॥ 

ब्रिग्ज, तारीख ए फिरश्ता, खण्ड १ (१६११) प१० २२७२५ खफीखान 
मुन्तखाबुललुबाव, खण्ड-१-पु० १००-१, रेऊ, मारवाड़ का इतिहास 
खण्ड-१ (१६३८५) पृ० १३१ । 

इस्लाम शाह सूर शेरशाह सूर का पुत्र था । 

हाजीखान पठान मागौर का शासक था । वह शेरशाह का ग्रुलाम था। 
इलियट-हिस्ट्री ऑफ इन्डिया, खण्ड ६ (१८६६-६७) पृ० २२। ह 
सी० सी० वाठसन, राजपुताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, अजमेर-मे रवाड़ा 
खण्ड ६ ए. (१६०४) पु० १६११ 


१६ 


४३. 


४५, 


४६, 
४७. 


४६९. 
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१६वीं शताव्दी का अजमेर 


देराई का युद्ध दारा और शौरंगजेव के बीच ११,१९२ और १३ मार्च 
१६९५ को लड़ा गया। इसने औरंगजेव का प्रभुत्व स्थापित कर 
दिया | देराई अजमेर से तीन मील दूर स्थित है। (सारदा अजमेर 
हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिटिव १६११-प० १६२-६३) । 


. सी० सी० वाटसन, राजपूताना गजेटियर्स, खण्ड (२) (१६०४) पू० 


१७ । अकबर औरंगजेब का सबसे छोटा लड़का था। उसका जन्म 
१० सितम्बर, १६५७ को हुआा । उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह 
किया और जून १६८१ में मराठा सरदार शंभ जी से जा मिला । 
बाद में उसने मुगल दरवार छोड़ दिया और फारस चला गया जहां 
१७०६ में उसकी मृत्यु हुई। (बील, ओरियन्टल बॉयोग्राफिकल 
डिक्शनरी-१८८१-पू० ३१) । 

एडवर्ड थॉमस, ऋतीकल्स श्रॉफ दी पठान किग्ज श्रॉफ देहली (१८७१) । 
पृ० ४३२३-३४ | 

ब्लोचमेन, आईन-ए-श्रकवरी । 

फहूखसियर दिल्‍ली का बादशाह था। उसका जन्म १८ जुलाई 
१६८७ को हुआ्ना । वह बहादुरशाह द्वितीय का द्वितीय पुत्र था। और 
ओऔऔरंगजेव का पौच था। शुक्रवार & जनवरी १७१३ को वह राजगद्दी 
पर आसीन हुआ । १६ मई, १७१६ को उसकी हत्या कर दी गई । 
(बील, ओोरियंटल वायोग्राफिकल डिक्शनरी-१८८१-प० ८८) ! 


- संय्यद बन्धु दिल्‍ली के राज निर्माताओ्रों के नाम से प्रख्यात हैं । ये 


लोग सेय्यद अ्रव्दुल और सैय्यद हुसेत अली खान थे। इन दोनों ने 
मुगल साम्राज्य के अ्रन्तिम दिनों में विशेषकर फरूखसियर और 
मुहम्मद शाह के शासन काल में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की । 
टॉड-एनल्स एण्ड एन्टीक्विटीजु श्रॉफ राजस्थान (आक्स० यूनि० प्रेस 
१६२०) खंड ॥| पृ० ८८ । 


« उपरोक्त, पृ० ८८ । 
४१. 


इरविन, लेटर मुगल्स, खंड ॥ (१६२२) प्रृू० १०६-१०, सैरूल- 
मुतखरीन, पृ० ४५४, अजीतोदय, सर्ग ३० श्लोक ६ से ११॥ रेझ- 
मारवाड़ का इतिहास (१६३८) खण्ड-१ पृ० ३२२॥। 

जब अजीत्िह को यह पता चला कि चुसरतयार खान को उसके 
विरुद्ध भेजा गया है उसने अपने पुत्र अभयसिह को नारनोल पर 
चढाई और दिल्‍ली तग्रा आगरा के आ्राम्रयात्त लूठ के लिए भेजा 


पड, 


४५. 


५६. 


ऐतिहासिक सन्दर्भ १७ 


झभयतिह ने, १२००० सांडती सबारों के साथ नारनौल पर धावा 
बोला वहां के फौजदार वयाजीद खान मेवाती को हराया, नारनौल 
को लूट लिया और अलवर, तिजारा और शाहजहांपुर को गम्भीर 
क्षति पहुंचाई । वह सराय अलीवर्दी खान तक जा पहुंचा जो दिल्‍ली 
के € मील के घेरे में थी। (रेऊ, मारवाड़ का इतिहास-१६३८-खंड 
१प० ३२२) ! 

ग्रजीतोदय, सगे ३०, श्लोक ५३ से ६५। राजरूपक में जयसिह 
की चर्चा नहीं है, पृ० २३६ । 

टॉड-एनल्प एण्ड ऐन्टीक्विटीज श्रॉफ राजस्थान (ग्रॉक्स० यूनी० प्रेस) 
खंड ॥॥ (१६२०) पृ० १०२८ । 

सरवुलन्द खान जिसका खिताव नवाय मुबरिज उस-मुल्क था फरूख- 
सियर के समय में पटना का हाक्रिम था। उसे सब्‌ १७१८ में वापस 
मुगल दरवार में बुला लिया गया। मुहम्मदशाह के समय में सन्‌ 
१७२४ में उसे गुजरात का हाकिम बनाया गया था। परन्तु सन्‌ 
१७३० में उसे इस पद से इसलिए हटा दिया गया कि उसने मराठों 
को चौव देना मंजुर किया धा। (बील, श्रोरियन्टल वॉयोश्राफिकल 
डिक्शनरी १८८१-१० २३६) । 

रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, खंड १ (१६३८) प्र० ३३६, सारदा 
प्रजमेर, पृ० १६७ । 

नूरामन महत्वाकांक्षी जाट नेता था, उसने शांहशाह आलमगीर के 
श्रन्तिम दवखन प्रभियान के समय उसका माल श्सवाब लूट लूट कर 
घन वटोर लिया झौर उससे भरतपुर का किला बनवाया । चुरामन 
जाटों का नेता बन गया । नवम्बर, १७२० में शहशाह मुहम्मद शाह 
श्रौर कुतवुलमुल्क सैय्यद श्रव्दुल खान की सेनाओ्रों के बीच युद्ध में 
मारा गया । (बील, ओरियंटल वॉयोग्राफिकल डिक्शनरी १८८१- 
पृ० ७७) । 
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मेरवाड़ा में भंग्र जी शासन का सुह॒ढ़ीकरण 


. मैरवाड़ा का पूर्व इतिहास 


जून, १८१८ में अजमेर पर श्रपना श्रधिकार स्थापित करने के बाद श्रंग्रे जों 
का ध्यान सबसे पहले मेरों की तरफ पश्राकृषित हुप्रा ।* अंग्रेजों के आगमन के पूर्व 
कोई भी शक्ति मेरों को ' परास्त नहीं कर पाई थी। अपनी लूट मार की प्रवृत्तियों 
तथा पाशविक श्रत्याचारों के कारण निकटवर्ती पड़ौसी रियासतों में मेर कुर्पात थे । 
उनका आतंक एवं दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि अरब अजमेर पर भी उनके धावे 
होने लगे थे ।* मेरों की उत्पत्ति पृथ्वीराज चौहान से बताई जाती है । उसके पुत्र 
गौड़ लाखन ने बूंदी की एक मीणा जाति की महिला से विवाह किया था श्रौर उनके 
वंशघर मेर कहलाये । इस तरह के मिश्रित विवाहों एवं सम्बन्बों के कारण मेर 
भ्ाज भी वरार, चीता, मेरात आदि कई उपजातियों (खांपों) में विभाजित हैं ।३ 
कनेल टॉड के प्रनुतार पन्द्रहवीं शताब्दी में इसमें से श्रधिकांश से इस्लाम धर्म अंगी- 
कार कर लिया था। श्रजमेर के तत्कालीन हाकिम ने बुध मेर को मुमलमान बनाकर 
उसका नया नाम दाऊदखान रखा था। सामान्यतः मेरवाड़ा के पर्वतीय क्षेत्र के निवा- 
सियों को मेर कहा जाता है । १६९०६ से मेरों की कुल जनसंख्या ६२,४१२ थी ।* 


पेर भारतीय झार्य॑ नस्ल के थे। इनका कद लम्बा, शरीर हृष्ट-पुष्ठ, गोल 
पुंखाफृति तथा उभरे हुए ताकनक्श होते थे । ये मारवाड़ी बोली बोलते थे जो कि 


२४ १६वीं शताब्दी का अजमेर 


भ्रजमेर मेरवाड़ा के जन-साधारण की बोली से मेल खाती थी श्रौर बहुत कम भिन्नता 
लिए हुए थी । यद्यपि ये लोग मुख्यतः मांताहारी थे परन्तु मक्का की रावड़ी भ्रौर 
घाट इनका प्रमुख आहार था। ये लोग ज्वार के झ्राटे से बने रोटले प्याज के साथ 
विशेष रुचि से खाते थे । धुम्नरपान और मद्यपान इनमें खूब प्रचलित था ।' मेर लोग 
गांवों में कौंपड़ियां बता कर रहा करते ये । इन भौंयड़ियों की छ्तें खपरेलों की 
होती थीं। पुरुष का पहनावा पोतिया बकलानी लंगौदी तथा जूतियां थीं। मेर 
महिलाएं रंगीन श्रोढ़नी, कांचली और छींट का घाघरा पहना करती थीं ।६ 

अंग्रेजों द्वारा मेरवाड़ा क्षेत्र में आधिपत्य जमाने के पूर्व मेरों की आजीविका 
कृपि पर निर्भरन होकर लूट खसौट पर निर्मर थी। वैसे यह जाति श्रपने आदिम 
काल से ही कृषि जीवी थी ।७ मेर सामान्यतया विश्वासपात्र, सहदय और उदार 
होता था । वह भ्रपनी कौम, कबीला, परिवार तथा घर वालों को प्यार करता था ४ 
मेर जितना जल्दी आवेश में श्राता था उतनी जल्दी ही सांत्वना की दो बातों से शांत 
भी हो जाता था ।* क्रोघाविष्ठ मेर को मरने-मारने में देर भी नहीं लगती थी । 


मेरों का पेशा लूठ-पाट होते हुए भी उनमें कई चारित्रिक विशेषताएं भी 
थीं। ये लोग कभी ब्राह्मरा, स्त्री, जोगी या फकीर पर हाथ नहीं उठाते थे । अपने 
बाल-बच्चों व पत्नी को हृदय से प्रेम करते थे । पत्नी के अपमान के प्रश्व को लेकर 
ये लोग मरने-मारने पर उतारु हो जाते थे । साधारण सी उकसाहट ही एक मेर 
को पागल बचाने के लिए पर्याप्त होती थी । मेर के हाथ में ढाल तलवार होने पर 
वह बेधड़क होकर काल से भी दो-दो हाथ करने को झआमादा हो जाता था। यद्यपि 
इनमें मद्यपान तथा फ़िजूलखर्ची जैसे दुर्व्यसन अवश्य थे, तथापि इनका सामान्य 
चरित्र ऊंचा था। स्वभावतः मेर भ्रालसी और संशयपूरं मनोवृत्ति के होते थे ।१* 
; श्जमेर के दक्षिणी भू-भाग का पहाड़ी क्षेत्र मेरवाड़ा, मेरों की मातृभूमि 
थी। यह क्षेत्र ६४ मील लम्बा तथा ६ से लेकर १९ मील तक चौड़ा था। झ्ादिम 
युग में ये लोग वनों में विचरण करते और शिकार द्वारा भरण-पोषण करते थे । 
इस आदिम अवस्था में न तो इन्हें खेतीवाड़ी का ही ज्ञान था और न ये कपड़ों का 
उपयोग ही जानते थे । इस पव॑तीय क्षेत्र में घने वन फैले हुए थे व पथरीली भूमि 
होने के कारण यहाँ कृपि संभव नहीं थी। यह क्षेत्र उन समाज विरोधी तत्वों के 
लिए सुरक्षित शरणस्थली था जो आ्रासपास के क्षोत्रों में लूट-मार कर यहाँ छिप 
जाया करते थे । दुर्गम क्षेत्र होने के कारण कान्तुन व दंड से बचने के लिए श्रपराधी 
यहां प्रायः शरण लिया करते थे ।११ 

अतीत में कई वार इन मेरों को कुचलने के लिए सैनिक भ्रभियान भी किये 


गए थे । भ्रट्टारहवीं सदी के तीसरे दशक में जयपुर रियासत के ठाकुर देवीसिंह* ९ 
ने जयपुर नरेश के कोप से प्रांक्रात होकर इस क्षेत्र में मेरों के यहाँ शरण-ली 


मैरवाढ़ा में श्रंग्रेजी शासन का सुहृढ़ीकरण २५ 


थी ।१३ जयपुर नरेश सवाई जयमसिह ने मेरों से इस व्यक्ति को लौटाने की मांग का 
परन्तु उन्होंने यह भ्रनुरोध ठुकरा दिया । फलस्वरूप सवाई जयस्िह ने मेरों पर 
चढ़ाई कर उनके गाँवों और गढ़ों को तवाह कर दिया था। लगभग एक करोड़ 
रुपये इस सैनिक अभियान पर जयपुर द्वारा व्यय किये गए थे परन्तु मेरों को दवाने 
में ये सभी प्रयत्व निष्फल रहे | सन्‌ १७५४ में उदयपुर के महाराणा ने भी मेरों पर 
प्राक्मरा किया परन्तु उनको भी सफलता नहीं मिली ।१४ इसी प्रकार जोबपुर के 
विजयसिह को भी सत्र १७८८ में मेरों ने खदेड़ दिया था। सन्‌ १७६० में कंटालिया 
के ठाकुर ने भायली पर झ्राक्मण किया परन्तु उसे भी अपने प्राणों से हाथ घोने पड़े 
. प्लौर मेरों ने उसके डेरे को लूट लिया ।१६ सन १८०० में अजमेर के मराठा 
सूवेदार ने भी मेरों को दवाने का प्रयत्न किया था परन्तु सफलता नहीं मिली ।0७ 
सन्‌ १८०७ में साठ हजार सैनिकों ने मेरों पर आक्रमण किया परन्तु वे भी इन्हें 
दवाने में सफल नहीं हो सके । सन्‌ १८१० में मेरों ने टोंक के श्रमीर मोहम्मद 
शाहखान और राजा बहादुर को झपने पहाड़ी क्षेत्र से भगा दिया था। सन्‌ १८१६ 
में इन्होंने उदयपुर के राणा को एक बार फिर बुरी तरह से हराया था।१5 
इस क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित करने-द्ेतु श्ंग्न जों के लिए इन विद्रोही मेरों का दमन 
करना झ्रावश्यक हो गया था। 

मेरवाड़ा क्षेत्र से होकर कई ऐसे मार्ग गुजरते थे जो कि व्यापार के हष्दि- 
कोण से काफी महत्वपूर्ण थे, इसलिए जबतक इस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं की 
जाती, तबतक व्यापार को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता था ।१४ 
ह्ैप्र जौ प्राष्चित्थ 

श्रजमेर के प्रथम अंग्रेज सुपरिठेडेन्ट विल्डर ने मेरों को समझा बुकाकर 
शांति स्थापित करने का प्रयत्त किया था। उसने माक,*९ श्यामगढ़ *१ श्र 
तूलवा+> में रहने वाले मेरों से समकोौता कर लिया था। यद्यपि इन प्रयासों के 
फलस्वरूप क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं में कुछ कमी श्रवश्य हुई तथापि स्थिति में 
विशेष सुधार नहीं हो सका और मेरों ने अ्रपने वादों को निभाने में श्रधिक दिलचस्पी 
नहीं दिखाई ।१३ ;ल्‍ 

सेरों पर श्रभियान करने से पूर्व अंग्रेजों ने सर्वप्रथम स्थानीय सूचनाओं एवं 
जानकारी का संग्रह किया । मार्च १८१६ में इन्होंने नसीराबाद से तीन स्था- 
नीय पैदल रेजिमेंट, एक धुड़सवार दस्ता और हाथियों पर हल्की तोपों से 
भेजर लोव्री के नेतृत्व में मेरों के विरुद्ध सैनिक अभियान प्रारम्भ किया। सेना को 
तीन भागों में विभक्त किया गया था। एक ने लूलवा पर श्राक्रमण किया, शेप दो 
मे अलग-अलग दिशाश्रों व भिन्न-भिन्न मार्गों से काँक पर हमला किया। यद्यपि इस 
सेना की प्रत्येक ठुकड़ी को बढ़े प्रतिरोध का मुकाबला करना पड़ा परन्तु सुदुढ 
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सैन्य संचालन के कारण श्रग्रेजों को अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुईं | मसूदा 
के ठाकुर देवीसिह मे भी इस श्रभियान में अग्रेजों को सहायता दी। अंग्रेज फोज पहाड़ी 
व जंगल के क्षेत्रों में प्रवेश कर गई तथा वहाँ तीन पुलिस चौकियाँ स्थापित करने 
में सफल रही । मेरों को मजबूर होकर भविष्य में लूटमार न करने व राजस्व कर 
देने के समभौतों पर हस्ताक्षर करने पड़े । * ४ 

कैप्टिन टॉड जो कि उन दिनों उदयपुर में पोलिटिकल एजेन्ट थे, मेवाड़ सीमा 
क्षेत्र में स्थित मेरों को अपने श्रधीन करने में सफल रहे थे । ** इन भ्रभियानों के 
फलस्वरूप, क्षेत्र में शांति छा गई, परन्तु यह शांति आने वाले तुफान की सूचक 
थी। नवंबर १८२० में मेरों ने सशस्त्र आक्रमण कर तीनों पुलिस चौकियों को 
रौंद डाला, भीम “४ दुर्ग पर अधिकार कर लिया शौर चारों श्रोर मारपीट मचा 
दी थी। भ्रग्रेज सुपरिन्टेडेन्ट बिल्डर ने तत्काल मेक्सवैल के नेतृत्व में कई सैनिक 
टुकड़ियां भेजकर फ्राक, श्यामगढ़ और लूत्वा पर पुतः भ्रधिकार स्थापित 
किया था ६४ 


अंग्रेजों ने उदयपुर श्र जोधपुर से भी सहयोग मांगा तथा श्रावश्यक 
तैयारी के बाद बौरवा ** और हथूव +४ पर भारी सैनिक शक्ति से श्राक्रमण 
किया । यद्यपि अंग्रेजों ने बोरवा पर श्रधिकार कर लिया था परन्तु मेरों ने श्ंग्रेजी 
सेना को गंभीर क्षति पहुंचाई श्रौर पीछे खदेड़ दिया। अंग्रेजों ने मेवाड़ की सेना 
की सहायता से एकबार और प्रयत्न किया परन्तु बड़ी ही कठिनाई से मेरों को 
पराजित कर वरासवाड़ा और मांडला पर अ्रधिकार स्थापित किया जा सका3% । मेरों 
को हार माननी पड़ी और अंग्रेजों ने मेवाड़ और मारवाड़ की सैनिक टुकड़ियों की 
सहायता से कोटकीराना, 3) बगड़ी३* और रामगढ33 झ्ादि दुर्गो पर अधिकार कर 
लिया तथा दो सौ मेरों को बंदी बनाया गया 3४ । इस तरह मेरवाड़ा अंग्रेजों के 
झधिकार में प्रायया | इस श्रनियान के शीघ्र बाद ही केप्टिव टॉड द्वारा उदयपुर 
के अधिकतर मेर क्षेत्रों में भी प्रयात किये गये । मेवाड़ में ६०० बंदुकधारी सैनिकों 
की टुकड़ी गठित की गई और स्थाई मू-राजस्व की व्यवस्था स्थापित की गई । 
जोधपुर रियासत ने सीमावर्ती ठाकुरों को मेर ग्रामों की व्यवस्था का भार सौंपने 
के अलावा मारवाड-मेरवाड़ा क्षेत्र में स्थिति को सुधारने का और कोई प्रयत्त नहीं 
किया ।३४ 

अंग्रेजों के हिस्से में जो भूभाग आया उसे उन्होंने खालसा भूमि में परि- 
वर्तित कर दिया। प्रारम्भिक स्थिति में यद्यपि कुछ क्षेत्र की व्यवस्था का भार 
खरवा तथा मसूदा के ठाकुरों को सौँगा गया था। काक, श्यामगढ़ और लूल्वा 
तथा श्रन्य ग्रामों में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये अग्रेजों ने इन ठिकाने- 


दारों को कतिपय अधिकार प्रदान किये। उन्हें विल्डर की देखरेख में काम करना 
पड़ता था ॥3६ 


४. 
ल्‍्वा 


मेरवाड़ा में अंग्रेजी शासन का सुहृढ़ीकरण २७ 


इस तरह मेरवाा को अंग्रेजों हाता पहली बार जीता जा सका था। 

इसके पूर्व मेरों ने कमी भी फिसी क्ति के सम्मुख समर्पण नहीं फिया घा, 
झौर न वहां इसके पूर्व कभी इस तरह के दमनकारी कदम ही उठाये गये थे । परण्तु 
इस छषेप्र में स्वाएं शान्ति व व्यवस्था कायम बारने के पूर्व कई कठिनाइयों का सामना 
फरना पडा । केप्टिन टॉँड उदमपुर के श्न्तर्गत जो भेरवाड़ा का क्षेत्र था उस 
पर दे विशेष ध्यान नहों दे पाये 3० यटी हालत जोधपुर राज्य की थी। उसते 
भी पपना क्षेत्र स्वानीय ठाझुरों के हाथ में छीड़ इस मोर कोर्ट ध्यान नहीं दिया । 

इसलिए पुछ्ध ही समय घाद यह महसूस होसे लगा कि मेरवाड़ा में तिहरी 
(प्रंग्रेड-मेवाए व मारवाट ) शासन व्यवस्था दोयपूर्णा व नहीं के बराबर है। एक 
भाग के प्रशियुक्त दूसरे भाग में घरण देने लगे। इससे मेरबाड़ा को स्थिति पहले 
से भी क्‍्भधिक णोननीय हो गई थी। एस परिर्वितियों में श्रावश्यक समझा जाने 
सगा कि मेरयाड्टा के तीनों हिस्से (पअंग्रेज-मेबाइ-मेरबाड़ ) एक ही श्रपिकारी व प्रशासन 
के प्रत्सगंत रसे जायें सथा उक़ पपिकारी में दीवानी य फोजदारी के सभी श्रधिकार 
निहित हों । उसे पूर्व प्रशासनिक वे संवि ग्रधियार नी प्रदान किए जाएं । उक्त 
प्रधिशरी रेजिटेन्द थी देशदेश ये निमंधर्म में बाय परे । यहु भी तथ किया 
गया कि ८ सस्पनियों की एका बटालियन डिगगे प्रत्येक कम्पनी में ७० व्यक्ति हों 
मेरबादा के लिए गठित केये जाब । एनमें भर्ती मेरी में से की जाये । 
भेयाद तथा मारवाइ-मेरयाटड़ा 

उपयुक्त पसले को कार्यान्दित करने के शष्डिफोण से मेवाड़ के साथ हुई 
वार्ता के फ्लरवशय मेंयाह दे प्रग्मेशों के घीच मई १८६१३ में एक समनौता सम्प् 
#प्ा । जिसके बन मार गेबाड़ ने मेयाउ-मे रबाठा थे सीन परगने जिम्तमें ७६ ग्राम थे, 
प्रगेण सरकार यो दस साल के लिए सोध दिये। महाराणा ने रवानीय फौणी 
टुक़ियों के व्यय के लिये पं्रढ जार की वाविद राशि भी प्रदान फरना स्पीकार 
किया । प्रारम्भ में मेबाट महाराया की इस परयवयों का प्रशात्तन अंग्रेजों की हस्तां- 
तरित करने में काफी हिमकियाहुद रही थी । 

उदयपुर के महारागा को इस व्यवस्था से प्रत्मतिय लाभ पहुँचा था । इस 
ख्यवस्या की प्रयधि सम १८३३ में समाप्य होने पर, थे इस झवधि को झागागी भाठ 
साल तया शरीर जारी रगने के लिए तत्काल राजी हो गए । इस श्राशय का एवं 
समझौता दोनों पक्षों थे बीच ७ मार्च, १८४३३ को ब्यावर में सम्पम्त हुम्रा। उदगपुर 
नरेश में इस धार रबानीय सैनिक टुकड़ियों के लिए निर्पारित पद्धह हजार फी वाविक 
राशि के भतिरिक्त पांच हजार की घापिक राशि प्रभासनिका ब्यय के लिए भी प्रंग्रेजों 
को देना स्वीकार किया 4४ ९ 


प्रंग्रेजों को ज्रीधपुर (मारवाड़ु) के साथ समझौते में प्रारम्भ में कुछ कठिनाई 


श्ष १६वीं शताब्दी का झ्जमेर 


का सामना करना पड़ा, क्योंकि जोधपुर नरेश अपने अधीनस्थ भाग के प्रशासन की 
अंग्रेजों को हस्तांतरित करने में क्िकक श्रनुभव कर रहे थे। परत्तु श्रन्त में 
मा, १८२४ में जोधपुर के साथ भी श्रंग्र जों का ठींक इसी तरह का समभौता हो 
गया जैसा मेवाड़ के साथ सत्‌ १८२३ में हुआ था। इस समभौते के भ्रनुसार 
जोधपुर ने अपने मेरवाड़ा क्षेत्र के २१ गाँवों के प्रशासन को झ्राठ वर्षों के लिए 
अंग्रेजों के अधीन रखना तथा साथ ही पन्द्रह हजार की वापिक राशि, क्षेत्र में व्यवस्था 
बनाये रखने के लिए गठित मेर टुकड़ियों के व्यय स्वरूप देना स्व्रीकार कर लिया | 
समभौते के अनुसार दोनो रियासतों के नरेशों को खर्चा काटने के बाद हस्तांतरित 
क्षेत्रों के गाँवों का राजस्व मिलते रहने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था को 
२३ अक्टूबर, १८३५ में पुनः नये समभौते के द्वारा ८ वर्षों के लिए जारी रखा गया, 
इसमें भी जोधपुर को पहले की भांति अंग्रेजों को प्रति वर्ष पन्द्रह हजार की राशि देने 
का प्रावधान था । इसके भ्रतिरिक्त जोवपुर ने पहले के २१ गाँवों के अतिरिक्त ७ 
झौर नये गाँवों का प्रशासन भी भ्रंग्न जों को हस्तांतरित कर दिया ।*१ 


मेवाड़ के साथ १५८३३ में तथा जोधपुर के साथ १८३५ में किया गया 
उपयुक्त समझौता सब १८४३ में समाप्त होने वाला था। इस व्यवस्था को जारी 
रखने के लिए नये समझौते की आवश्यकता अनुभव की गई | सेवाड़ नरेश ते यह 
पहल की कि पअंग्रेजों को जबतक वे चाहें तबतक मेवाड़ के मेरवाड़ा क्षेत्र के गाँवों 
का प्रशासन उनके श्रधीन रखने की श्रनुमति प्रदान करदी ।४६ जोधपुर रियासत ने 
भी ऐसा ही किया। वे सात गाँव १८३५ के समभौते के अंतर्गत अंग्रेजों ने भ्रपने 
प्रशासनिक अधिकार में लिए थे पुनः जोधपुर रियासत को लौटा दिए । परन्तु इस 
संबंध में कोई स्पष्ठ इकरारतामा नहीं हुआा। अंग्रेजों ने सच १८४७ में दोनों रिया- 
सतों द्वारा उनके हिस्से स्थाईत्तौर पर अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिए जाने के भ्राशप 
के प्रयत्व किए परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकी । इस प्रकार इन्हीं प्रसंतोष- 
जनक आ्राधारों पर मेरवाड़ा में अंग्रेज प्रशासन कई वर्षों तक जारी रहा ।४3 


मेवाड़ के मेरवाड़ा सम्बन्धी गाँवों का प्रश्न सच १८७७२ और १५८७६ में पुनः 
उठाया गया परन्तु सब्र १८८३ में अ्रन्तिम रूप से समझोता हो सका । इसमें यह 
तय किया गया कि ब्रिटिश सरकार मेवाड़ के मेरवाड़ा क्षेत्र के प्रशासनिक व्यय दथा 
भेरवाड़ा बटालियन और भील कोर के खर्चे की एवज्‌ में इस क्षेत्र के पूरे राजस्व 
की हकदार होगी । भ्रवतक की बकाया राशि के लिए भेवाड़ के राणा से मांग नहीं 
की जाएगी । महाराणा को इसके साथ ही स्पष्टतौर से यह आश्वासन दिया गया 
कि इस समभौते के कारण मेवाड़-मेरवाड़ा पर उनका स्वामित्व किसी तरह भी 
प्रभावित नहीं होगा । साथ ही श्रंग्रेजों द्वारा अपने श्रधिकार में लिए गए उनके क्षेत्रों 
का राजस्व जब कभी ६६,००० रुपये की वाधिक राशि से जो सेवाड़ के सेरवा़ा 
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क्षेत्र के प्रशासन तथा मेरवाड़ा बटालियन और भील कौर पर व्यय के लिए मेवाष्ट 
हारा प्रंग्रेजों को देना निर्धारित हुम्रा था, उससे झधिक की प्राप्ति होने पर इस तरह 
को पूरी रकम मेवाड़ को लौटा दी जाएगी । इस वारे में मेवाड़ में स्थित भ्रंग्रेज 
रैजीडेन्ट प्रति वर्ष पिछले वर्ष के राजस्व का हिसाब मेरा सरकार को प्रस्तुत 
करते रहेंगे ।४४ “+ 


मारवाड-मेरवाड़ा के बारे में भी जो मेरवाड़ा क्षेत्र में जोधपुर रियासत का 
भाग या, कई वर्षो के वाद अंग्रेज सरकार व जोधपुर महाराजा के बीच सन्‌ १८८५ 
में संतोषजनक समभोता हो पागराघा । जिसके श्रननुसार यह तय हुआ्ा कि जोधपुर 
रियाप्तत का इन गाँवों पर सार्वभीमिक अ्रधिकार रहेगा श्रौर प्रंग्रेज सरकार उन्हें 
प्रति वर्ष तीन हजार गपये देगी। यदि अंग्रेज सरकार को कभी इन जोधपुर के 
गाँवों से लाभ होगा तो उसका ४० प्रतिशत जोधपुर रियासत को मिला करेगा । 
इन शर्तों के भ्राधार पर पश्रंग्रेज सरकार इन गाँवों पर अपना संपूर्ों एवं स्थाई 
प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर सको थी ।४४£ 


स्पायनयवस्या 

प्ंप्रेनों के प्रागमन से पूर्व मेरों की श्रपती प्रनोखी न्‍्याय-व्यवस्था थी । यह 
न्यवस्या कठोर दंड पर श्राधारित थी | इन लोगों की यह विचित्र मान्यता थी कि 
निरपराध व्यक्ति का हाथ यदि गर्म तेल में डलवाया जाए या उसकी हयेलियों पर 
गर्म लोहे का गोला भी रख दिया जाय तो वह नहीं जलता है। साथ ही वे यह भी 
प्रानते ये कि मन्दिर में देवता के सम्मुख रखी हुई संपत्ति. को यदि कोई व्यक्ति बिना 
न्यायोचित अभ्रधिकार के उठाने का साहस करता है तो उसे निश्चय ही देवी प्रकोप 
का पात्र बनना पढ़ेगा | प्रग्रेजों की न्‍्याय-व्यवस्या के सम्मुख इन मान्यताग्रों को 
समाप्त होता पढ़ा । मुकदमों का पंच्रायतों के द्वारा निपठाने फी प्रक्रिया पुनः स्था- 
पित को गई । वादी को अपनी शिकायत लिखित में पंचायत को प्रस्तुत करनी 
दोतो थी। प्रतिवादी को श्रपनी सफाई के लिए लिखित पग्रयवा मौखिक उत्तर देना 
प्रावश्यक था ) उसे इस बात की सुविधा दी जाती थी कि वह श्रयने मामले की 
सुनवाई के लिए पंचायती व्यवस्या श्रयवा भन्‍्य उपायों में से जिसे चाहे पसन्द कर 
सकता था। यदि पंचायत प्रक्रिाा निविबराद होती तो दोनों ही पक्षों से उनके सदस्यों 
के नाम प्रामन्ध्ित किए जाते थे। दोनों ही पक्षों के सदस्यों की समान संझया रहती 
थी। उन्हें यह लिखित श्राश्वसन देना होता था कि यदि उनमें से कोई भी पंचायत 
के निर्शय को नहीं माने तो उस व्यक्ति को पंचायत प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा 
व्यय की गई राशि का एक तिहाई या एक चौथाई श्रश स्वयं चहन करना होगा । 
तत्यश्वाद्‌ दोनों पक्षों के कागजात जांचे जाते थे व उनमें अपेक्षित भूलें ठीक करने 
के बाद दोनों पक्षों को वे पढ़कर सुनाए जाते थे । उन्हें सुझाव देने तथा भूल सुधारने 


न्‍ 
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का पूर्ण हक होता था। ततलश्चात्‌ स्थानीस श्रश्विकारी को आदेश दिया जाता था 
कि वह पंचायत बुलाएं, गवाहों के नाम उपस्थिति का आदेश जारी करें और कार्य॑- 
वाही को लेखबद्ध करे । यदि पंच लोग रिश्वत के प्रभाव या ब्नन्य कारणों से न्याय- 
पूर्ण निर्णय न लेकर किसी के हक में अ्रनुचित निर्णय लेते तो उन्हें भी दंडित करने 
का प्रावधान था । पंचायत के निर्णायों को अ्रन्तिम स्वीकृति एवं आदेशों के लिए 
प्रग्मेज अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता था। अ्रविकांग मामलों में पंचायतों का 
निर्णय सर्वेश्तम्मत हुम्ना करता था । व्यावहारिक हष्टिकोण से पंचायती न्याय 
प्रक्रिया विलम्ब के दोपों से रहित थी ।४$ 2 


फौजदारी मुऊदमें प्ंग्रे ज्‌ अधिकारीगण संक्षिप्त विचारण के द्वारा तय करते 
थे। परन्तु कतिपय ऐसे मुकदमे जिनमें सबूत पूरे श्रववा संतोपजनक नहीं होते, 
उन्हें पंचायतों को सांप दिया जाता था ।४० 

मृत्युदण्ड बहुत कम दिया जाता था। हत्या श्रथवा खून के गम्भीर मामलों में 
ही शारीरिक दण्ड दिया जाता था। साधारण मामलों में चार माहु तक के कारा- 
वास का प्राववान था। वाल श्रपराधों या महिलाओं की बदचलनी के मामले में 
सजा नहीं दी जाती थी। जेल-व्यवस्था अ्रपने आप में छुव्यवस्थित थी । कैदियों को 
प्रतिदिन एक सेर जी का आटा दिया जाता था। कंदियों की प्रार्यना पर उन्हें कम्बल 
ओर कपड़े भी दिए जाते थे, परन्तु इनकी कीमत कौदियों के राचें में से काट ली 
जाती थी। यहाँ तक फि खुराक झर्च तथा श्रस्य सर्चे भी कौदियों की रिहाई के बाद 
उनसे वसूल किए जाते थे । जेलों में काम का समय दोपहर से सांयकाल तक रहता 
था। काम में लापरवाही या अवहैलना करने पर उन्हें दण्ड स्वरूप भ्रतिरिक्त काम 
करना होता था ।४5 


भुसि-व्यवस्था : 


भूमि भूस्वामी की संपत्ति होती थी । इनक मालिक अविकां गतः किसान ही होते 
थे। भूस्वामी भ्रपनी इच्छानुसार भूमि को वेच सकता था, वरहन रख सकता था । 
परन्तु भूस्वामी को यह अधिकार था कि वह उक्त राशि का भुगतान कर जब भी चाहे 
अपनी जमीन को पुन: प्राप्त कर सकता था । भूमि को दूसरों से जुतवाकर लाभ उठाने 
चाली व्यवस्था का जन्म यहाँ श्रभीतक नहीं हुम्ना या। कृषि अधिकांशतः स्वयं के गुजारे 
का साधन थी। राजस्व सम्बन्धी सभी अ्रपीलों की सुनवाई अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष 
होती थी। फप्तल का चौथा हिस्सा पढठेलों द्वारा सरकार को भूराजस्व के रूप में 
दिया जाता था जो कि तत्कालीन भूराजस्व की श्रधिकतम सीमा थी। जब कि क्षेत्र 
के भ्रन्य किसानों से एक तिहाई हो वसूल किया जाता घा। 

यह निविवाद सत्य है कि भूराजत्व निर्वारण की इस पद्धति में किसानों के 
साथ सल्ती व भ्रम्टाचार के द्वार खुत वे परसु समाज में उत दिनों ऐपी द्वी व्यवस्था 
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लागू थी और इसमें किसी तरह के मुल-भूत परिवर्तन का मतलब सारी व्यवस्था को 
प्रव्यवस्थित कर देना था । भूराजस्व वसूली में कोई विशेष दिक्कत पंदा नहीं होती थी 
ध्रौर फसल के मूल्यांकन की प्रक्रिया से किसान परिचित थे ! अंग्रेज श्रधिकारियों 
की राय में तो यदि सरकार फसल का आधा हिस्सा भी भू-राजस्व में लेती तो उन्हें 
देने में कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु इतनी अधिक भू-राजस्व वसूली इसलिए 
नहीं की जाती थी कि किसान इतने गरीब थे कि वे कदाचित्‌ ही इतना लगान 
दे पाते ।४४ 


सामाजिक सुधार 


लूटमार, गुलामी, कन्या-हृत्या, महिलाओं की बिक्री जैसी सामाजिक कुरी- 
तियों के प्रलावा भी मेरों में श्लौर कतिपय सामाजिक दोप पाए जाते थे | महिलाग़्ों 
की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी थी इसका अ्रन्दाजु इससे लगाया जा सकता है कि 
उन्हें चौपायों की तरह बेचा जा सकता था । यहाँ तक कि एक बेटा अपने पिता की 
मृत्यु के वाद मां को वेचने का हकदार था। इस तरह का श्रथिकार माँ की ममता 
व उसके प्रति अपने प्रेम की कमी पर आ्रावारित नहीं था । इसके मूल में केवल यही 
भावना काम करती थी कि उसकी माँ को प्राप्त करने में उसके पिता ने नाना को 
प्रच्छी खासी रकम दी थी अ्तएवं वेटे को यह हक प्राप्त था कि वह अपनी माँ को 
वेचकर यह रकम वापस प्राप्त कर सकता था । दुनियाँ के किसी भी समाज में ऐसी 
व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिलती है । अंग्रेजों को यह श्रेय दिया जा सकता 
है कि उन्होंने इस कुरीति को समाप्त करने में योग दिया, फलस्वरूप लड़कियों के 
विधिवत्‌ विवाह होने लगे, कन्याओ्रों का बालवध भी कम हुम्ना श्रीर कालांतर में 
वीरे-धीरे अन्य सामाजिक सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त हो सका ।* 


सामान्यतः मेरों में चार तरह के दास होते थे । दास-दासियों का क्रय- 

विक्रय किया जा सकता था । स्वामी और दासी के बीच इस आशय का समभौता 
होता था कि वह ग्राजन्म अपने स्वामी की वनी रहेगी। इसके श्रतिरिक्त लूटमार 
में प्राप्त स्त्री-पुरुप जिन्हें दो यातीन साल में छुटकारे की राशि चुका कर छुड़ाया 
नहीं जाता तो उन्हें दास बना लिया जाता था। स्वामी श्रौर दासियों के बीच विवाह 
या यौन सम्बन्ध को अनैतिक माना जाता था। यहाँ तक कि स्वामी और दासियों 
के बीच भाई वहन का सम्बन्ध समझा जाता था। दासों के साथ उनके स्वामियों 
का व्यवहार उदार और कृपरापूर्ण होता था। दास अभ्रपनी निजी संपत्ति रख सकता 
या। यद्यप्रि इस तरह के धन पर स्वामी का श्रविकार होता था, परन्तु कदाचित्‌ 
दही किसी मालिक ने इस अधिकार का उपयोग कभी किया हो । उपयुक्त चारों तरह 
के गुलामों के श्रतिरिक्त एक श्रौर विचित्र दास्न-प्रथा प्रचलित थी । जब कभी कोई 
पताया हुप्रा हिन्द झित्ती शक्तिशाली सरदार की शरण में चला शभाता तो उसे शरण 


डा 
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इस आधार पर मिलती थी कि वह चोटी काठ कर मालिक के हाथ में दे दे । 
मालिक उसे हत शिखा दासों में शामिल फर लेता शौर उसे संरक्षण वे सुरक्षा 
प्रदान करता था । हतशिखा के मरने पर उसकी सारी संपत्ति मालिक की होती 
थी। जबतक हृतशिखा जीवित रहता, मालिक उसकी लूट-खसोट में से एक चौथाई 
का अधिकारी होता था ।*१ 


यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरों में व्याप्त उपयुक्त तथा श्रत्य कई कुरी- 
तियों को मिटाने में अंग्रेजों को अश्रत्यंत सफलता मिली । घीरे-घीरे इनमें सुधार होने 
लगे । एक दूसरे के प्रति उनके आपसी व्यवहार में भी सुधार आया। उनके श्रपने 
क्षेत्र में भी शांति स्थापित हुई तथा साथ ही पड़ौसी क्षेत्र जोधपुर, उदयपुर भी उनके 
हस्तक्षेपों से मुक्त रहे । मेरवाड़ा में शांति स्थापना का जो काम अंग्रेजों ने किया, वह 
कम महत्वपूर्ण नहीं है । इनमें व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में तत्कालीन 
अंग्रेज श्रघिकारियों ने जिस हढ़ता, साहस और अपनी कार्यकुशलता का परिचय 
दिया है, वह सराहनीय है । 


मेरवाड़ा चदालियन 


अंग्रेजों ने मेरों की मेरवाड़ा बटालियन एक ऐसी अनुशासित सेना तैयार की 
थी कि जिस पर अंग्रेज सरकार किसी भी संकट के समय भरोसा कर सकती थी। 
बहुत ही कम समय में इन टुकड़ियों को सैविक तत्परता, छुस्ती और अन्य फौजी 
नियमों के अनुकूल ढाल दिया गया और सारी बटालियन किसी भी तरह के शत्रु 
व संकट का सामना करने में सक्षम थी | इस तरह के सैनिक अ्रनुशासन ने जनता में 
यथासंमय जिम्मेदारी निभाना, स्वच्छता का पालन करना, झ्रादेश मानता, सहज व्यव- 
हार तथा अंग्रेज हुकूमत के प्रति विश्वास की भावना पैदा की । इस क्षेत्र में जो अब- 
तक लूटमार और ह॒त्याओं के कारण कुरु्यात था, शान्ति स्थापित हुई । व्यव- 
स्थित समाज का रूप लेने के लिए आवश्यक श्रम और संयम की आदतें घीरे-धीरे 
भेरों में घर करने लगी १३ हर 


करेल हाल भ्ौर डिक्सन की उपलब्धियां 


कर्नेल हाल ने इस क्षेत्र के विकास के लिए इतना अधिक कारये किया था 
कि जब अस्वस्थता के कारण उन्होंने अपना पद कनेल डिक्सन को सौंपा तो लोगों 
को बड़ा दु:ख हुआ। गवर्मर जनरल श्री सी, टी. सेटकाफ को कर्नेल डिक्सन की 
नियुक्ति इस क्षेत्र में करते समय यह पूर्ण विश्वास था कि डिक्सन उदार, तल्लर, 
कार्यकुशल, लगवशील और जनसामान्य के हितैषी के रूप में इस क्षेत्र की विषम 
समस्याओं को निपटाने में सफल्न होंगे ॥६४ 


'मैरवाड़ा मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ ब्रच्छी खेती का विकास संसेत्र वहीं 
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शा। सिचाई फ्रे लिए वर्षा के ग्रतिरिक्त प्रन्य साधनों का भारी प्रभाव था। सन्‌ 
१८३२ में इस क्षेत्र में भीषण भ्काल के कारण लोगों को अपनी तथा भश्रपने 
मवेधियों के प्राण बचाने के लिए यह क्षेत्र छोड़ कर इधर-उधर प्रन्यत्र जाने को 
बाध्य होना पढ़ाथा। सारा क्षेत्र वीरान रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया था। 
प्रशासन के समक्ष यह प्रश्न उठ सढ़ा हुआ्ला था कि कहीं कर्नल हाल ने जो विकास 
के काम हाथ में लिए थे, वे निरधंक नहीं हो जाएं । लोगों में लूटमार की प्रवृत्ति 
पुनः जन्म न से ले, भौर लोग प्रपने घरों व सेतों के धन्धे को छोड़ न दें । प्रशासन 
के लिए यह जरूरी हो गया था कि वे जनता की झ्रावश्यकताप्रों की पूर्ति करके उन्हें 
इस प्राकृतिक प्रकोप से मुकाबले के लिए तँयार करें। इसमें इस व्यय के लिए बहुत 
बड़ी घनराधि अपेद्ित थी । “जनता इतनी गरीब थी कि उससे इसके जुटाने की 
यात कहौ नहीं डा सकती थी । पिछड़ी कृषि को विकसित करने फी प्रशासन को 
पोजनाप्रों व कार्यक्रमों में लोग केवल सहयोग मात्र कर सकते थे ॥९ ४ 


सबसे प्रमुख काम पुराने तालाबों की मरम्मत भौर नये जलाशयों का 
सरकारी सर्चे पर निर्माण का था। प्रत्येक गाँव में शेती को सुधारने के लिए पुरा 
प्रम श्र शक्ति लगाने का बातावरगा तैपार हिया गया। बेरोजगार लोगों की 
सूचियां तैयार की गई जिससे उन्हें भी सेती के फाम में लगाया जा सके । १८४३२ 
के भकाल से लोगों में विश्वास की भावना बनाए रखने के लिए प्रथक परिश्रम किया 
गया । सरकारी ख्नंपर बड़े पैमाने पर कुएँ सुदवाने का काम हाथ में लिया। 
इन युपों को बाद में किसानों को सौंग दिया गया । सरकार के इस कदम ने स्थानीय 
लोगों में उसके प्रति गहरे विश्वास गयी भावना उत्तन्न की। जिस क्षेत्र में कुएं 
पोदना कठिन काम था, वहाँ सरकार ने बढ़े-बड़े तालाबों फातिर्माण कराया जिससे 
कि प्रापत्काल में न संघितन्सुरक्षित जलमंडार का काम दे सकें। पहाड़ी घारा्रों 
से सेतों की मिट्टी बह जाने और वर्षा के जल का जुमीन में न रहने की समस्या 
भी विकट थी । इस दिशा में सेतों के घारों प्रोर पत्थरों की दीवारें सड़ी की गईं । ४ ६ 


उपयुक्त प्रयासों के ग्रतिरिक्त प्रन्‍्य कतिपय भूमि विकास आयोजनाग्रों को इस 
तरह व्यवस्यित ढंग से श्रपताया गया कि हजारों बीघा पढ़ती भूमि, , जहाँ पहले 
जंगल थे--प्रत्य समय में ही कृषि योग्य भूमि में खदल गई। जब लोगों को 
पता लगा कि सरकार इस भूमि को सेती के लिए वितरित करना चाहती है तो उन्होंने 
प्रार्थता-यत्र देना शुरू क्रिया । पटेलों की नियुक्तियां की गई श्ौर उनके सीमा क्षेत्र 
निर्धारित किए गए। शुभ मुहर्ते देसकर कई नये गाँवों की स्थापना की गई। 
पटेलों को पट्टा दिया गया, लोगों को बसने के लिए रारकार की, शोर से पूरी 
रियायतें प्रदान की गई । यहाँ तक कि उनमें कृषि के सामान का भी सरकार की भोर 
से निःशुल्क बितरण किया गया [४ 
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सरकार और जनता के बीच सम्पर्क स्थापित कश्ने व उनकी समस्याञ्रों को 
भ्रविलम्ब दूर करने के लिए अजमेर के सुपरिल्टेन्डेन्ट दौरा करते थे जहाँ वे जाते 
जनता उनके डेरे पर इकट्टी हो जाती थी। उनकी कठिनाइयों को सुनकर वहीं 
उनके निवारण का प्रयत्न किया जाता था । इसका परिणाम यह निकला कि जनता 
में अंग्रेज सरकार के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हुई*ः । 


सामाजिक जीवच 


प्रशासनिक कतंव्यों की पूर्ति के साथ-साथ सरकार ने इन लोगों में सामाजिक 
जीवन की भावना पैदा करने के प्रयत्त भी किए। सामाजिक जीवन में प्रमुख रूप 
से किसानों तथा दस्तकारों का जिनमें मुख्यतः लुहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, सेवक, 
बलाई झ्ादि का वाहुल्य था। ये जातियाँ कृषि के साथ ही साथ अपने परंप- 
रागत व्यवसाय भी किया करती थीं। किसान का एकमात्र व्यवक्ताय कृषि था। 
अन्य जातियों को सेवा के उपलक्ष में किसानों के यहां से निःशुल्क अ्रनाज मिला 
करता था। उदाहरणतया ढोली को गाँव में सभी उत्सवों पर ढ़ोल वजाना होता 
था और चमार को ग्रामवासियों के जूते वनाने व उनकी निःशुल्क मरम्मत करनी होती 
थी । चमार का मृत पशु पर अधिकार होता था और उसकी आजीविका एवं निर्वाह 
का भार सारे ग्रामीण समाज को वहन करना होता था । इसी तरह ढ़ोली का भी सभी 
परिस्थितियों में समाज पर निर्वाह का दावा रहता था । कुछ ऐसे भू-माग भी थे जिन्हें 
कई कारणों से लोग जोतने को तैयार नहीं थे । अंग्रेज च्ुकि उन्हें खेतों का रूप 
देना चाहते थे, इसलिए जब किसान इसके लिए सहमत नहीं हुए तो उन्होंने बलाइयों 
को--जिन्होंने खेती और अन्य कृषि जन्य कामों में अपने कौशल का परिचय दिया 
था, यह भूमि दे दी गईःश्ौर वहाँ उन्हें वसा कर रहने के झौंपड़े भी बनवा दिए 
गए ।*४ इस प्रकार अंग्रेज सरकार ने मेरवाड़े में कृषि को प्रोत्साहित करने का प्रयास 
किया । 
कृषि-विकास 


इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मेरवाड़ा में कृपि-विकास 
का इतिहास अंग्रेज प्रशासन के कड़े परिश्रम का परिणाम है। पहाड़ी नाले जो 
बरसात में वह कर खेतों के वीच से ग्रुजरते थे उन्हें वाँव दिया गया, कुएँ खोदे 
गए और लोगों से बिना किसी तरह की व्यय राशि लिए ही प्रशासन नें उन्हें उपयोग 
के लिए सौंप दिया, बांध और तालाव राज्य के खर्चे से तैयार किए गए। प्रशासन 
को सफलता तभी प्राप्त हुई जब लोग स्वयं उत्साहित होकर प्रशासन को सहायता 
देने लगे । लोग उत्साहित होते हैं या अनुत्साहित, यह बहुत कुछ प्रशासन पर निर्भर 
करता है और इस संदर्भ में तत्कालीन अंग्रेजु-पशासन काफी हद तक इस इलाके में 
सफल रहा । 
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प्ंप्रज़ों के प्रशासन को यह श्रेय भी देना होगा कि उन्होंने मेरवाड़ा के इलाके 
में छुटेरों के दलों को समाप्त कर व मेरों फो भ्रनुशासित कर शांति स्थापित की । 
मार्ग, व्यापार के लिए निप्फंटक हो गए । इस क्षेत्र में श्रराजकता काफी कमर हो 
गई थी । झकाल के दिनों में मवेधियों के श्रपहरण की घटनाओं को छोड कर इस 
क्षेत्र में शान्ति स्थापित हो गई । फलस्वरूप यही मेर झागे चलकर प्रंग्रेजो के लिए 
सैनिक कार्यों में बड़े सहायक सिद्ध हुए ।६९ 

सन्‌ १८४७ के संनिक विद्रोह में में रवाड्ा बटालियन पूर्णा रूप से अंग्रेजों की 
भक्त रही हर इसके फलस्वरुय उसे विशेष प्रादर भी प्राप्त हुआ था । सब्‌ १८७० 
में लाए मेयो ने दसे पूरो तरह सनिक कोर में पुनर्गंठित कर भौर इसका सदर मुकाम 
ब्यावर से पश्रजमेर स्थानान्तरित कर दिया था। १८६७ में यह बटालियन भारत 
सरकार के कर्मांठटर-इन-चीफ के ध्धीन यार दी गई थी। सन्‌ १६०३ में इसे भार- 
तीय सेना का अंग बना कर धौर उसका नाम ४४ मेरवाड़ा इन्फेंट्री रप दिया 
गया था |! 


सअछ्याय *2 


१. “उन दिनों पष्चिमी घाट के समुद्री तट से देश के श्रान्तरिक भागों में 
पूर्व की ओर, उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों तक संचारित होने 
वाला व्यापासर-मार्ग मेरबाड़ क्षेत्र से होकर गुजरता था। यह क्षेत्र इस 
व्यावसाधिक मार्ग के मध्य में स्थित था तथा मेवाड़ श्रीर मारवाहु की 
सीमाप्रों को पृथक करता घा। इस छोत्र से केवल व्यापार ही प्रभावित 
नहीं होता था बरन्‌ दो राज्यों के बीच हढ़ कपाट के झप में भी इस भू- 
भाग या गह॒त्व था। एस छोतन्न की प्राकृतिक बनावट ही ऐसी है कि 
गाह्िियों के पहिए उधर से गुजर नहीं सकते थे ।" 

प्रसि० पौलीटिकल ऐजेन्ट ब्यावर को श्री एफ बिल्डर पोल्लीटिकल 

एजेन्ट तथा सुपरिटिहेस्ट द्वारा प्रेषित पत्र--प्रममेर दि० २० जुलाई, १८२२। 

२. सन्‌ १८१८से लेकर १८३४ तक्--प्रंग्न जों के राजपुताना में प्रागमन 

काल से लेकर मेरवाहा की ऐतिहासिक रूप-रेसा, सरकार के झादेशों से 

प्रस्तुत, फाइल क्रमांक १११० प्रृ० ६ सब १८७३ (पूर्व फाइल क्रमांक 
१४५३) अजमेर । 

- अ्रंग्र जों के श्रागमन के पूर्व मेरों की उतल्नति, उनका धर्म, इतिहास सम्ब- 

_स्पित संक्षिप्त विवरण । फाइल क्रमांक १११० सच १८७३, पूर्व फर्माका 


न्ष्ण 


रे 


२२ 


१०. 


११. 


१ र्‌ श 


१6वीं शताब्दी का अजमेर 


१४५३ पृ० ६, स्केच ऑफ मेरवाड़ा डिक्सन (१८५०) पृष्ठ १ से ६ 
जोधा रिडमलोत की खरूयात, राजस्थान राज्य पुरातत्व मण्डल 
पांडुलिपि क्रमांक ७०५ पुरातत्व श्रेणी जो पहले भूतपूर्व जोधपुर 
रियासत के इतिहास विभाग से उपलब्ध (क्रमांक १३) 
पश्चिमी राजपूताना की रियासतों के पोलीटिकल एजेन्ट कनेल जेम्स टॉड 
द्वारा सी० एफ० विल्डर सुपरिटेन्डेन्ट अ्रजमेर को प्रेषित पन्न, दिनांक 
५१-१२-१८२० । 
भारत की जनगणना सम्बन्धी रिपोर्ट--राजपुताना भर श्रजमेर सब्‌ 
१६०१ पृष्ठ ६२॥ 
केप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, दिसम्बर १८३४, फाइल क्रमांक ५ 
(१८२१) मेर गाँवों की सामान्य जानकारी संदर्भ सामग्री (राज० रा० 
पु० मण्डल) । स्केच श्रॉफ मेरवाड़ा, डिक्सन, (१८५०) पृ० ६-१८ | 
कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दिल्ली के रेजीडेन्ट सर डेविड श्रॉक्टरलोती को 
प्रेषित पत्र दि० १८६-६-२१ फाइल, क्रमांक ए (१) पूर्व, क्रमांक ८। 
१८२१ (राज० रा० पु० म०) मेर गाँवों सम्बन्धी सामान्य जानकारी । 
कार्यवाहुक पोलिटीकल एजेन्ट द्वारा मेजर जनरल सर डेविड श्रॉक्टरलोनी 
रेजीडैन्ट मालवा राजपूताना को प्रेपित पत्र दिनांक १७ जून १८२२१ 
(राज० रा० पु० मण्डल) । 


» सचिव भारत सरकार द्वारा राजपूताना मालवा के पोलिटिकल एजेन्ट 


मेजर जनरल अ्रॉक्टरलोनी को पत्र फोर्ट विलियम दिनांक १७ जून, 
१८२२ (राज० रा० पु० मण्डल) । 

फाइल क्रमांक १११०, श्रंग्रेज़ों के मेंरवाड़ा में श्राधिपत्य के पूर्व मेरों 
की उत्पत्ति, उनके धर्म तथा इतिहास का संक्षिप्त विवरण पृ० ६-१३, 
(राज० रा० पु० मण्डल) स्केच ऑफ मेरवाड़ा डिक्सन (१८५०) 
पृ० १३-२० । 

सी० सी० वाद्सन--राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयसे; श्रजमेर मेरवाड़ा, 
खंड १ ए (१६०४) पृ० १३-१७, फाइल क्रमांक १११०-प्रंग्र जों के 
श्राधिपत्य के पूर्व मेरों की उत्पत्ति, उनका धर्म तथा इतिहास सम्बन्धी 
संक्षिप्त विवरण, पृ० ६-१३ (राज० रा० पु० मण्डल) स्केच श्रॉफ 
भेरवाड़ा-डिक्सन (१८५०) पृ० श्से ६ । 

ठाकुर देवीसिंह पारसोली के जागीरदार थे । (शिवप्रसाद त्रिपाठी )  मगरा' 


' मेरवाड़ा का इतिहास पृ० सं० ४ और ४५ (१६१४) बूंदी सिरीज 


१३. 


१४, 


१५. 


मेरवाड़ा में अंग्रेजी शासन का सुहृढ़ीकररण ३७ 


 न॑ ४८- प्रालेख संख्या ५३ मेघराम की दीवान को श्रर्जी दिनांक झ्रासोज 


शुक्ला सप्तमी, विक्रम संवत्‌ १७८७ (रा० पु० मण्डल) । 


भेरों की उत्पत्ति, इतिहास तथा घर्मं का संक्षिप्त विवरण पृष्ठ ७से ८ 
(रा० रा० पु० मण्डल) तथा शिवप्रसाद त्रिपाठी का मगरा.मेरवाड़े का 
इतिहास (१६१४) प्रृष्ठ ४४-४५, वाकया दस्तावेज जयपुर रियासत, बूंदी 
क्रमांक ७, आलेख संख्या ८५५ कारतिक शुक्ला अष्ठमी विक्रम संवत्‌ 


- १७८७ | दे 


मैर, उनकी उत्पत्ति धर्म तथा इतिहास का संक्षिप्त विवरण (रा० रा० 
पु० मण्डल) पृष्ठ 5८ । “मेवाड़ की सेना ने बदनोर के ठाकुर तथा मसूदा 
के ठाकुर सुल्तान्िह के साथ हथून पर आक्रमण किया। भयंकर लड़ाई 
हुई जिसमें ठाकुर सुल्तानर्तिह खेत रहा। मेवाड़ की सेना भाग छूटी ।” 
(शिव प्रसाद त्रिपाठी-मगरा मेरवाड़ों का इतिहास (१६१४) पृष्ठ ४६) । 


मेरों का संक्षिप्त विवरण: “उनकी उत्पत्ति, धर्म तथा इतिहास” (रा० 


. पु० मण्डल) पृष्ठ £ “महाराजा विजयसिह ने अपने भण्डारी के नेतृत्व 
: में एक बड़ी फौज भेजकर चंगवास दुर्ग पर आक्रमण करवाया था परन्तु 


फौज को हताश होकर बिना लड़े ही वापस जोधपुर लौटना पड़ा । कुछ माह 
बाद रायपुर के ठाकुर अजु नह के नेतृत्व में पुनः जोधपुर की फौज ने 
कोट-किशना पर घावा किया परन्तु रावतों ने आक्रमण करके इन्हें 


” » खदेड़ दिया । (शिवप्रसाद त्रिपाठी--मगरा मेरवाड़ा का इतिहास 


१६, 


१७. 


श्र 


१९. 


२०. 


(१६१४) पृष्ठ ४६-४७) । 


मेरों का संक्षिप्त विवरण, उनकी उत्पत्ति, धर्म तथा इतिहास (रा० पु० 
मण्डल) पृष्ठ €। भागलां टाडगढ़ तहसील में है । 


मेरों का संक्षिप्त विवरण, उनकी उत्पत्ति, धर्म तथा इतिहास (रा० पु० 
मण्डल) पृष्ठ ६ । जोधपुर के महाराजा मानसिह ने उन्हें श्राक्मण के 
लिए उकसाया था । - 
यह श्रभियान भगवानपुरा के ठाकुर ने महाराणा भीमयिह के आदेश पर 
किया था। बरार के निकट हुई लड़ाई में ठाकुर को श्रपने प्राणोंसे , 
हाथ धोने पढ़े । (शिव प्रसाद जिपाठी--मगरा मेरवाड़ा का इतिहास 
११६९१४--पृष्ठ ४८) । 
श्री एफ विल्डर पोलिटिकल एजेन्ट तथा सुपरिनटेन्डेन्ट का भ्रसि. पोलि- 
टिकल एजेन्ट व्यावर को पत्र, श्रजमेर दिनांक ३०-७-१८२२। 
क्राक व्यावर से ६मील दूर पूर्व में स्थित गाँव है। यह . चारों झोर से 


श्घ 


२१. 


श्र. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


रप, 


२६. 


१६वीं शताब्दी का अजमेर 


पहाड़ियों से घिरा हुआ है । (शिव प्रसाद त्रिपाठी--मगरा-मेरवाड़ा का 
इतिहास १६१४--पृष्ठ २२) । 
एयामगढ़ व्यावर से ६ मील दूर तयानगर के पूर्व में तथा मसूदा के पश्चिम 


, में है। यहाँ के निवासी अपने पड़ोसी क्षेत्र में संगठित रूप से लूटपाट किया 


करते थे । (शिवप्रसाद तिपाठी--मगरा मेरवाड़ा का इतिहास १६१४ 
पृष्ठ २३ ) । 


लूल्वा व्यावर से ६ मील दूर पूर्व में श्यामगढ़ के दक्षिण में दो मीज की 
दूरी पर स्थित है। शिवप्रसाद त्रिपाठी मगरा--मेरवाड़ा का इतिहास 
१६१४--पृष्ठ २४) । 


फाइल सं० १११० मेरों का संक्षिप्त विवरण प्रृष्ठ ११-१२ (रा० पु० 
मण्डल) कैप्टिन एच० हॉल सुपरिटेन्डेन्ट व्यावर का रेजीडेन्ट मेजर 
जनरल सर डेविड श्रॉक्टरलोनी को पत्र दिनांक २०-१०-१८९३ । 
उपरोक्त । 


फाइल क्रमांक १११०, मेरों का संक्षिप्त विवरण पृष्ठ ११-१२ (राज- 
रा० पु० मण्डल) एफ बिल्डर पोलिटिकल एजेन्ट तथा सुपरि-प्रजमेर का 
मालवा, राजपुताता श्रौर नीमच के रेजीडेन्ट मेजर जनरल सर डेविड 
ऑॉक्टरलोनी को पत्र दिनांक २०-५-१८२२। 


भीम जिसका प्रचलित नाम पंडला है, ठाडगढ़ से पूर्व में १० मील की 
दूरी पर स्थित है। इस स्थान के निवासी पड़ोसी रियासतें मेवाड़ और 
मारवाड़ के क्षेत्रीं में लूटमार करते रहते थे । (शिवप्रसाद त्रिपाठी-मगरा 
मेरवाड़ा का इतिहास १६१४-पु० ३६) । 


चीफ-कमीश्नर कार्यालय फाइल क्रमांक १४६६२ (१२) सामान्य विविध 
फाइल क्रमांक ३-अ्जमेर और मेवाड़ के मेरों का विद्रोह जेम्स टॉड द्वारा 
बिल्डर को प्रेपित पत्र दिनांक ५-१२-१८२० । जेम्स टाड द्वारा मेक्सवेल 
को प्रेपित पत्र दिनांक १६--१२--१८२० । बिल्डर द्वारा श्रॉक्टरलोनी तथा 
टॉड को प्रेषित पत्र दिसम्बर १८२० तथा विल्डर द्वारा कर्नल मेकक्‍्सवेल 
को प्रेषित पत्र (राज० रा० पु० मण्डल) । 


बोरवा व्यावर के दक्षिण में ७ मील की दूरी पर स्थित गाँव है। महा- 
राणा भीमसिंह ने यहाँ एक किला वनवाया था। (शिवप्रसाद न्रिपाठी- 
मगरा, मेरवाड़ा का शतिहास १६१४-पृष्ठ २६) । 


हंधुरा या भ्रथूरा व्यावर से & मील की दूरी पर दक्षिण में स्थित एक गाँव 


३२. 


३३९. 


३०. 


३६. 


३७, 


रेप. 


३६. 


(८८05 


मैरवाड़ा में अंग्रेजी शासन का सुहृढ़ोकरण ई 


है । (शि० प्र० त्रिपाठी--मगरा-मेरवाड़ा का इतिहास १६१४-- 
पृष्ठ २५) । 


« मंडला, भीम का प्रचलित नाम था । 


३१. 


जज 


कोट किराना ठाडगढ़ से पूर्व में १२ मील दूर एक गाँव है। (शि०- 

प्र० त्रिपाठी--मगरा--मेरवाड़ा का इतिहास १६१४ पृष्ठ ३७) । 

बगड़ी टाडगढ़ से २० मील दूर है । यह जवाजा से ६ मील की दूरी पर 

है । शि० प्र० त्रिपाठी--मगरा-मेरवाड़ा का इतिहास १६१४ पृष्ठ ३०) । 

रामगढ़ सैंदरा स्टेशन से एक मील दूर है। (शि० प्र० त्रिपाठी--मगरा 

मेरवाड़ा का इतिहास--१६ १४ पृष्ठ २६) । हु 
फाइल क्रमांक १११०--मे रवाड़ा की रूपरेखा १८१४८ मे अंग्र जों के श्राग- 


“ मन से लेकर १८३९ तक, केप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के श्राधार 


पर तैयार सारांश, दिसम्बर १८३४ (राज० रा० पु० मण्डल) । 

फाइल क्रमांक ६--१८२१, कमीश्नरी कार्यालय, अजमेर १ ए (१) पुरानी। 
जी । मेवाड़--मेरवाड़ा १८२१--४७ (रा० रा० पु० मण्डल) । श्री एफ 
विल्डर को श्री मेक्सवेल द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक १३-२-१८२१ तथा 
कर्नल जेम्स टॉड को श्री सी० मार्टिन द्वारा प्रेषित पन्न दिनांक १८६-१- 
१८२१, २२-१-१८२१ | 


फाइल क्रमांक १५२१, कमीश्चबर कार्यालय, अ्रजमेर १ ए (१) 
पुरानी । ८ मेर गाँव, सामान्य मामले (राज० रा० पु० मण्डल) सचिव 
भारत सरकार द्वारा मेजर जनरल डेविड श्रॉक्टरलोनी को प्रेपित पत्र 
दिनांक २४-१२-१८२२ तथा २६-१-१८२३ । 

कमीश्नरी कार्यालय अश्रजमेर, फाइल क्रमांक € (३) पुरानी। क्रमांक 
१ सन्‌ १८२१। न 

फाइल क्रमांक ए (१) । पुरानी ८, मेर गाँवों सम्बन्धी सामान्य मामले 
(राज० रा० पु० मण्डल) फाइल क्रमांक १११० सत्‌ १८५७३ दिसम्बर सन्‌ 
१८३४ में केप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के श्राधार पर तैयार विवरण 
(राज० रा० पु० मण्डल) । 


सी० सी० वाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स श्रजमेर (१६०४) 
क्रमांक १-१ पृष्ठ १४-१५, राजपृताना गजेटियर्स (१८७६) पृष्ठ २० 
स्केच आ्राफ मेरवाड़ा--डिक्सन (१८४०) पृष्ठ १३-२८ कमिश्नरी कार्या- 
लय श्रजमेर (१६०४) फाइल क्रमांक १० सनु १८५२१, ए (१) पुरानी । 


४१. 


४२. 


४३. 


४५६ 
४६, 


४७५ 


ढ८, 


४६. 


५ 9, 


१६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


क्रमांक १० मेरवाड़ा में मेवाड़ श्रौर मारवाड़े के दावों के बारे में कप्टित 
हॉल द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट, कमिश्तर कार्यालय, अजमेर, फाइस 
क्रमांक £ सब॒ु १८६२१, ए (१) पुरानी €। मेवाड़--मेंरवाड़ा सम्बन्स्ति 
मामले । (राज० रा० पु० मण्डल )। 


. फाइल क्रमांक ६, १८२१ पश्चिमी राजपुताना रियासतों के पोलीडिकल 


एजेन्ट का पत्र दिनांक २३-१०-१८३१५ | सी० सी० वाठसन राजपूताता 
डिस्ट्रिक्ट गजेटीय्स, खण्ड १ ए (१६०४) पृष्ठ १४-१५ । 

अजमेर कमिश्तर फाइल क्रमांक ७ सब १८२३ मारवाड़--मेरवाड़ा से 
सम्बन्धित मामले । (राज० रा० पु० मण्डल) पश्चिम राजपूताना की 
रियासतों के पोलीटिकल एजेन्ट के पत्र दिनांक २-११-१८२५ | गीर 
मितोद पृष्ठ 5६१-परे । 


फाइल क्रमांक €£, १८२१, ए (१) पुरानी क्रमांक &, अजमेर-मेरवाड़ा 
१८२१--४७ संदर्म मामले (राज० रा० पु० मण्डल) । पश्चिमी 
राजपूताना की रियासतों के पोलीटिकल एजेन्ट का पत्र दिनांक 
१-७-१८४३ | 

फाइल क्रमांक ७, १८२२ कमिश्नरी कार्यालय भजमेर'ए (१) पुरानी 
क्रमोॉंक ७ खण्ड २ मेरवाड़ा १०३२-५३ । पश्चिमी राजपुताना की 
रियासतों के पोलीटिकल एजेन्ट का पत्र दिनांक '४-३--१८४७ । संबंधित 
सामग्री (राज० रा० पु० मण्डल) । 


« अजमेर फाइल क्रमांक ४८ ए २ चीफ-कमिश्तरी द्वारा सचिव भारत 


सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट (राज० रा० पु० मण्डल) । 

जोधपुर सरकार, फाइल क्रमांक पी० ४ (३) २१-ए-२ मेरवाड़ा संबंधी 
दावे और प्रतिनिधित्व (राज० रा० पु० मण्डल) । 

फाइल क्रमांक १११० सत्‌ १८७३ । सन्‌ १८३४ में हॉल द्वारा प्रस्तुत 
रिपोर्ट के श्राधार पर तैयार सारांश (राज० रा० पु० मण्डल) । 
उपरोक्त । 

मेरवाड़ा के वृत्तांत की रूपरेखा फाइल क्रमांक १११० (राज० रा० 
पु० मण्डल) । 

डिक्सन, स्केच झॉफ मेरवाड़ा (१८५०) पृष्ठ ३५-४२ । 


फाइल क्रमांक ११३१० । सत्र १५३४ में कैप्टित हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 
के भाधार पर तैयार सारांश (राज० रा० परु० मण्डल) । 


भू 
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मेरवाड़ा में अंग्रेजी शासन का सुहृढ़ीकररण ४१ 
फाइल क्रमांक १११० सन्‌ १८६३४ भें वेप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 
फे धाघार पर तैयार सारांग (राज० रा० पु० मण्डल) । 
सी० सी० याट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिवट गजेटीयस भ्रजमेर--में रवाड़ा, 
एंड १ ए (१६०४) पृष्ठ १५-१७ । 
प्ती० सी* याट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिवेट गजेटीयर्स ध्जमेर-मेंरवाडा 
शंद १० (१६०४) पृष्ठ १५-१७। 
डिबसन-स्फेच भॉफ मेरवाड़ा, (१८५०) पृष्ठ ८5२ । 
उपरोक्त पुष्ठ ६२-८४ ! 
फाइल छूमांक १११०, राजपूताना रेजीटैन्सी कार्यालय चीफ-कमिश्तर घास, 
जैल फाइतत दुमांक १४४५३ (राज० रा० पु० मण्डल) 
चौफ-पमिशर कार्यलिय, फाइल क्रमांक १११०, मेरवादा की रूपरेसा 
( १८५०) पृष्द ४४-८८ | 
उपरोक्त । 
खलीफ-फमिश्तर कार्यात्य फाइल फ्रमांद १११०--स्केच प्रॉफ मेरवाड़ा, 
टिस्सन पृष्ठ ८४ से ८८ । (राज० रा० पु० मण्डल) । 
फाइल क्रमांक ए (१) पुरानी ।5 मेर प्रामों के सामान्य मामले फाइल 
क्रमांक १११० सदर १८७३ । मकेप्टिन हॉल द्वारा दिसम्बर १५३४ में 
प्रस्युत रिपोर्ट तथा उसके भाघार पर तंयार विवरण (राज० रा० 
पु० मण्डल) स्केय धॉफ मेरवाटा---डिकसन (१५५०) पृष्ठ १३-२८। 
सी० सी० वाट्सन, राजपूताना हिस्ट्रिवट गजैटीयर्स भाग १ ए, प्रजमेर- 
भेरवाद़ा (१६०४) प्र॒ृष्ठ १३ । 


भजमेर-मेरवाड़ा में भंग्र जी प्रशासन 


श्रंग्रेजों द्वारा प्रजमेर-मेरवाड़ा का प्रशासन सीधा श्रपने दह्वाथ में सम्माल 
लेने के वाद भी जिले की तत्कालीन क्षेत्रीय सीमाझ्नों में कोई विशेष परिवेत्तन 
नहीं हुआं। एकमात्र परिवर्तन यह हुआ कि संत १५६० में सिंधिया से अंग्रेजों की 
संधि के अनुसार इस क्षेत्र में पांच गाँव और जोड़ दिए गए । फूलिया का परगना 
जो कि भ्रजमेर का ही भाग था परल्तु शाहपुरा के राजा के पास था, उसे श्रंग्रेजों 
ते सत्‌ १८४७ में अपने अ्रधिकार में ले लिया था और इस तरह शाहपुरा का 
प्रजममेर से सम्बन्ध विच्छेद हो गया । मेरवाड़ा के थे गाँव जो प्रंग्र जों ने जीतकर 
१०२३ में अ्रजमेर में मिला लिए थे उन पर श्र॑श्न जों का सीधा प्रशासन उसी रूप 
में बता रहा । मारवाड़ के सात गाँव जो भ्रंग्रेजों के प्रशासन को सौंपे गए थे उनमें 
भी किसी प्रकार का कोई विशेष परिवतेन नहीं हुआ । * 


झारम्भिक फाल (१८१८-१८३२) 


भ्रजमेर, श्रंग्रजों के भ्राधिपत्य में श्रा जाने के बाद, विल्डर को वहाँ प्रथम 
सुपरिन्‍्टेडेल्ट नियुक्त किया गया । इसके पूर्व विल्डर दिल्‍ली के रेजीडेंट के सहायक के 
रूप में कार्य कर रहे थे ।+ 

उन्होंने २६ जुलाई, १८१८ के सिंधिया के अ्रधिकारियों से श्रजमेर का 
कार्यभार संभाला | अंग्रेजों ने श्रजमेर शहर को एकदम वीरान पाया | मराठा व 


भ्रजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेज़ी प्रशासन ४३ 


पिडारियों के भत्याचारों भौर दमन के कारण इसकी हालत शत्यंत दयनीय हो गई 
थी।ऐएं उन दिनों प्रजमेर श्राठ परगनों में विभाजित था, जिसके श्रन्तर्गंत ५३४ गाँव थे 
प्रौर ३६ लाख बीघा (पक्का) कृषि भूमि थी । भूमि यद्यपि बालुई थी, तथापि भ्रत्यन्त 
उपजाऊ थी, जिसमें खरीफ भौर रवी की दोनों फसलें होती थीं। कोई भी गाँव बिना 
कुए' के नहीं था । इन कुश्रों का पानी भी पन्द्रह वीस हाथ से श्रधिक गहरा नहीं था। 
इन कुझ्ों का जल, यद्ैपि कुछ क्षेत्रों में पीने योग्य नहीं था तथापि घिचाई के लिए 
पूरणांतया उपयुक्त घधा। लगभग सभी जमींदार राठौड़ थे, केवल कुछ ही जमींदार 
पठान, जाठ, मेर श्लौर चीता थे । मेर भौर चीता जिले के एक छोर पर रहते थे । 
इस क्षेत्र में एक लम्बे समय तक श्रशांति बने रहने के कारण यहाँ की जनसंख्या 
काफी घट गई थी । शान्ति की स्पापना होते ही दूसरी रियासतों में शरण पाने के 
लिए गए हुए लोग तेजी से भ्रपने घरों को लौटने लगे । लोगों में विश्वास पुनर्जागृत 
हो जाने के फलस्वरूप कृषि में भी काफी वृद्धि हुई श्रोर पुनः समृद्धि के संकेत दृष्टि- 
गोचर होने लगे ।४ 


बिल्डर के समक्ष सबसे वड़ी कठिनाई इस क्षेत्र में प्रचलित विभिन्‍न मुद्राश्रों 
के कारण उत्पन्त हुईं। कम्पनी के सिक्के केवल जयपुर तक ही प्रचलित थे, इससे 
श्रागे दक्षिण में उनका चलन नहीं के वरावर था । देशी ६ टकसालें मुख्यतः ऐसी 
थीं जिनके सिक्‍कों का प्रचलन श्रजमेर में था । इन टकसालों के लिए चांदी सूरत 
श्रौर बम्बई से श्रायात होती, श्रौर पाली के माध्यम से इन टकसालों को मिला 
फरती थी । श्रजममेर की टकसाल भ्रकबर के समय से ही चालू थी भर प्रतिवर्ष डेढ़ 
लाख के लगभग सिक्‍के वहाँ ढ़ाले जाते थे । ये तिक्‍्के शेरशाही कहलाते थे । किशनगढ़ी 
रुपया जो किशनगढ़ टकसाल में ढलता था पिछले पचास वर्षों से प्रचलित था, यद्यपि 
कभी-कभी श्रजमेर-शासकों के हस्तक्षेप के कारण इसे बंद कर दिया जाता था । 
क्रुचामनी रुपया कुचामन के ठाकुर द्वारा जोधपुर रियासत फी आाज्ञा के बिना ही 
ढ़ाला जाता था | जोधपुर के तत्कालीन नरेश उन दिनों इतने अ्रसमर्थ थे कि वे इस 
पर रोक नहीं लगा सके । शाहपुरा टकसाल को भी काम करते हुए ७० 
वर्ष हो चले थे, यद्यपि उदयपुर के महाराजा में इसे बंद करने की कई 
वार कोशिशें फी थीं। चित्तौड़ी रुपया मेवाड़ का मान्यता प्राप्त सिक्का था। 
भाड़शाही सिक्का जयपुर की टकसाल में ढलता था। विल्डर ने विभिन्‍न मुद्राओं की 
इस समस्या के निवारणार्थ यह नियम लागू किया कि सरकारी राजस्व फरूखाबादी 
सिक्कों में चुकाया जाय । इश्तमरारी क्षेत्रों के राजस्व की राशि जो शेरशाही सिक्कों 
में होती थी, ६ प्रतिशत का “बाध” देकर फरूखाबादी सिक्‍कों में बदली जा सकती 
थी। इसके फलस्वरूप प्रत्येक ठिकाने के राजस्व का हिसाव रुपये-प्राना-पाई में 
प्रचलित हो सका | * 


डर १६वीं शताब्दी का अजमेर 


मेरवाड़ा क्षेत्र के पूर्णतः अंग्रेजों के श्रधीन हो जाने के वाद मेरवाड़ा को विल्डर 
ने ६ परगनों में विभाजित किया । चार परगने जो अग्रेज सरकार को संधि के पंतर्गत 
सौपें गए वे प्रजमेर के अंग बने । मेवाड़ के हिस्से में तीन परगने टाडगढ़, दवेर 
धौर सारोठ रहे तथा मारवाड़ के हिरसे में दो परगरने चांग भौर कोटकिराना प्राएं। 
इस विस्तृत भूभाग के प्रशासन के लिए तीन प्रमुख भारतीय श्रधिकारी नियुक्त किए 
गए । पुलिस का काम झपने कामों के अतिरिक्त राजस्व वसूली भी था । दवेर, टाडगढ़, 
भापलां भौर कोटकिराना की राजस्व वसूली ठटाडगढ़ के तहसीलदार को सौंपी गई । 
इनमें श्राठ गाँव थे और कुल १३ ढाणियां थीं। उन दिनों तहसीलदार ही प्रपने 
जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी भी होता था । सारोठ के तहसीलदार के 
प्रधिकार क्षेत्र में सारोठ वरार और वर कांकड़ के परगने थे । इसके भन्तगंत ४५३ 
गाँव और ढाणियां थीं। उत्तरी भूभाग व्याघर, काक और श्यामगढ़ के परगने भे 
इनमें कुल १०६ गाँव और ८५२ ढाणियां थीं। इस क्षेत्र के लिए तीसरे तहसीलदार 
की नियुक्ति की गई थी ।१ सब १८२४ में बिल्डर का स्थानान्तरण कर दिया गया 
था। अ्रजमेर मेरवाड़ा में इनके प्रशासन के ६ वर्ष कोई विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं 
हुए । प्रांत के किसी भी विभाग में उन्होंने कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया । कई 
पुरानी प्रशासनिक अनियमितताएं विशेषकर राजस्व एवं चुंगी विभाग में यथावत 
रहीं । 
बिल्डर ने जिस भूमि का वन्दोबस्त किया उसकी न तो कीमत आंकने की कोशिश 
की और न लोगों की स्थिति समभने का प्रयत्त ही किया | उसकी असफलता का 
प्रमुख कारण अत्यधिक कार्यभार और अन्यत्र व्यस्त रहना था । वह भ्रजमेर के सुपरि- 
देंडेंट होने के साथ जोधपुर ज॑ंसलमेर और किशनगढ़ का पोलिटिकल एजेंट था। केवल 
इतना ही नहीं उसे प्रशासनिक कार्यो के लिए पूरे कर्मचारी भी प्राप्त नहीं थे । विभागों 
में कर्मचारियों का भारी अभाव था। सम्पूर्ण जिले का राजस्व तथा पुलिस विभाग 
का कुल वेतन खर्च प्रति साह १३७४ रुपये था जो विल्डर के मासिक वेतन तीन 
हजार रुपये के आधे से भी कम था। भारत सरकार ने प्रशासन की विकसित करने के 
लिए उन्हें निर्देश व निर्धारित नियम भी प्रदान नहीं किए । यहाँ तक कि एक दफा 
उन्होंने कलकत्तागजट की प्रति चाही तो उन्हें इंकार कर दिया गया ।" वर्षों के 
बाद एक श्रंग्रेज सहायक श्रजमेर के लिए नियुक्त किया गया । विल्डर ने भ्रजमेर के 
लोगों को पुनर्वास में काफी योगदान दिया | उसने व्यापारियों, व्यवसाथियों और 
उद्योगपतियों को अजमेर में बसने के लिए प्रोत्साहित किया । इसके लिए उसने देश 
के कोने-कोने से व्यापारियों को श्रजमेर में बसने के लिए झाम॑त्रित किया । इतना ही 
नहीं उसने कई व्यापारियों और सेठों को सिफारिशी पन्न दिए । इन न्यायाधीशों भौर 
दंडनायकों से प्रार्थना की गई थी कि वे इनको बकाया राशि की बसूली में 


प्रजमेर-मेरवाडा में प्रंग्रेड़ी प्रशासन है 84 


श्री हेनरी मिडलटन ने विह्डर की झा निवृत्ति के बाद स्‍्जमेर का पदभार 
सम्हाला । मिडल्टन के धमय में प्रशासन में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ | 
प्रवट्चर, १८२७ में मिडलटन के स्थान पर श्रो केयरेडिण की शियुक्ति हुई। श्री केवें- 
डिश ने कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए श्र प्रशासन थे व्यवस्थित रूप प्रदान 
किया | उनके प्यक प्रयत्त के फलस्थरूप इसमरार, भौम शौर जागीर वन्दोचस्त 
किया जा सका । १८६३२ में केवेंडिण के स्थान पर मेजर स्वेथर्स फी नियुक्ति हुई । 


दितीय घरणा (१८३२-४६) प्रजमेर जिला पश्चिमी सूबे फे प्रन्तर्गंत-- 


सन्‌ १८३२ में श्रजमेर जिले को उत्तर-पश्चिमी सूबे के भ्रन्त्गंत ले लिया 
गया । $ सन्‌ (८६३७-३८ से लेकर १८४०-४१ तक के चार यर्ष अजमेर के लिए 
भारी वियदा के वर्ष रहे। कर्नल सदरसड के समय में लोगों की हालत बुरी तरह 
बिगड़ गई थी, एक सो वर्षा ने होने से प्रकात की स्थिति हो गई थी; दूसरे प्रशासन 
भपने उह्ं श्यों में बुरो तरह ससफल मिद्ध हुगा था । लगाने की सस्ती के कारण पाँव 
सौ परिवारों मे प्रजमेर जिले से पत्तायन मार दिया था मकगयोंकि उनकी सामर्थ्य इतना 
लगान चुकाने की नहीं थी१९ । मरम्मत के प्रभाव में श्राप्रे के लगभग तालाब वर्षों 
से टूटे पढ़े थे । झुएँ बिना मरम्मत के हह गए थे | लोगों का भझात्मयिश्वास इतना 
दृट चुका था कि झृषपि विकास के नाम पर कोई भी किसी को ऋण देने को तेयार 
नहीं था । किसान एटमंस्टन के प्रस्तावित कम लगाने की अपेक्षा फ्तल का प्राघा 
हिस्सा देना पझ्रच्छा समकते से) । घरों की हालत बीरान खंडहरों जेसी हो चली 
थी। यामिश्तर के मतानुसार सम्पूर्ण गालसा क्षेत्र गरीबी की चपेट से जकड़ा हुमा 
था जबकि तालुकेदारों की जमींदारियां इनके मुकावते में कहीं अधिक अच्छी प्रवस्था 
में थीं ।१ ९ 
प्रजममेर जिले में जिस तरह के प्रशासनिक प्रयोग किए गए, उनका परिणाम 
दुर्भाग्यपूर्ण रहा । राजस्व वसूली घटते-पटते इस सीमा तक पहुँच गई थी कि मराठों 
को प्राप्त राजस्व जितनी भी नहीं रही | श्री बिल्डर ने श्राय के स्थो्तों का वास्त- 
विकता से प्रधिक अनुमान लगा लिया था। इस्त प्रारम्भिक 'मूल के कारण विल्डर 
ध्रौर मिडलटन द्वारा किया गया बन्दोवस्त अ्रच्छे वर्षों में किए जाने वाले वन्दोवस्त 
से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर था। एडमंस्टन का बन्दोयस्त जो इन तीनों में सबसे 
कम था, वह भी फसल के ग्राघे हिस्से की चयूली का था । परन्तु फसलों में दोनों ही 
फसलें शामिल थीं, श्रतएवं एक ने एक फसल चौपट होने की स्थिति के कारण यह 
व्यवस्था बुरी तरह से श्रसफल रही । प्रति पिचित एकड़ भूमि पर ३१ प्रतिशत के 
प्रनुसार ३९ रुपये का राजस्वभार था जो १८३३ के रेगुलेशन ६ के भ्रस्तगंत उत्तर- 
पृश्चिमी सूबे के लिए निर्वारित लगाने की दर से कहीं दुगना था | झजमेर में लाग्रू 


४६ १९वीं शताव्दी का अजमेर 


किया गया बन्दोबस्त साधारण नहीं था, और लोगों को भारी कष्ट में डाले बिना 
इसकी वसूली संभव नहीं थी । 

दाशंनिक कराधान व्यवस्था भस्त-व्यस्त हो गई थी, क्योंकि व्यक्तिगत 
निर्धारित देय की वसूली की उचित व्यवस्था नहीं थी । पुरानी व्यवस्था के स्थान पर, 
जिसके अन्तर्गत पटेल और पटवारी हर किसान से फसल का आधा भाग वसूल किया 
करते थे, संयुक्त जिम्मेदारी के सिद्धान्त को लागू किया गया था । परन्तु यह व्यवस्था 
प्रसंभव सिद्ध हुई क्योंकि प्रत्येक किसान से उसकी भूमि के आधार पर निर्धारित 
लगान सरकार द्वारा वसूल कर लेने पर उसके पास भरण-पोषण जितना भी नहीं बच 
पाता था१३ | ह 


फरवरी, १८४२ में मेजर डिक्सन को अजमेर का सुपरिटेडेन्ट नियुक्त किया 
गया | इस पद के अतिरिक्त उनके पास मेरवाड़ा के सुपरिस्टेन्डेन्ट तथा मेरवाड़ा 
बटालियन के कमांडर का कार्यभार भी था। इनके कार्यभार सम्हालने के साथ 
ही भ्रजमेर के प्रशासनिक इतिहास में एक नये युग का आरम्भ हुआं। झागामी ६ 
वर्षों के दौरान ४,५२,७०७ एपयों की राशि तालावों, बांध शौर इनकी मरम्मत पर 
व्यय की गई। कृषि विकास के लिए किसानों को श्रग्मिम राशि दी गई तथा डिक्सन 
अपने व्यक्तिगत उत्साह के कारण किसानों को प्रोत्साहित करने में सफल हुए । 
सरकार को इन कामों से लाभ पहुँचाने के दृष्टिकोण से भी ऐसे गाँवों को जो अपनी 
जगह से नये बांधों के समीप बसना चाहते थे श्रनुमति प्रदान की गई ।१४ 
डिकसन की उपलब्धियाँ--- 


सन्‌ १८४२ का वर्ष श्रजमेर के प्रशासनिक काल की विभाजक रेखा माना 
जा सकता है। इसी वर्ष कर्नल डिक्सन मेरवाड़ा के साथ-साथ अ्रजमेर के भी सुप- 
रिन्‍्टेन्डेन्ट नियुक्त हुए । उनकी सेवाओं का समादर करने के हष्टिकोण से सरकार ने 
उन्हें यह भ्रधिकार दिया कि वे उत्तरी-पश्चिमी सूबे के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर से सीधा 
पत्र व्यवहार कर सकते थे तथा दोनों जिलों का सम्पूर्ण असैनिक प्रशासन उनके 
भ्रधीन रख दिया गया था । इस तरह वे सीधे 'लेफ्टीनेन्ट गवनर के प्रति उत्तरदायी 
थे और भ्रजमेर मेरवाड़ा के प्रति ए० जी० जी० उतने ही उत्तरदायी रह गये जितने 
कि वे राजपूताना की रियासतों के बारे में थे । इस तरह के परिवर्तन से केवल दोनों 
जिलों का विलय ही नहीं हुआ वरव्‌ दोनों जिलों के सामान्य प्रशासन पर भी व्यापक 
प्रभाव पड़ा । इस तरह सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद और अधिकारों में भी ध्रृद्धि हुई और 
उसका सीधा सम्पर्क लेफ्टीनेन्ट गवर्नर से हो गया १ * । ह 


अपने वर्तमान पदभार के अतिरिक्त मेरवाड़ा बटालियन की कमान भी जून, 
१८५७ तक डिक्सन के हाथों में रही | व्यावर गिर्जाघर में उनकी कब्र श्राज भी 
मेरों के लिए. श्रद्धास्थली है और काफी लोग वहाँ जाकर मनौती मानते हैं । मेरों ने 


अजमेर-मे रवाड़ा में अंग्रेज़ी प्रशासन ड७ 


इस उदार अ्रधिकारी की सेवाग्रों की स्मृति को ग्राज तक जाग्रत रख छोड़ा है। 
परकोटे से घिरे ब्यावर शहर का निर्माण डिक्सन की देन थी और संमवतया मारत 
में डिक्सन ही भ्रन्तिम अंग्रे जु थे जिन्होंने परकोटे वाले किसी शहर का निर्माण कराया 
हो। डिक्सन के देहावसान के साथ ही श्रजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासनिक इतिहास का 
द्वितीय चरण समाप्त होता है। यह समय अजमेर-मेरवाड़ा के लिए भौतिक विकास 
का चरण था और केवल इसी काल में संमवतया पहली बार निर्धारित लगान 
वसूल हो सका ।१६ 


सब्‌ १८४८ तक अजमेर के सरकारी प्राय-व्यय का निरीक्षण कलकत्ता से 
हुआ करता था परन्तु १८४६ के वाद अजमेर के झ्राय-व्यय का निरीक्षण आगरा 
में होने लगा । गवर्नर जनरल की यह मान्यता थी कि पश्रजमेर जिला, स्पष्टतया 
नागरिक प्रभार होने से इसे उत्तर-पश्चिमी सूबों के लेफ्टिनेन्ट-गवर्नेर के श्रधीन रखना 
लाभप्रद होगा । इन दिनों कर्नल डिकक्‍्सन का ओहदा कमिएवर स्तर तक उन्नत कर 
अजमेर जिले का प्रशासन सीधा लेफ्टिनेन्ट के नियन्त्रण में रख दिया गया था । 
डिक्सन की अदालतों से सभी न्यायिक अ्रपीलें भविष्य में श्रागरा में होने लगीं। इससे 
पूर्व ये श्रपीलें राजपूताना के ए० जी० जी० सुना करते थे ।१० 


तृतीय चरण (१८४८-६६) 

सत््‌॒ १८४८ तक ए०जी०जी० अजमेर के कमिश्नर हुआ करते थे तथा 
सुर्परिटेंडेंट उनके अधीन कार्य करते थे । इस समय तक अजमेर जिला 
स्पप्टतया गैर नियमन्र क्षेत्र था । जिले से सरकार को राजस्व की केवल 
वापिक रिपोर्ट ही प्रस्तुत हुआ करती थी । ब्रिटिश कानून न तो यहाँ लागू 
ही किए गए थे और न यह सदर न्यायालय के न्यायिक श्रधिकार क्षेत्र में था। 
१८५३ में कनंल डिक्सन फी नियुक्ति कमिश्तर के पद पर की गई व ए०्जी०्जी० 
को श्रजमेर के प्रशासन-कार्य से मुक्त कर दिया गया ।75 १५४३ के पहले, प्रजमेर 
मेरवाड़ा के भधिकारी सुपरिटेडेंट कहलाते थे श्रौर ये दिल्ली के रेजीडेंट के श्रन्तगंत थे, 
बाद में मालवा-राजपूताना के रेजीडेंट के तहत रहे श्रौर सन॒ १८३२ के बाद इन्हें 
कमिएंनर के श्रन्तर्गत रखा गया। १९ अजमेर-मे रवाड़ा को राजस्व सदर बोडं के श्रन्त- 
गंत लेने में किसी तरह के विशेष श्रादेश नहीं पारित हुए । परन्तु श्रंतिम वर्षो में यह्‌ 
स्वतै: धीरे-धीरे उस कार्यालय के नियंत्रण में चला गया । सब्‌ १८६२ में न्यायिक 
सेवाओं श्रौर पुलिस विभाग को पृथक्‌ कर दिया गया। उत्तर-पश्चिमी सूबे में 
प्रचलित सभी कानून घीरे-धीरे अ्रजमेर मेरवाड़ा में भी लागू किए गए । 
इन वर्षों में श्रजमेर-मेरवाड़ा भी नियम प्रान्त में शुमार किया जाने लगा ।१" सन्‌ 
श्यषु८ में श्रजमेर व मेरवाड़ा को मिलाकर एक जिला कर दिया गया तथा उसे 
डिप्टी-कमिएनर के श्रधीन रखा गया । ए० जी० जी० को भ्रजमेर के कमिश्नर का पद 
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भी प्रदान किया गया था और कमिश्नर के कार्य के लिए उसे उत्तर-पश्चिम सूबे 
(एन. डब्यलू. पी.) के श्रघीन रखा गया ।*१ ए. जो. जी. राजस्व कमिश्नर, 
सेशन कोर्ट के न्यायाधीश व सिविल कोर्ट के जज की द्रैप्तितत से काम करते ये। 
सामान्य प्रशासनिक मामलों में वे उत्तर-पश्चिमी सूवे की सरकार के विभिन्न विभागों 
के प्रध्यक्षों के प्रति उत्तरदायी ये ।१* 


प्रथम डिप्टी कमिश्नर कैप्टिन जे०सी०ग्र्‌ कस के अनुसार श्रजमेर भौर राजगढ़ 
परगने के किसानों की स्थिति रामसर के किसानों से श्रच्छी थी । रामसर के किसान 
सामान्यतः बहुत गरीब थे। श्री ब्र्‌क्स को भी अपने पूर्वाधिकारियों की भांति उन 
सभी वाधाओं से संघर्ष करना पड़ा क्षेत्रीय समस्याओ्रों का निवारण पहले की तरह 
ही जटिल बना रहा। जिलों में मवेशियों का व्यापक अ्रभाव हो चला था। सन्‌ 
१८४८ के भीषण अकाल ने क्षेत्र को एक तरह से कककोर दिया था | हजारों की 
संख्या में मवेशी जो निकटवर्ती क्षेत्रों में चरने के लिए ले जाए गए थे, नष्ट हो गए । 
जिला इस भयंकर क्षति की पूति झासानी से नहीं कर सका । खाद की इतनी भारी 
कमी हुई कि तालाबों के पेटे में जमी मिट्टी ही खाद के रूप में काम में ली जाने 
लगी। इस दिशा में मेरवाड़ा की स्थिति दूसरे जिलों की भ्रपेक्षा कुछ अच्छी रही । 
बन्दोवस्त के वाद टाडगढ़ परगने में श्रफोम की खेती काफी श्रधिक मात्रा में बढ़ चली 
थी। परण्तु नयानगर शहर के आसपास के किसानों की हालत दयनीय ही थी ।*३ - 


इनके अतिरिक्त और भी कई कठिनाइयां पैदा हो चली थीं जिससे लगान 
वसूली में बाधा होने लगी । पटवारियों के कागजात खाली वन्दोवस्त रेकार्ड की 
नकलें मात्र थे । प्रत्येक किसान यह मान कर चलता था कि उसका लगाने निर्धा- 
रित है और लगान नहीं छुकाने वालों के स्थान पर घाटे की पूर्ति किसानों से करने 
की व्यवस्था को वे अन्यायपूर्ण समभते थे। मेरवाड़ा में प्रधिकांध सिपाहियों में 
लगान की रकम वकाया चली आ रही थी । जहाँ वन्दोबस्त कठोर था वहाँ ये 
लोग जमीन जोतने की मेहनत से जी छुराया करते थे । कर्नल डिक्सन जो मेरवाड़ा 
बटालियन के कमांडर औ्रौर जिले के सुपरिटेंडेंट भी थे सिपाहियों का बकाया लगाने 
उनके बेतव से काट लिया करते थे । परन्तु जब ये कमांडर और सुपरिटेंडेंट के पद 
पृथक्‌ कर दिए गए, तब यह्‌ दुहरी व्यवस्था संभव नहीं रह सकी ।९४ 

उन दिनों जिस किसान की फसल नष्ट हो जाती वह अभ्रपना निर्षारित जगान 
इधर-उधर से कर्ज लेकर चुकाता था। बनन्‍्दोबस्त के बाद लगान न छुकाने वालों 
की शेप राशि की क्षतिपूर्ति के लिए गाँव समाज में राशि के विभाजन की प्रक्रिया 
समाप्त करा दी गई थी । सम्मिलित जोतों से आय सम्बन्धी हिसाव नहीं रखे जाते 
थे और सरकार से अकाल के दिलों में प्राप्त सहायता की राशि सारेगाँव द्वारा 
काम में ली जाती थी ॥ फल्स्वकृप उन लोगों को बहुत कम राशि मिल पाती णी 
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निरहें वास्तविक सहायता की जरूरत होती थी । पटवारियों को नाममात्र का वेतन 
मिलता था और वे गाँवों में लोगों को सूद पर कर्जा देने का काम किया करते थे । 
कप्टिन प्लूक्स ने.पटवारियों के सेवा-नियमों में परिवर्तत किया था | सरकारी खजाने 
पर भार डाले बिना पटवारियों को भी भश्रच्छा पारिश्रमिक मिल सके इस श्राशय से 
उन्होंने उनके क्षेत्र व हलकों का विस्तार किया भ्रौर प्रत्येक पटवारी के श्रन्तर्गत प्रामे 
वाले छोटे-छोटे गाँवों की संख्या दुगुनी कर दी ।+* 

डिप्टी कमिश्नर मेजर लॉयड ने तो सन्‌ १६६० में सम्पूर्ण क्षेत्र का व्यापक 
दौरा कर भ्रजमेर-मे रवाड़ा क्षेत्र की सामान्य स्थिति तथा क्षेत्रीय विकास के लिए 
झावश्यक व अ्रविलम्व कार्यवाहियों के बारे में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण रिपोर्ट सरकार 
को प्रस्तुत की । भ्रपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने सद्‌ १५४६ से लेकर १८५३ तक अजमेर- 
मेरवाड़ा क्षेत्र की स्थिति का १८६० की स्थिति के साथ तुलनात्मक विवरणा प्रस्तुत 
किया । मेजर लॉयड के भअ्रनुसार “जिले की स्थिति में दिनों-दित तेजी से सुघार 
होता जा रहा था। वे क्षेत्र जहाँ भाड़ियाँ व छितराए हुए जंगल थे वहाँ भ्रव लह- 
लहाते खेत नजर श्राने लगे थे । नये-तये भवनों का निर्माण तीत्रगति से हो रहा 
था ।! ९६ 

सब १५६६ में डिप्टी कमिश्नर ने लगान वसूली की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण 
परिवर्तन लागू किया जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण सरकारी लगान पढेलों के माध्यम से 
वसूल करने के भ्रादेश जारी किए गए । इसके पहले प्रत्येक किसान से लगाने श्रलग- 
झ्लग वसूल किया जाता था । यह वसूली बारतव में लम्बरदार के माध्यम से होती 
थी जिसे तहसील का चपरासी मदद करता था। यह प्रक्रिया साधारणतया श्रटपटी 
प्रवश्य लगती है परन्तु किसानों के श्रनुकूल होने के कारण यह चल निकली थी ।१० 


झंग्र ज-प्रशासन को लोकप्रियता : 

सव्‌ १८१८ से लेकर १८६६ तक के अजमेर के सम्पूर्ण प्रशासव को भ्रसफल 
ठहराना उचित नहीं होगा । इस काल में कल हॉल प्रौर कर्नल डिक्सन के प्रयासों 
से जनता को लूटपाट से काफी हद तक छुटकारा मिला व भेरों को क्ृृपि प्रधांन व 
शान्तिप्रिय बनाने में सरकार को सफलता मिली । मेर-बटालियन ने इस काम में 
सरकार की बहुत मदद की | मेर-बटालियन केवल पुलिस निगरानी ही नहीं वरन्‌ 
सैतिक गार्ड का काम सम्हालने के भी योग्य हो गई थी। दोनों जिलों में जो तालाब 
य॑ वंधेबांघे गए उनसे भी क्षेत्र की समृद्धि को बल मिला । यद्यपि सरकार द्वारा लगान 
वसूली प्रतिवर्ष एक सी दर पर नहीं हो पाई । थॉमसन के शादेशों के भ्रन्तगंत जो 
व्यवस्था की गई उसके अनुसार जमीन पर क्रिसान का कठना स्वीकार किया 
गया तथा प्रत्येक गाँव के लिए बीस वर्षों की श्रवि के लिए साधारण लगाने की 
दरें निर्बारित की गई थीं। न्यवस्था की इस नई प्रक्रिया से क्षेत्र के मिसानों को 
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जमींदारों व सरकारी अधिकारियों की मनमानी व शोपण से मुक्ति मिली और वे 
लोग श्रपने श्रम व उद्यम का लाभ उठाने में समर्थ हो सके । जिले का पुलिस-प्रशासन 
प्रन्य प्रान्तों के प्रशासनों के श्राधार पर गठित किया गया। थोड़े बहुत उत्पात कुछ 
जमींदारों ने अ्रवश्य किए जिनका संदेहास्पद सम्बन्ध डाकुओं और चोरों से था, भ्रन्यथा 
सारे क्षेत्र में शांति बनी रही । जेल श्रनुशासन अच्छा था । एक कालेज 
की स्थापना की गई और गाँवों में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाने लगा । 
इन सभी प्रशासनिक विभागों में विभागीय अ्रध्यक्षों द्वारा वार्षिक निरीक्षण तथा 
देखरेख की समुचित व्यवस्था की गई थी । १८ 


अ्जमेर-मे रवाड़ा में अंग्रेजी प्रशासन को जिलों में कातृन औौर व्यवस्था की 
स्थिति मजबूत होने तथा श्रजमेर शहर में कई विभिन्न क्षेत्रों से उकसाहुट और तनाव 
का संकट पैदा होने पर भी जून, १८५७ से मार्च, १८४५८ तक शांति बने रहने से बल 
मिला । यहाँ तक कि इस संकट की परिस्थिति में भी अजमेर के कमिश्नर की 
कचहरी प्रतिदिन लगा करती थी और व्यापार निविष्न जारी था 3४ 


प्रजमेर-मेरवाड़ा के निवासियों के इस तरह के शांतिप्रिय श्रौर राजभक्त 
स्वभाव की सराहना अजमेर के कार्यवाहुक डिप्टी कमिश्नर कैप्टिन ब्र्‌ क्स,३* अ्रजमेर 
के सहायक कमिश्नर लेफ्टिनेन्ट वाल्टर,3१ कार्यवाहक सहायक कमिश्नर (व्यावर) एवं 
लेफ्टिनेन्ट पियप्त3९ ने अपनी रिपोर्टों में की थी | ब्रिगेडियर जनरल पी. लॉरेंस ते 
घटनाओं की जो रिपोर्ट प्रेषित की थी उसमें यह आशा उन्होंने व्यक्त की कि इस 
जिले द्वारा राजभक्ति का जो परिचय दिया गया उसकी वायसराय तथा भारत 
सरकार सराहना करेगी33 । अपनी रिपोर्ट के साथ जिले में घटित अपराधों को 
जो सूची इन्होंने भेजी उसमें बहुत कम संगीन अपराधों का उल्लेख था। राजनीतिक 
उथल-पुथल के वर्ष में इतने कम अपराध की घटनाएं जिले की प्रशासनिक स्थिरता 
पर भ्रच्छा प्रकाश डालती हैं। मेरों ने १८५७ के विद्रोह की घटनाओं के घटते ही 
यह हढ़ निश्चय कर लिया था कि वे अपने यहाँ श्रांतरिक उत्पात और अ्रपराधों पर 
कड़ी निगाह रखेगें। जिले के केन्द्रस्थल नप्तीराबाद में भारतीय सैनिकों की एक 
पूरी ब्रिगेड द्वारा विप्लव और कतिपय अन्य विद्रोही पलटनों द्वारा कृच करते समय 
राह में पड़ने वाले गाँवों के विद्रोह के बावजूद भी उन्होंने श्रपनी प्रतिज्ञाओ्रों का हढता 
से पालन किया । सब्‌ १८५५, १८५६ तथा १८५७ में संगीन जुर्म श्रौर भ्रन्य श्रपराघ 
क्रमशः २०३६, १४७७ तथा १५०७ रहे । १८५६ के मुकाबले में १८५७ में अप- 
राधों में नाममात्र की ही वृद्धि हुई जबकि १८५५ के अपराधों की तुलना में सत्‌ ५७ 
के अपराध के आंकड़े बहुत कम थे [3४ 


अंग्रेजों के श्रधीन अजमेर-मेरवाड़ा का प्रशासन जैसा अच्छा होना चाहिए 
था वैसा नहीं था | प्रशासन के किसी भी विभाग का कार्य इतना अच्छा नहीं था 
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कि वह पड़ोती रियासतों के लिए आदर्श वन सत्ता ।३* यदि अजमेर के लोगों ने 
खुले विद्रोह में भाग नहीं लिया तो इसका श्रेय अजमेर के प्रशासन को नहीं दिया जा 
सकता । इसका सुख्य कारण जिले के लोगों का राजनीतिक पिछड़ापन था । 
श्रंग्र जो के प्रशासन-तंत्र फी कमजोरियां : 

प्रशासन के बहुत अच्छा नहीं होने के कई कारण थे | अ्रजमेर चारों ओर से 
पर्वत श्रेणियों से घिरा विस्तृत मैदानी भूभाग है। इसके दक्षिण में स्थित मेरवाड़ा 
सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र है । यहाँ तक कि कई गाँतों में तो बैलगाड़ी का पहुंचना भी 
प्रसंभव था । ढालू घाटियों में ही खेती की जाती थी। कर्नल डिक्सन ने अधिकांश 
जलाशय इसी पहाड़ों क्षेत्र में वनवाए थे। इनपें से कुछ जलाशयों तक पहुंचने का 
मार्ग हो नहीं था| वहाँ केवल पेंदल चलकर पहुंचा जा सकता था । 

इसके अतिरिक्त मेरवाड़ा जिले का एक वड़ा भूभाग अंग्रेजों के अधिकार में 
नहीं था । यह गअत्यन्त ही अ्ंसतोषजनक ढ़ग से कुछ अबधि के लिए पट्टे पर लिया 
हुआ क्षेत्र था। लोगों की बोली और रहन-सहन उत्तर-पश्चिमी सूबों की अपेक्षा 
गुजरात के अधिक निक्रेट थी। फिर भी इन जिलों को उत्तर-पश्चिमी सूत्रों के 
श्रन्तगगंत रखा गया। सबसे बड़ा असंतोप इस क्षेत्र में वहाँ की सरकारी भाषा 
फारसी को लागू करने के कारण पैदा हुआ्न । यह भाषा लोगों के लिए अंग्रेजी की 
तरह ही मुश्किल थी। फारसी जुमलों का सरकारी दस्तावेजों में खूब प्रयोग किया 
जाता था जिससे वाक्य के वाक्य लोगों को सुनने पर भी श्रर्थहीन लगते थे । इसलिए 
इनमें उसके प्रति अ्संतोप होना स्वाभाविक था 3६ 

कर्नल हॉल और कर्नल डिक्सन की सफलता का कारण उनके द्वारा श्रपनाए 
गए विश्वेप प्रयास थे, जिनका सामान्यतया प्रशासन में अभाव पाया जाता है | इन 
दोनों ने प्रत्येक कार्य में जिले की आवश्यकता को प्राथमिकता दी थी । प्रशासन इनको 
नकेल नहीं सका था । ये दोनों पत्राचार की परिपाटी में भी ज्यादा नहीं उतरते थे 
तथा सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा का भी खूब प्रयोग करते थे । केन्द्रीय 
सरकार के कठोर नियन्त्रण के अभाव के कारण भी इनको काम करने की व्यापक 
छूट मिली हुई थी । इसलिए इनको सफलता मिलता स्वाभाविक था। अपनी पहल 
व उत्साह से इन दोनों श्रधिकारियों का प्रणासव लोकप्रिय सिद्ध हुमा । दोनों जिलों 
के छोटे होने से मी जनता को विशेष प्रशासनिक अस्ुविधा नहों होती थी ।३७ 

आगे चलकर जब्र अ्रजमेर और भांसी जिलों के अधिकारियों का एक ही 
सूची में समावेश किया गया तो उसके बड़े ही खराब परिणाम निकले | अजमेर के 
रेलमार्गों तथा हिमालय के ठंडे स्थलों से बहुत दूर होने के कारण प्रशासनिक 
विभागों के अ्रव्यक्षों के व्यक्तिगत निरीक्षण से यह बहुत कुछ अछूता रहा । इसके अति- 
रिक्त यह जगह भांसी की अपेक्षा इतनौ अधिक खर्चीली थी कि अच्छे अ्रधिकारी यहाँ 
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पर प्रपनी नियुक्ति या निरीक्षण को सदा टालने के प्रयत्न में रहते थेरः | यहाँ 
के श्रधिकारियों का अल्प वेतन भी इस क्षेत्र की उपेक्षा का एक कारण था। कर्नल 
डिक्सन, जिन्होंने जिले की व्यवस्था व यहाँ की आधिक स्थिति का विशेष अध्ययन 
किया था, दुर्भाग्य से प्रशासन सेवा में अल्प वेतन रखने के पक्ष में थे जबकि 
इसके विपरीत कौप्टित् न्रूवस की मान्यता थी कि इस क्षेत्र में जिला अधिकारियों 
के श्रधिक स्वतंत्रता से काम करने में उनका अ्रल्प वेतन बड़ा ही बाधक है ।३९ इस पूरे 
काल में सरकार ने विकास कार्यो के बजाय आथिक कटौती पर ज्यादा ध्यान दिया । 
जिन गांवों के लोगों ने सरकारी अध्यापकों को वेतन भुगतान के लिए राशि देने में 
श्रानाकानी की, वहाँ स्कूल बन्द करने के श्रादेश दिए गए ॥४० इसके अलावा कमि- 
एनर के यहाँ स्थाई रूप से रहने के कारण प्रशासन में और भी शिथिलता झा गई 
थी | कमिश्नर इस जिले के डिस्ट्रिक्ट व सेशन कोर्ट के न्यायाधीश भी थे । उनके एक 
साथ अधिक समय तक श्रजमेर में नहीं रह पाने के कारण मृत्यु दंड के अभ्रपराधियों 
को फैसले के श्रमाव में लम्बे समय तक हवालाती कोदी बने रहना पड़ता था। 
उनकी अपने निर्णय के लिए सेशन्स कोर्ट की बैठकों की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । 
जिले की सड़कें श्रौर यातायात अत्यन्त ही पिछड़ी हालत में था| क्षेत्र की समृद्धि 
के श्राधार वांध व जलाशय मरम्मत के श्रभाव में सदा ही ढहते रहते थे ।४ 

सरकार ने कर्नल डिक्सन को जब कमिश्नर नियुक्त किया था तब इसके 
पीछे केवल उतकी महत्वपूर्ण सेवाश्रों की सराहना का ही दृष्टिकोण नहीं था, 
अपितु प्रशासनिक आवश्यकता भी प्रमुख रही थी। कमिश्नर का पद एण०्जी०्जी० 
से अलग करने का उ्ं श्य ए०जी०जी० को असैनिक प्रशासन के व्यस्त कार्यभार से, 
जिनमें उनका अधिकांश समय नष्ट हुआ करता था, मुक्त करना था। कर्नल डिक्सन 
को कमिश्नर के पद पर नियुक्त कर उन्हें नागरिक प्रशासन के सम्पूर्ण काम सौंप दिए 
गए थे। असैनिक प्रशासनिक कार्यभार के कारण पहले ए. जी. जी. का काफी 
समय तक अजमेर से निकलना हो नहीं हो पाता था । इस कारण राजपूताना की 
रियासतों से सम्बन्धित राजनीतिक कामकाज के लिए समय निकालना उनके लिए 
कठिन हो गया था । नई व्यवस्था के अनुसार जहाँ तक नागरिक प्रशासन का प्रश्न 
था, कर्नल डिक्सन का सीधा सम्बन्ध एवं पत्र व्यवहार उत्तर-पश्चिसी यूबों के लेफिट- 
नेंट से कायम कर दिया गया था ।४९ परन्तु कर्मल डिक्सन के देहावसान के बाद भ्रजमेर 
श्रौर भेरवाड़ा का प्रशासनिक भार वहाँ एक डिप्टी कमिश्तर की नियुक्ति कर उसके 
हाथों में सौंप दिया गया था तथा ए. जी. जी, को वापस अ्रजमेर का कमिश्नर 
नियुक्त कर दिया गया था। इस प्रकार कनेल डिक्सन के देहान्त के समय से लेकर 
सच १८७१ तक अजमेर-मेरवाड़ा ए० जी० जी० राजपूताना के श्रन्तर्गत एक डिप्टी 
कमिश्नर ही बना रहा । सन्‌ १८५८ से १८७१ तक ए० जी० जी० उत्तर-पश्चिमी 
सूचा सरकार के भधीन थे । साल में छः महीने ए. जी. जी, का कार्यालय अ्रजमेर 
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से २३० मील दूर श्रावू पर्वत पर रहता था। इल्हूँ श्रजममेर के राजस्व कमिश्नर, 
सेशन कोर्ट के न्यायाधीश, चीफ-सिविल कोर्ट के न्यायाधीश पद पर कार्य करना 
होता था तथा वे सामान्य प्रशासनिक मामलों में उत्तर-पश्चिमी सूवों के विभिन्न 
विभागाध्यक्षों के .प्रति उत्तरदायी थे । इस व्यवस्था के कारण ए. जी. जी. वर्ष में 
केवल एक बार ही अजमेर में कचहरी कर पाते थे । इस कारण कई श्रभियुक्तों को 
बहुधा साल भर तक हवालात में बंद रहना पड़ता था ।४ 


ए. जी. जी. अपने कमिश्नर के कार्य में ही इतने व्यस्त रहते थे कि 
उन्हें रियासतों से सम्बन्धित राजनीतिक कार्यो के लिए समय ही नहीं मिलता था । 
कर्नेल कीथिग की यह बहुत सही मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति राजपूताना में गवर्नर 
जनरल के एजेंट पद पर कार्य करते हुए कमिश्नर की हेसियत से श्रजमेर जिले के 
साथ न्याय नहीं कर सकता है | 


» एल्‍जी०्जी० राजाओं में व्याप्त वुराईयों को समाप्त करने व उन पर नियंत्रण 
रखमे में भी असफल रहे । इसके लिए उन्हें दोपी इसलिए नहीं ठहराया जा सकता 
क्योंकि यदि उन्हें व्यस्त कार्यभार से मुक्त रखा जाता तो वे सम्भवतः अपने व्यक्ति- 
गत प्रभाव का भी उपयोग करने में सफल हो सकते थे । यदि ए०जी०जी० को प्रशास- 
निक कार्यो से समय मिला होता तो वे विभिन्न रियासतों का दौरा कर वहाँ प्रशासन 
में फैली धुराईयों को रोकने की ओर ठोस कदम उठाते व इस बात का स्वयं निरीक्षण 
करते कि राजाओं ने सुधारों के जो आश्वासन दिए, वे पूरे हो रहे हैं या नहीं। इस 
तरह की देखरेख और निकटतम सम्पर्क के श्रभाव में श्रंग्रेजों श्रौोर राजपूताने के 
रजवाड़ों के वीच श्र॒लगाव भी बढ़ता रहा। सेशन कोर्ट, सिविल श्रपीलों की सुन- 
वाई तथा विभागाध्यक्षों के साथ संदर्भ जानकारी के पत्नाचार में ही वे इस तरह 
व्यस्त रहते थे कि राजाओं व रियासतों सम्बन्धी मामलों की देखरेख का उनके पास 
समय ही नहीं था ।४* 

पूव॑वर्ती बीस वर्षों में ए०्जी०्जी० एक बार ही बीकानेर व बांसवाड़ा का 
दौरा कर सके इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वे श्रपनी राजनीतिक 
जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं निभा पा रहे थे । इस तरह के भारी कार्यभार का 
तथा एकतंत्र प्रणाली का कुप्रभाव यह हुआ कि श्रजमेर जिला घोर उपेक्षा का 
शिकार हुआ्ला। राजस्व बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने फरवरी १८६६ में अपने 
श्रजमेर प्रवास के वाद सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट में इस व्यवस्था की कड़ी दीका- 
टिप्पणी की। उन्होंने जिखा कि “वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जिले की हालत में 
यद्यपि यहं पड़ोसी रियासतों की तुलना में अवश्य कुछ श्रच्छी है तथापि श्रधिक सुधार 
की प्रपेक्षा नहीं की जा सकती ।7४६ 


इस दुहरे प्रशासन के दोपों के श्रलावा उन्हें श्रन्य बहुत सी प्रशासनिक घुटियां 
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भी दृष्टियोचर हुईं। जिले में बड़े सैचिक महत्व के काम चल रहे थे इसलिए 
नसीराबाद तथा जिले में अन्यत्न नियुक्त सेवा सम्बन्धी बहुत सी समस्याएं सामने 
थ्राने लगीं। परन्तु नस्तीराबाद स्थित सेनाएं बम्बई प्रेसीडेंसी के नियंत्रण में थीं, 
क्योंकि यहाँ कि टुकड़ियाँ वम्बई सेना का अंग मानी जाती थीं। परिणामतः एक ही 
जिले पर नियंत्रण के चार पृथक्‌-पृथक्‌ स्रोत थे; भारत सरकार, ए०जी०जीं०, उत्तर- 
पश्चिमी सूवों के लेपिटनेंट गवर्नर श्र वम्बई सरकार। वायसराय ने भी इन 
असुविधाश्रों तथा इनसे उत्पन्न निश्चित दोपों को स्वीकार किया था। जिले के लोगों 
की आधिक गिरावट की स्थिति यह थी कि उसमें हैसियत वाला (केवल एक अपवाद को 
छोड़कर) कोई भी जमींदार ऐसा नहीं था जो सर तक कर्ज में डूबा हुआ न 
हो और जिसकी जमींदारी उसके वास्तविक मूल्य से अ्रधिक राशि में बंधक न रखी 
हुई हो । अधिकारी एक ओर तो अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अन्तगगंत डियरी 
करते थे और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन पर रोक के आदेश 
जारी करते थे । वास्तव में स्थिति इस सीमा तक पहुँच गई थी कि निकट भविष्य में 
ही अविलम्ब प्रभावशाली प्रशासनिक परिवर्तन आवश्यक हो गया था ।४९ 
चौथा चरणा : पुनर्गठन (१८७०-१६००) : 

उत्तर-पश्चिमी सूबों के लेफ्ट्रिनेंट गवर्नर ने जिले के प्रशासन को विकसित 
करने व सर्वोच्च नियंत्रण को नियमित वनाने के दृष्टिकोण से जिले के प्रशासन को 
पुनर्गंठित करने की दिशा में कुछ सुझाव दिए थे। उनके अनुसार जिले में व्याप्त 
प्रशासनिक अ्तियसितताओं का एकमात्र हुल प्रांत को ऋजमेर तथा मेरवाड़ा के दो 
पृथक्‌-पृथक्‌ जिलों में विभाजित करना था। प्रत्येक जिले के लिए झलग-अलग सुपरि- 
टेंडेंट, ए०जी०जी० की मातहती में नियुक्त एक नये अधिकारी के अधीनस्थ हो ।४ 
इस नई व्यवस्था को लागू करने पर प्रशासनिक व्ययभार में ३५,८०८ रुपयों की 
वृद्धि होती थी श्रौर यदि इनमें नये सुपरिटेंडेंट के कार्यालय के अधीनस्थ सेवाश्रों के 
व्ययभार तथा सुपरिटेंडेंट के प्रतिवर्ष चार माह के दौरों का अनुमान से प्रतिदिन 
के सात या आठ रुपयों के हिंसाव से होने वाला व्यय और जोड़ दिया जाता तो व्यय- 
भार प्रतिवर्ष ४५,००० रुपए तक पहुंचता था ।४* 


वायसराय महोदय ने जिले को दो पृथक्‌ जिलों के रूप में विभाजन के सुझाव 
को अनावश्यक समझा | उनके अनुसार न तो क्षेत्र ही इतना विस्तृत था और न 
राजस्व ही इतना पर्याप्त था कि उसके लिए दो पृथक जिलाधिकारियों को झौचित्य- 
पूर्ण ठहराया जा सके । उनके अनुसार सूबे के वर्तमान स्वरूप को कायम रखते हुए 
मेरवाड़ा के लिए एक सहायक अधिकारी की अलग से नियुक्ति करने पर उस समस्या 
का व्यावहारिक रूप से समाधान हो सकता था। वायसराय के अनुसार सबसे बड़ी 
आवश्यकता प्रजमेर जिले के लिए एक कमिश्नर के पद का निर्माण कर उस पर एक 
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ऐसे योग्य व्यक्ति फी नियुक्ति फी थी जो बुद्धिमान, पनुमवी एवं गेर नियमद 
प्रांतों के प्रधासन का घनुमव रखता हो तथा वह स्पाईतौर पर प्रजमेर रहे । 
करनेल ग्रूवस भौर इंगलिस दोनों ही भ्रधिकारियों ने भ्रजमेर प्रवास के समय 
वायसराय को यह सुझाव दिया था कि सामान्य प्रशासन चाहे सर्वक्चि सरकार 
पभ्यवा ए० जी० जी० था उत्तर-पश्चिमी सूत्रों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के भ्घीन रहे 
परन्तु जिसे में एक उच्च प्रधिकारी की जो निरन्तर प्रजमेर में रह सके अत्यधिक 
प्रावश्यप्ता है। इसके प्रतिरिक्त दीवानी मामलों के निर्शेय के लिए विशेष प्रावधान 
की भी प्रावश्यकता प्रनुमव की जाने लगी थी ।६ * 
सन्‌ १८६७० में वायसराय ने इसलिए प्रजमेर के लिए निम्नांकित प्रशास्तनिक 
पदों की स्वीकृति प्रदान की:-- 
१. कमिश्तर 
दो हजार गपया मास्तिक वेतन--वापिक. २५०० रुपए 
वेतन-वृद्धि १०० गपए, पद-हेंशला 
२५०० रुपए तक एवं प्रौसतन स्थाई 
प्रवास भत्ता । १५० झपए 
२. ठिप्टी कमिश्नर 
गे, १०००, मासिक, वापिक वेतन-्यूद्धि ५०. १२०० झपार 
अपए-वेतन मई साला १४०० तक । 
३. स्थायिकर सहायक (भारतीय) 
७०० गपाए, वापिक वेतनन्यूद्वि ४० रपए,. ८५० रुपए 
वेतन ना सला १००० यपएु तक । 


४. सहायक कमिश्नर मेरयाड़ा ८४०० गयये 


५. प्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर मेरवाड़ा (भारतीय) ३०० शपये 
६. प्रतिरिक्त सहायक कमिएनर ध्रजमेर (भारतोय) ४०० रपये 
७. कमिश्नर कार्यालय ४०० गपने 
८, स्यायिक सहायक कार्यालय ३०० रुपये 
पुल ६,६५० एपये 


इस व्यवस्था के ग्रन्तर्गत कुल ६,६५० रुपये मासिक रा था जो वर्तमान 
मासिक सर्च पर २७३४ सपा, प्रथति ३२८०८ गपार का प्रतिवर्ष अ्रतिरिक्त भार 
धघा।) 


टरस प्रकार १८७६ में प्रममेर-मेरवाड़ा के प्रभासन में बडा महलपुर्गो 
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परिवतंन हुश्ना । श्रजमेर-मे रवाड़ा उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार के नियंत्रण से हटाकर 
भारत सरकार के नियंत्रण में परराप्ट्र एवं राजनीतिक विभाग के श्रधीन कर 
दिया गया । ए० जी० जी० को इस प्रान्त का चीफ-कमिश्वर नियुक्त किया गया 
व प्रान्त के लिए एक अलग पद कमिश्नर का कायम किया गया । अजमेर 
झौर मेरवाड़ा में एक-एक सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई । इस परिवतंन के 
ग्न्तर्गत कमिएनर को गैर नियमच्‌ प्रान्त के गवर्नर के समकक्ष श्रधिकार प्रदान 
किए गए। इस प्रान्त का पुलिस सुपरिन्‍्टेडेंन्ट तथा मुख्य न्यायाधीश भी बनाया 
गया । डिप्टी कमिश्नर को दूसरे गेर नियमनर्‌ प्रान्त के डिप्टीकमिश्तर के सम-' 
कक्ष अधिकार व स्तर प्रदान किया गया। सहायक कमिश्नर मेरवाड़ा के श्रधिकार 
जिले के उपखंड अधिकारी जैसे रखे गए । इस नई व्यवस्था के अ्रन्तर्गत कमिश्तर 
पर राजस्व संबंधी किसी तरह का उत्तरदायित्व नहीं था। उसे प्रति तीन माह 
में एक बार महिने भर के लिए मेरवाड़ा का दौरा करना होता था श्रथवा 
झ्ावश्यकतानुसार उसे समय-समय पर अपने उत्तरदापित्वों के श्रन्तगंत तथा जिले के 
उपखंड के मौलिक श्रथवा अ्रपील सम्बन्धी फैसलों के लिए थोड़े समय के लिए भी 
उक्त क्षेत्र का दौरा करना श्रावश्यक था ६४ - 


लेपिटनेंट गवर्नर प्रान्त के शासन सम्बन्धी अ्रधिकार ए०जी०जी० के हाथों में 
तीन कारणों से दे देना श्रावश्यक समभते थेः- 


(१) ए०जी०जी० के श्रधिकार में पड़ोसी रियासतों पर भी देखरेख- ज्यादा 
प्रभावशाली हो सकेगी । * 


(२) यह व्यवस्था क्षेत्र के इस्तमरा रदारों के हक में भी रहेगी क्योंकि इनकी 
भूमि-व्यवस्था भी पड़ोसी देशी रजवाडों ज॑सी ही थी । 


(३) नियमित अंग्रेजी प्रशासन की प्रपेक्षा इस गैर नियमन्‌ क्षेत्र के लिए सीधे 
सादे व परिस्थितिवश नियंत्रण की प्रावश्यकता थी ।*3 


परन्तु लेपिटनेंट गवर्नर के मतानुसार इसे उत्तर-पश्चिमी सूबे के नियंत्रण में 
रखने के तक में ज्यादा वजन था। उनके श्रनुतार उत्तर-पश्चिमी सुवों के श्रन्तगंत 
रखने से राजस्व, पुलिस, जेल तथा शिक्षा विभागों पर अनुभवी विभागाध्यक्षों की 
देखरेख सम्भव हो सकती थी। रेल मार्ग खुल जाने से निरीक्षण नियमित रूप से 
सम्भव था । हमेंशा ऐसे एक व्यक्ति का मिलना बड़ा मुश्किल होता जिसमें राजनीतिक 
निपुणता व प्रशासनिक योग्यता का समावेश हो। श्रतएव लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भ्रजमेर- 
मेरवाडा को उत्तर-परिचम सूबे के श्रधीत रखने का सुझाव दिया व साथ ही उनकी 
राय थी कि उन सभी प्रश्तों पर जो अजमेर व निकटवर्ती राज्यों के बीच्र खड़े हों । 
ए०जी०्जी० का कमिश्नर की हैसियत से सामान्य नियंत्रण रहे परन्तु राजस्त, पुलिस 
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प्रौर न्यायिक मामलों संदंधी जिला प्रपिकारी, उत्तर-पश्चिमी सूदों की सरकार 
के प्रधीन रहे जिससे कि ए०्जीग्जी० को दिन-प्रतिदिन फे प्रशासनिक मामलों से 
मुक्त किया जा सके ।8 ४ 
परन्तु याईसराय ने ए.जी.जी., स्थानीय प्रधिषारीगण, सर डब्ल्यू मूरे तथा एंग- 
सिम से वियार-विमर्श के पर्वात्‌ यह मत प्रशद किया कि जबतक अजमेर का प्रान्तीय 
प्रशासन भारत सरकार की हत्तान्तरित नहीं कर दिया जाता हैं तबतक प्रशासन की 
वतंमान दोपपूर्णा प्रक्रिया जारो रहेगी । एन्जीण्जी प्रपे राजनीतिक उत्तरदायित्वों 
ही लिए भारत सरकार के भ्धीन ये, सावंजनिक निर्माण-विभाग फे लिए ए०जी०्णी० 
गवर्नेर जनरस एी हौंसित के प्रति उत्तरदायी थे। प्जगेर के कमिएनर के रुप में वह 
उत्तर-पश्चिमी सु्ों की सरकार के नियंत्रण में थे । मसोरायाद सम्बन्धी संनिक महत्त्व 
के कार्यों को लिए ये बम्बई प्रेसोदेंसी के मुस्ापेक्षी थे। इसलिए प्रशासन फो हित में 
था हि एक ही प्रान्त पर बहुविय नियंद्रणों को समाप्त किया जाए। गर्वतर जनरल की 
कौसिल ने इसलिए यहू निर्णय लिया कि अजमेर को लिए एक चीफ फमिश्यर का 
नया पद कायम पर ए. जी. जी. को प्रजमेर फा घीफ फमरिश्तर भी नियुक्त किया जाएं। 
ए०जी०जी० को घीफ कमिश्नर पग हैसियत से भारत रारकार के “परराप्ट्र विभाग” फ्रे 
भधीन रसा गया । घोफ कमिश्तर की हैसियत से ये प्रजमेर-मेरवाहे के वित्त थे 
सूटीशियत फमिश्मर होंगे । झूटीवियल कमिश्नर का न्‍्यायालय पजमेंर-मेरवाड़ा का 
सर्वोच्च न्यायात्य होगा इसमें कमिश्नर को प्रदालत के निरयों के विशद्ध जो कि 
डिस्ट्रिवट एवं सेशंश के स्तर की धी--प्रवील की सुनवाई होगी ।६ ९ 
प्रजमेर-मेरयाद़े के प्रशासत छा नियंत्रण गृहू विभाग की अपेक्षा परराष्ट्र 
गरिम्ाग के भन्तगंत रगाने के दो विशेष उर् श्य थे :--- 
(१) यह जिला रियगासतों से घिरा हुप्ता था इसलिए उनसे सम्बन्धित प्रश्न 
धदा ही उठा करते थे । 
(२) पन्य विकसित क्षेत्रों फी प्रपेक्षा यहा प्रोपषधारिक जटिसता को भी कम 
करना जरूरी समझा गया खा । मह भी निर्णशाय लिया गया कि उत्तर-पश्चिमी सूबों फी 
सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक, सफाई कमिश्नर, जेल एवं टीकों सम्बन्धी 
निरीक्षक प्जमेर का दौरा कर अपनी रिपोर्ट चीफ कमिश्तर के माध्यम से ठीक उसी 
तरहू प्रस्तुत करेगें जैसा कि मध्य प्राम्त के सम्बंधित ्धिकारीगण बरार क्षात्र के बारे 
में भपनी रिपोर्ट हैदराबाद रियत रेजीटेंट के माध्यम से प्रस्तुत करते थे ।४९ 
१८६७७ में फिर भारत गरबार ने वित्तीय कारणों से इस जिले के प्रशासन 
में कई महत्वपूर्ण परियर्तत किए । टिप्टी कमिश्चर का पद समाप्त कर दिया गया । 
कमिश्नर के भ्धीन श्रजमेर भर में रवादा उपसं्ों के लिए दो पृथक घसिसटेन्ट, प्रशा- 
सन में मदद के लिए नियुक्त किए गार । प्रत्येषा प्रसिसटेम्ट कमिश्नर को भारतीय दंड 
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संहिता के अन्तर्गत श्राने वाले अपराधों के निर्णय-हेतु जिला दंडनायक के श्रधिकारों 
के भलावा राजस्व तथा चुंगी कलक्टर के श्रधिकार भी प्रदान किए गए, जिनके लिए 
उसे कमिश्नर की देखरेख व उसके शआ्रादेशों के अन्तर्गत काम करना था । केकडी में 
अतिरिक्त श्रसि० कमिश्नर की जगह एक छीटा अश्रधिकारी नियुक्त किया गया | १८७७ 
में प्रशासनिक सेवाग्रों को इस तरह घटाया गया-- 


१--कमिश्नर स्पए २०००-०० 
२--असिस्‍्टेन्ट कमिश्नर, श्रजमेर रे १०००-०० 
३- असिस्‍्टेन्ट कमश्निर, मे रवाडा पं घ००-०० 
४--छावनी दंडनायक ञ ६०७०-०० 
५--स्यायिक सहायक हर ८६००-०० 
इ--अतिरिक्त शभ्रसि० कमिश्नर, अजमेर ,, ९४००-०० 
७--डिप्टी मजिस्ट्रेट दर १५५८-०० 


उपयु क्त प्रशासनिक व्यवस्था १ मई, १८७७ से लागू की गई ।*० इस तरह 
अजमेर-प्रशासन को सच १८७७ में जब पुनर्गठित किया गया तो डिप्टी कमिश्नर 
का पद समाप्त कर दिया गया और यह अनुभव किया गया कि अजमेर का प्रशासन 
कमिएनर सम्हाले तथा उसकी व्यक्तिगत सहायता के लिए एक असिस्टेन्ट कमिश्नर 
रहे । अपिस्टेल्ट कमिश्नर के जिम्मे स्वैतन्त्र रूप से कुछ न्याय विभाग के काम भी थे । 
कुछ समय बाद जब यह अनुभव किया जाने लगा कि कमिश्नर के पास बहुन अ्रधिक 
काम है तब धीरे-धीरे अ्रसिस्टेन्ट कमिश्वर को अ्धिकाधिक काम सौंपे जाने 
लगे। सरकारी श्रनुज्ञापत्रों के अनुसार पूर्ववर्ती डिप्टी कमिश्वर को जो भ्रधिकार 
प्राप्त थे वे उसे प्राप्त हो गए। असिस्‍्टेन्ट कमिश्तर भू राजस्व श्रौर चुंगी का कलेक्टर, 
जिला दण्डनायक, उपस्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कोर्ट ऑफ वार्ड्स का व्यवस्थापक, 
जिला बोड का श्रध्यक्ष तथा उप वन संरक्षक अधिकारी के कार्य करने लगा । अति- 
रिक्त असिस्टेन्ट कमिश्नर कोषाध्यक्ष का काम सम्हालता था । इसके श्रतिरिक्त वह 
प्रथम श्रेणी दंडनायक, प्रथम श्रेणी उप न्यायाधीश, जिला बोर्ड का सचिव होता 
था तथा छुगी व अफीम संबंधी कुछ विभागीय काम भी देखता था ।75 

निम्नांकित अंकतालिका *९ से यह स्पष्ट होता है कि कैसे घाठे का बजट 
पूर्ति के बजट में परिवर्तित हुआ-- 


वर्ष राजस्व व्पय ग्रन्तर 
१८७५-७६ ६६०६८रे ४१०५६६ १५०११६ 
१८८९-९० १०१३४६८ प्र३२००६१ ४&६३४०७ 


१८८९-६० ११०७४११ #२३२३१ #प४१८८ | 
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: प्रशासनिक पुनर्गेठन के बाद पहले साल ही लगभग पचास हजार का घाटा, 
डेढ़ लाख के फायदे में बदल दिया गया | श्रागामी दस वर्षों में आय में ४,४६,७२८ 
रुपए भ्र्थात्‌ ६७ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई श्रौर ४,३४,०६६ रुपए का लाभ 
ग्र्थात्‌ २५६ प्रतिशत से अधिक रहा । इच्हीं वर्षों में जव॒कि प्रशासन व्यय केवल दो 
प्रतिशत से कुछ ही अधिक बढ़ा था जबकि पुनर्गठन के पूर्व॑वर्ती तीन सालों में प्रतिवर्ष 
प्रशासनिक व्यय आय से अधिक था व लगभग पचास हजार का प्रतिवर्ष घाटा रहता 
था ॥$९ इस झाथिक उपलब्धि का दुष्प्रभाव प्रशासनिक कार्य कुशलता पर पड़ना 
स्वाभाविक था। प्रशासनिक खर्चों में कमी के ओऔचित्य को सिद्ध करने के लिए 
प्रजभेर में १८७४ का शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट १५ लागू किया गया। अ्रंग्रेजों ने 
अजमेर के साथ यह सबसे वड़ा अन्याय किया था । अजमेर के प्रशासन को आधिक 
दृष्टिकोण से देखना अनुचित था । .अजमेर जेसे छोटे से व राजपूत्र रियासतों से . 
घिरे एकाकी जिले का प्रशासनिक व्यय अ्रधिक होना स्वाभाविक था । १८१८ में श्रज- 
मेर के अंग्रेजों के अधीन आने के पूर्व राजनीतिक परिस्थिति के कारण जिले का अधि- 


'. कांश भाग वड़ी-बड़ी जमींदारियों के रूप में राजपूतों के अधिकार में चला गया था। 


इन जमींदारियों की आय एक हजार से लेकर एक लाख रुपए तक थी। इसका 
परिणाम यह हुग्ना कि लगभग दो तिहाई श्रजमेर से सरकार की आय नगण्य सी 
थी। ये इस्तमरारदार नाममांत्र का नजराना श्रंग्र जु सरकार को देते थे। 


सब्‌ १८७७ के बाद जिले के प्रशासनिक कार्य में कई कारणों से वृद्धि हो 
गई थी । पहला कारण, १८८७ का बन्दोवस्त था जो कि अपने पूर्ववर्ती बन्दोवस्त के 
मुकाबले कहीं भ्रधिक जटिल था। उसमें भूराजस्व निर्धारण के विभिन्न सिद्धास्तों 
के कारण राजस्व सम्बन्धी काम बढ़ गया था | दूसरा कारण, १८८४ में श्रजमेर में 
सदर आबकारी व्यवस्था का लागू होना था। तीसरा कारण, श्रायकर कातूत लागू 


किया जाना था । इसके अलावा अजमेर तक रेलमार्ग स्थापित हो जाने से भी 
वित्तीय कार्यभार बढ़ गया था । जिले में स्वायत्त शासन संस्था नियम लागू करने के 


कारण थहले से ही कार्य के भार से दबे अजमेर के प्रशासन की स्थिति नये भार के 
कारण शौर भी बिगड़ गई | ; 

सब्‌ १८८० में श्रजमेर के कमिश्तर को कुछ समय के लिए राजपृताना शौर 
पश्चिमी राजपूताना की रियासतों के उन भूभागों पर जहाँ रेलमार्ग का निर्माण 
हो गया था, सेशन्स न्यायाधीश का काम सौंपा गया था। उसे उन सभी अ्रपराधों 
के बारे में नि्ंय करने होते थे जो श्रवतक अलवर के पोलिटिकल एजेंट, रेजीडेन्ट 
जयपुर और पश्चिमी रियासतों की एजेन्सी के अधिकार क्षेत्र में थे ।३१ 

प्रशासनिक पुनर्गठन के अन्तर्गत श्रजमेर-मे रवाड़ा में केवल तीव तहसीलदार 
शौर तीन नायव तहसीलदार रहे। सब्र १८८३ में घटाकर तीन तहसीलदार भौर दो 
तवायब तहसीलदार ही रहने दिए । उत्तर-पश्चिमी यूबों में तहसीलदार राजस्व कार्य 
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के श्रलावा राजस्व तथा फौजदारी अ्रपराधों की सुनवाई श्रौर निर्णय भी किया करता 
था। अजमेर में तहसीलदार को इन उपरोक्त कामों के अलावा सामान्य नागरिक 
मामलों में मुन्सिफ का काम भी करना होता था। उत्तरी-पश्चिमी सूवों में नायव 
तहसीलदार के पास न्यायिक काम नहीं रहता था। अ्रजमेर जिले में ये लोग अपने 
श्रन्य राजस्व कार्यो के अतिरिक्त तृतीय श्रेणी दण्डनायक व मुन्सिफ का काम भी 

करते थे । अ्तएव श्रजमेर में तहसीलदार कर्मचारियों को जो काम करने पड़ते भौर 
जो जिम्मेदारियां वहन करनी पड़ती थीं, वैसी उत्तर-पश्चिमी सूत्रों में वहाँ के तहसील 
कर्मचारियों को नहीं करनी पड़ती थीं । उत्तर-पश्चिमी सूबों की तहसीलों की तुलना 
में अजमेर तहसील अधिक बड़ी थी ।* * 

श्रजमेर और मेरवाड़ा के दोनों जिलों का राजस्व कार्य एक अधिकारी के 
जिम्मे था जो राजस्व अतिरिक्त सहायक आयुक्त (रेवेन्यू एक्स्ट्रा भ्रसि० कमिश्नर) 
कहलाता था तथा उसका सदर कर्यालय अजमेर में स्थित था ।१३ 

प्रजमेर और मेरवाड़ा जिले को तहसीलों में विभाजित किया गया था । 
प्रत्येक तहसील एक तहसीलदार के अधीन थी श्रौर उसकी सहायता के लिए नायव 
तहसीलदार होता था। सत्‌॒१८५८ के पूर्व में तीन तहसीलें अजमेर, रामसर और 
राजगढ़ थीं। राजगढ़ तहसील सब्‌ १८४८ में मंग कर दी गई श्रौर रामसर तहसील सन 
१८७१ में जिले के पुनर्गठन के समय समाप्त कर दी गई थी ] हॉल के कार्यकाल में 
मेरवाड़ा तीन तहसीलों में विभक्त था--व्यावर, टाडगढ़ और सारोठ | कर्नल डिक्सन 
की मृत्यु के बाद सारोठ की तीसरी तहसील व्यावर में मिला दी गई थी*४। 

तहसीलदार के श्रधीन गिरदावर होते थे जिन्हें श्रपनी तहसीलों के श्रधिकार 
क्षेत्र में राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते थे । ये अपने हल्के के विभिन्न 
ग्राम अधिकारियों के कामों की देखरेख, निगरानी और उनके द्वारा तैयार किए गए 
श्रांकड़ों व सूचियों में संशोधन व परिवर्धतव का काम करते थे। पटवारी गाँव के 
लेखालिपिक थे । प्रत्येक पटवारी के क्षेत्र में दो या श्रधिक गाँव रहते थे तथा उसकी 
सहायता के लिए कई बार सहायक पटवारी भी होते थे । ये लोग गाँव के राजस्व 
का हिसाब रखते थे, रजिस्टर तैयार करते श्रौर श्रपने हल्के में सरकार के हितों का 
ध्यान रखते थे ।$* 

राजस्व वसूली का काम पटेल और लम्बरदार किया करते थे उनका प्रमुख 
काम राजस्व कर वसूल करके सरकार के खजाने में जमा करवाना होता था। पिछले 
बन्दोवस्त के समय उनकी संख्या निर्धारित करदी गई थी। लम्बरदारों द्वारा वसूल 
किए गए राजस्व पर सरकार उन्हें ५ प्रतिशत की राशि देती थी । पटेलों को उनकी 
जमीन पर राजस्व में २५ प्रतिशत की छूट तथा सिंचाई कर की वसूली पर श्या ३ 
प्रतिशत का भत्ता मिलता था१ ३ | अजमेर-मेरवाड़ा के चीफ कमिश्नर को सद्‌ 
१६०८ में यह भ्रधिकार प्रदान कर दिया गया कि वह भारत सरकार से बिना पूछे ही 
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भ्रधीनस्थ सेवाग्नों की सभी श्रेणियों में नियुक्तियां श्र पदोन्नति, स्थाई श्रथवा 
प्रस्थाई कर सकते थे ।६४ अ्जमेर-मेरवाड़ा के लिए पृथक्‌ प्रान्तीय सेवा का गठन 
इसलिए नहीं किया गया क्‍योंकि कर्मचारियों की संख्या चहुत कम थी ।१5 सन 
१८८६ में रेवेन्यू एक्स्ट्रा श्रसिस्टेन्ट कमिश्तनर और रजिस्ट्रार की नियुक्तियां भी की 
गईं । प्रथम भ्रधिकारी केवल राजस्व सम्बन्धी मामलों को निपटाता था और द्वितीय 
अधिकारी बीस रुपयों तक के लघुवादों की सुनवाई कर सकता था ।६४ 


. सब १६११ में मिटो-मालें सुधार के कारण जबकि एक श्रोर संपूर्ण भारत 
के विभिन्न बढ़े प्रान्तों में व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन हुए, श्रजमेर में उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । सच १६१४ में एक छोटा सा परिवर्तन यह हुआ कि मेरवाड़ा में 
प्रसिस्टेन्ट कमिश्नर की जगह एक्स्ट्रा असिस्‍्टेन्ट कमिए्मर की नियुक्ति की गई ।९९ 


अ्रजमेर-मे रवाड़ा का पिछड़ापन 


यद्यपि अजमेर-मेरवाड़ा दूसरे प्रदेशों की श्रपेक्षा अ्रंग्र जों के प्रभुत्व में काफी 
पहले आ गया था तथापि इसका छोटा आकार, कम जनसंख्या तथा इसकी 
भौगोलिक स्थिति इसके एक स्वायत्त प्रान्त के रूप में विकसित होने में बुरी तरह से 
बाधक रही थीं । इस छोटे से क्षेत्र के लिए अन्य विशाल प्रान्तों के समान प्रशासन- 
व्यवस्था की स्थापना करना संभव नहीं था । भारत सरकार ने यहाँ के लोगों के श्रम 
और शक्ति के स्रोतों को विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए जिसके फलस्वरूप 
यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो सका व आर्थिक, राजनीतिक तथा शिक्षा के क्षेत्र 
में अन्य प्रान्तों की तुलना में यह अत्यन्त पिछड़ा रहा । यही कारण था कि ग्रजमेर 
को कृषि, मेडिकल व टेकनीकल शिक्षा की दूसरे प्रान्तों के समान सुविधा उपलब्ध 
नहीं थी । यहाँ के युवकों को प्रशासनिक सेवाड्रों में भी श्रन्य प्रान्तों के युवकों को 
प्राप्त होने वाली सामान्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई । यहाँ तक कि इस क्षेत्र की 
न्याय व्यवस्था को वह स्तर प्राप्त नहीं हो सका जो संयुक्त प्रांत या वम्बई की न्याय 
व्यवस्था को उपलब्ध था। चार्टर्ड हाईकोर्ट की स्थापना तो दूर की वात रही, श्रजमेर 
में जुडीशियल कमिएनर पद पर भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद के समकक्ष योग्यता 
अनुभव तथा उच्च स्तर के व्यक्ति की नियुक्ति भी नहीं हुई४१ | केवल यही नहीं 
श्रजमेर-मेरवाड़ा को कभी ऐसा चीफ कमिएनर का पद भी प्राप्त नहीं हुआ जो केवल 
इस प्रान्त के लिए हो । कम झ्राय और छोटा क्षेत्र होने के कारण यहाँ अलग 
नियमित स्थाई सेवाग्रों का गठन नहीं हो सका और कम झ्ाय के कारण यह प्रान्त 
बाहर से आए अधिकारियों को अपनी समस्या और हित की ओर आकपषित नहीं 
कर सका ।०२ ; * ै 

अंग्रेज शासित भारतीय प्रान्तों ने स्वायत्त शासन की दिशा में प्रगति प्रारम्भ 
कर दी थी परन्तु अजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासन ने इस विशा में कदाचितु ही कोई 


श्र १६वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


विशेष प्रगति की । यह शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट ही वना रहा भौर वर्षों पुराने स्थानीय कानुन 
बिना किसी संशोधन के यहाँ लागू होते रहे । यदि कभी किसी मामले में नये नियम तैयार 
किए भी गए तो उन पर स्थानीय जनता की राय जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया 
गया ।४३ 
अ्रजमेर सन्‌ १८७१ में उत्तर-पश्चिमी सूबों से हटा कर भारत सरकार के 
अन्तर्गत एक छोटी सी प्रशासनिक इकाई बना दिया गया था। यह सिर्फ भारत 
सरकार की राजपृताना की रियासतों के प्रति नीति के हृष्टिकोश से किया गया था । 
इसलिए भारत सरकार ने अजमेर प्रशासन को गृह विभाग के श्रन्त्गंत रखना या 
अन्य नियमक प्रान्तों की तरह प्रशास्तित करना ठीक नहीं समझा । जबकि श्रजमेर 
इस तरह के दर्जे का पूरा अधिकारी था। सच १८७० का एक्ट १ यहाँ लागू 
किया गया और इसे एक पिछड़े प्रदेश की सभी कठिनाईयां, अन्याय, श्रयोग्य- 
ताएं और असुविधाएं भेलनी पड़ीं। सब १८७७ में यहाँ शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 
(१८७४) लागू किया गया | श्रंग्न जी प्रशासन का अजमेर के साथ यह सबसे बड़ा 
अन्याय था। पिछड़े हुए तथा भारतीय सीमा पर स्थित क्षेत्रों पर ही यह एक्ट लागू 
किया जाता था । अजमेर के लोग न तो पिछड़े हुए थे और न यह भारतीय सीमा 
के कोने का क्षेत्र ही था। इन दो दुर्भाग्यपूर्ण कदमों का प्रतिफल यह हुम्ना कि 
अजमेर शेष अंग्र जी भारत से श्रलग-सा कर दिया गया और जिस तरह अन्य श्रंग्रे ज्‌ 
शासित प्रान्तों को जो सुविधाएं, श्रधिकार, संरक्षण तथा लाभ प्राप्त होते रहे उनसे 
इसे वंचित रहना पड़ा । श्रजमेर में पिछड़ेषन का यह सबसे बड़ा कारण रहा है ।४४ 
यह हो सकता है कि अंग्रेजों की इच्छा जानबूभकर इस क्षेत्र के विकास 
के अवरोध की न रही हो । श्रजमेर-मे रवाड़ा के अ्रधिकांश यूरोपीय श्रधिकारी 
भारत सरकार के पोलिटिकल डिपार्टमेंट में से थे। चीफ कमिश्नर या उसके प्रथम 
असिस्टेंट को श्रजमेर-मेरवाड़ा या किसी श्रन्य प्रास्च का प्रशासनिक अ्रनुभव- का होना 
जरूरी था। ये नियुक्तियां पोलिटिकल डिपार्टमेंट से होती थीं। इस विभाग में 
ज्यादातर श्रधिकरारी ऐसे थे जिन्होंने इसके पूर्व में भारत में कभी काम ही नहीं किया 
था | यही वात कमिश्नर पर भी लागू होती थी । कुछ कमिश्नरों को राजस्व विभाग का 
अनुभव था तो कुछ को न्याय विभाग का व कई तो दोनों हो मामलों में अनुभवहीन 
थे। केवल एक ही अपवाद ऐसा है जिसमें इस पद पर नियुक्ति के पूर्व उक्त. अधि- 
कारी श्रजमेर-मेरवाड़ा जिले में काम कर छुका था। कमिश्नर सेशंस एवं सिविल 
जज तथा जिला दंडनायक के अलावा शिक्षा विभाग का डायरेक्टर, जेल तथा वन 
विभागों का इंस्पेक्टर जनरल, चैयरमैन मेयों कालेज तथा व्यवस्था समिति, राजपुताना 
में जन्म-मरण के अंकेक्षण कार्य का रजिस्ट्रार जनरल भी था । वह चूगी, आयकर, 
सहकारी समितियां तथा जिला बोर्ड, नगरपालिका एवं राजस्व विभाग पर सामान्य 
निरीक्षण का काये भार भी बहुत करिए हुए था। बचत व्यावहारिक रूप में वहू इन 
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विशिष्ट मामलों में झ्नन्तिम निर्णायक माना जाता था परन्तु सामान्यतः शिक्षा वन, सह- 
कारी समितियां, चुंगी तथा ऐसे ही विशिष्ट क्षेत्रों में उसको कोई अनुभव नहीं होता 
था। जिन मामलों में टेक्नीकल अनुभव फी झ्ावश्यकता होनी थी उनमें उसकी सहज 
बुद्धि ही मात्र आधार था ।४* 

अंग्रेजी भारत में प्रभासन के विकास और जनता में अयनी स्थिति और 
पधिकारों के प्रति चेतना जागृत होने पर इस तरह के क्षेत्रीय पिछड़ेपन की गंभीरता 
का प्रनुभव होने लगा | ये श्रविकारीगण अश्रजमेर-मेरवाड़ा की हालत व परिस्थितियों से 
पूर्ण परिचित नहीं थे ।४४ श्जमेर का यह दुर्भाग्य था कि वह सभी मामलों में अन्य 
प्रान्तों में बनाएं गए नियमों व उपनियमों द्वारा प्रशासित होता था । जबकि वे नियम 
वहाँ की सरकारें प्रपनी स्थिति एवं ग्रावश्यकता के ग्रनुसार बनाती थीं। वे सव बिना 
यह समझे कि वे हस प्रान्त के लिए लाभदायक होंगे या नहीं, योप दिए जाते 


कप 


थे। छ७छ 


एक पृथक इकाई बने रहने के कारण, अजमेर-मेरवाड़ा भारत के श्रन्य 
अंग्रेज शासित प्रान्तों में लागू किए जाने वाले सुधारों के लाभ से भी वंचित रहा । 
प्रन्य प्रांतों की तरह यहाँ न तो जिम्मेदार सरकार ही थी और न निर्वाचित संस्थाएं 
ही गठित हुई । इसके प्रशासन में कौशल वा प्रभाव सदा ही बना रहा क्योंकि एक 
छोटा-सा जिला होने के कारण पूर्णेखू्पेणा अपने लिए प्रथक कमिश्तर, प्राई०जी०पी०, 
वरिप्ठ चिकित्सा ग्रधिकारी, सहकारी समिति का रजिस्ट्रार, श्रावकारी भ्रधिकारी श्रौर दो 
वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की स्वतंत्र नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता था। सव्‌ १८७१ 
से इस जिले की प्रशासनिक पृथकता की घोषणा तथा १८७६ में शिड्य हड डिस्ट्रिक्ट 
एक्ट १४५ ( १८७४ ) लागू करने के कारगा यहाँ के प्रशासन को गंगीर क्षति 
पहुंची व साथ ही अन्य प्रांतों के मुकाबले में इसकी प्रगति श्रौर भी पिछड़ गई । 
प्रजमेर जिला भारत सरकार द्वारा नियंत्रित पोलिटिक़ल डिपार्टमेंट के अन्तर्गत मामूली 
सी छोटी प्रशासनिक इकाई बना रहा । अ्रजमेर-मेरवाड़ा की जनता भारत के श्रन्य 
शासित प्रान्तों फी जनता की तरह श्रपने शासन में हाथ नहीं बेटा सकती थी। 
सब्‌ १६०६ में मिटों-मालें सुधार तथा सब्‌ १६१६ में मांटेग्यू चेम्सफो्ड सुधारों से 
प्रजमेर-मेरवाड़ा पूर्णतया वंचित रहा ॥७४ 


एन सब बातों का अर्थ यह कदापि नहीं है कि सब १८१८ में अंग्रेजों के 
प्राधिपत्य से लेकर अबतक श्रजमेर-मेरवाड़ा में कोई तरक्की नहीं हुई । १८वीं सदी 
में मुगलों के पतनकाल से लेकर अजमेर संघपंशील शक्तियों के बीच शतरंज के 
मुहरों की तरह पिठता रहा और हर श्रात्रांता ने इस पर अपने दांत गड़ाए। इस 
संघर्ष में यह जिला एक तरह से विनप्ट-सा हो चला धा और यहाँ की जनसंख्या 
कुल मिलाकर २५ हजार ही रहू गई थी। जिले में अंग्रेजों के श्राविपत्य के साथ 


६४ १९वीं शताब्दी का श्रजमेर 


शांति भीर स्थाई प्रशासन का युग प्रारम्भ हुआ तथा जनसंख्या में भी वृद्धि होने 
लगी। व्यावर जो प्रंग्रेजों के श्रागमन के समय एक छोटा-सा गाँव था, श्रंग्न जी 
शासत-काल में प्रमुख एवं महत्वपूर्ण व्यवसायिक केन्द्र बन गया था, जहाँ महत्वपूर्ण सूती 
उद्योग पमपा और उसके व्यापार में पंजाव के फजलका के बाद इसका स्थान बन गया 
था। मेरवाड़ा जिला जो उन दिनों ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो हल के वजाय 
ढ़ाल चलवार पसंद करते थे | वह एक कृषि प्रधान शभौर श्रौद्योगिक केन्द्र बनने 
लगा | भ्जमेर-मेरवाड़ा का अंग्रेजी प्रशासन के भन्तर्गत कुछ हित अ्रवश्य हुआ परन्तु 
श्रन्‍्य प्रान्तों की तरह वह आगे नहीं बढ़ सका । 


सअछ्याय लीन्चप 


१. मेरवाड़ा, श्रंग्र जों, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच अ्समान भागों में विभक्त 
था। चूंकि मेवाड़ और मारवाड शअ्रतने को हस्तांतरित गाँवों की व्य- 
वस्था करने में असमर्थ थे, अतएवं इनमें से शांतिप्रिय गाँव इन रिया- 
सतों के ठाकुरों को दिए गए व शेप मेरवाडा के श्रन्तर्गत रहे । 
(डिक्सन, स्केच श्रॉफ मेरवाड़ा १८५० पृ० ६२) । 

२. अजमेर के प्रथम सु्परिटे्डेंट वाध््तव में कर्तेल निक्‍सन थे जिन्होंने केवल 
६ दिनों तक काम किया, € जुलाई से १८ जुलाई, १८१८ तक (सारदा, 
श्रजमेर हिल्‍्टोरिकल एण्ड डिसक्रिपटिव-१६४१ पृ० २३८) । 

३. लाहूस-गजेटीयर्स श्रॉफ अजमेर-मेरवाड़ा (१८७५), पृ. ६१ । 

४, एफ. विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड श्रॉक्टरलोनी को पत्र, दिनांक २७- 
८-१८१८ (रा. रा. पु. मण्डल) ! 

४. एफ. विल्डर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड श्रॉक्टरलोनी को प्रेषित पत्र, 
दिनांक २१-६-१८१८ (रा. रा. पु. मण्डल) । 

६. डिक्सन, स्केच श्रॉफ मेरवाड़ा (१८५०), पृ. ५ । 

७. सर डेविड प्रॉक्टरलोनी द्वारा भारत सरकार के सचिव एच. मैंकेजी को पत्र 
दिनांक ६ जनवरी, १८२५ (रा. रा. पु. मंडल) 
लाहूस-अ्रजमेर-मेरवाड़ा की बन्दोबस्त रिपोर्ट (१८७५) पृ. ७१, 
सारदा-प्रजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिपटिव (१६९४१) पृ. २०७ । 

८. द्वरेल पॉक, अजमेर-मेरवाड़ा की मेड़िको टोपोप्रफिकल रिपोर्ट (१६००) 
५९.८९) 


११. 
१२. 
१३. 


श्ड, 
१५. 


१६. 


१७. 


श्द, 


१६. 


२०. 


२२. 
२३. 


२४, 
२५. 


अ्रजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेज़ी प्रशासन ६५ 


« लाटूश-सेटलमेंट रिपोर्ट अजमे-मे रवाड़ा १८७५ पृ. ६२ | 


१०. 


संकट के दिनों में जो लोग खेत छोड़ कर दूमरे प्रदेशों को चले ज'ते थे- 
वे फरार और जो लोग खेती छोड़कर आ्राजीविका-हेतु शारीरिक मजदूरी 
करने चले जाते वे 'नादर' कहलाते थे । 

सुपस्टिंडेंट अजमेर द्वारा कर्नल सदरलेंड कमिण्नर को प्रेषित रिपोर्ट 
दिनांक २० जनवरी, १८४१ (रा. रा. पु. मंडल) । 

कनेल सदरलेंड द्वारा सचिव, भारत सरकार को प्रेषित रिपोर्ट, दिनांक 
७ फरवरी, १८४१ (रा. रा पु. मंडल) । 


लाहूस-सेटलमेन्ट रिपोर्ट १८७४ | 

लाहूस-सेटलमेंट रिपोर्ट १८७४ । 

सचिव भारत सरकार का ए. जी. जी. को पत्र दिनांक ११-१२-१८४१ 
फाइल नं० ६ (रा. रा. पु. मं.) । 

त्रिपाठी-मगरा-मेरवाड़ा का इतिहास १६१४ पृ. ६२ लादस-सेटलमेंट 
रिपोर्ट, अ्रजमेर-मे रवाड़ा १८७४ श्रनुच्छेद १२। 

कार्यवाहक सचिव भारत सरकार द्वारा डिक्सन को पत्र, संख्या ध्श्श््श्र 
दिनांक २८-१-१५५३ (रा. रा. पु. मं.) । 

कमिश्नर (द्वारा उत्तर-पश्चिमी: सूबा सरक्वार के सचिव को पत्र, संख्या 
५२ दिनांक ५ मार्च १८४३ | 

सी. सी. वाट्सन, राजपृताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खंड १-ए अझजमेर- 
मेरवाड़ा (१६०४) पृ. १६ । 

ए. जो. जी. द्वारा सचिव उत्तर-परश्चिमी सूबा सरकार को पत्र संख्या ११४ 
दिनांक २५ फरवरी, १८६७ (रा. रा. पु. मं.) । 

उपरोक्त । 

चीफ कमिश्नर का्यलिय फाइल क्रमांक ११७, पत्र व्यवहार दिनांक २६ 
जून १८६६ (रा. रा. पु. मंडल) | 

डिप्टी कमिश्नर द्वारा उत्तर-पश्चिमी सूत्रा सरकार को (कैप्टिन जे. सी. 
ब्र क्‍्म) पत्र दिनांक २४ जुलाई, १८०५८ (रा, रा. पु. मडल) । 

उपरोक्त । 


पर ग रे व्यज्य २ सू्‌चा 
उपरोक्त डिप्टी कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा हरा सचिव उत्तरः पश्चिमी यू 


सरकार को पत्र संख्या ४८ दिनांक ६ फरवरी, (८६० 


६६ 


२६. 


२७. 


रद, 


२६. 


३०. 
३६. 
३२. 
३३. 


शह€वीं शताब्दी का श्रजमेर 


कौप्टिन बी. लॉयर द्वारा सचिव उत्तर-पश्चिमी सूचा सरकार को पत्र 
दिनांक मई, १५६० को (रा. रा. पु. मंडल) । 


मेजर वी. पी. लॉयड द्वारा जनरल लॉरेस कमिश्नर अ्रजमेर को पत्र 
क्रमांक १०४ । १८६४ दिनांक २५ श्रक्ट्वर १८६४॥ (रा. रा. पु. 
मंडल) | 


आर. सिमसन सचिव उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार द्वारा सी. वेले सचिव 
गृह विभाग भारत सरकार को पत्र दिनांक २७-४-१५६६ क्रमांक १५७ । 
१८६६ (रा. रा. पु. मंडल) । 


ब्रिगेडियर जनरल एस, पी. लॉरेंस कार्यवाहक कमिश्नर श्रजमेर द्वारा 
डब्ल्यू म्यूर, सचिव उत्तर-पश्चिमी सूत्रा सरकार को पत्र दिनांक १८-८- 
४८ क्रमांक २३। १८४८ (रा. रा. पु. मंडल) । 

पत्र क्रमांक ६४ दिनांक ८-४-१८४८५ । (रा. रा. पु. मंडल) । 

पत्र क्रमांक ४० दिनांक १८-२-१८५५८। (रा. रा. पु. मंडल) । 

पत्र क्रमांक १० दिनांक २०-१-१८५८ । (रा. रा. पु. मंडल) । 

पत्र क्रमांक २३, १८५८ दिनांक १८-६-१५५८ | (रा. रा. पु. मं.) । 


३४, ब्रिगेडियर जनरल एस. पी. लॉरेंस कार्यवाहुक कमिश्नर अजमेर द्वारा डब्ल्पू. 


३४. 


३६. 


३७. 
३८. 
३६. 


४०, 
४१. 


भ्यूर. सचिव उत्तर-पश्चिमी “ सूबा सरकार को पत्र दिनांक १८-८-५८ 
क्रमांक २३। १८५८ | 


फाइल शीष॑ंक 'भारत सरकार के श्रन्तर्गत अ्जमेर-मेरवाड़ा का पृथक्‌ चीफ 
कमिश्नर के रूप में गठन, विदेश विभाग! फाइल क्रमांक ११७। 
१८०६७-१८७१ (रा. रा. पु. मं.) 


लेपिट, कर्नल आर. एच. कटिंग्स, ए. जी. जी. राजपूताना द्वारा श्री डब्ल्यू 
एस.सेटव सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार क्रमांक ११५ दिनांक २६- | 
६-१०८६६ (रा. रा पु. मं. )। 

फाइल क्रमांक ११७] १८६७-१८७१ (रा. रा. पु. मं.) । 
लेफ्टि. गवर्नर की टिप्पणी २७ मार्च १८६८ (रा. रा. पु. मं.) । 


ब्र्‌ कस का पत्र क्रमांक ६४, अनुच्छेद १३, दिनांक प-४-१८५५८ (रा. रा. पु. 
मंडल) । 


सी. श्रो. क्रमांक २३२, दिनांक ५-४-१८५८ (रा. रा. पु. मं.) ! 
झ्रार, सिमसन, सचिव उत्तर-पश्चिमी सुता सरकार द्वारा सी, बेलें सचिव 
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१६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


अनुच्छेद १२ उपरोक्त । ह 
अनुच्छेद १३ प्रोसीडिग्स क्रांक १६६५ पी० दिनांक २२-११-१६७० । 
पक ऋषणपक ६५७, दिलांकः २७-४-१८६६ उत्तर-एश्चिसी खुदा सरकार ५ 
उपरोक्त । 


नोटिफिकेशन क्रमाँक १००७ दिनांक २६-५-१८७१ शिमला, परराष्ट्र 
विभाग, राजनीतिक (रा० रा० पु०मण०) । 


, नोटिफिकेशन क्रमाँक १००७ दिनांऊ २६-५-१८७६ शिमला, परराष्ट्र 


विभाग, राजनैतिक । (7० रा० पु० मं० । 

फाइल क्रमांक ७३, प्रस्ताव--फोर्ट विलियम दिनांक २७ मार्चे १८७७ 
(रा० रा० पु० म०) । द 

कमिएनर द्वारा चीक कमिए्तर अ्जमेर-मे -वाड़ा को प्र क्रमांक ३०८६० 
१८६० दिनाक २३-११-१८६६० । 

ग्रजमेर बजट वप॑ ८८-८६ श्रौर १६८६-६० (रा० रा० पु० मं०) । 
उपरोक्त । 

कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर अ्रजमे र-मेरवाड़ा को पत्र क्रमांक ३०८६० | 
१८६० दिनांक २४-नवम्बर १८६० । 

उपरोक्त । 

सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स श्रजमेर, (१६०४) 
खड १-ए०। 

ग्रकाल प्रशासन नियमावली अजमेर-मे रवाड़ा ( ) पृष्ठ ३ 

उपरोक्त पृष्ठ ४ । 

उपरोक्त पृष्ठ ५। 


सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार द्वारा ई० जी केल्विन चीफ 
कमिशएनर अजमेर मेरवाड़ा को पत्र शिमला दिनांक ११ जून १६०८ पत्र 
क्रमांक २२६२१ ए० बी० फाइल क्रमांक ५७० । 


« फाइल क्रमांक ५७० पत्र संख्या ६९६१-२ (६) १६११ दिनांक २४ 
* नवम्बर १६११ कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र । 


काइल क्रमांक छरे ए० | 
सारदा, अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रियटिव । (१६४१) पृष्ठ २२४ । 
सारदा, स्वीचेज एण्ड राईटिस्स पृष्ठ ३२०-३२१ भारत सरकार द्वारा 


७२, 
७३. 
छ७४, 
७५. 
: ७६. 


७७३. 


छडछ, 


श्रजमेर-मे रवाड़ा में अंग्रेज़ी प्रशासन ६६ 


अजमेर-मेरवाड़ा में प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था पर रिपोर्ट के लिए 
नियुक्त “एसवर्थ समिति” को प्रस्तुत ज्ञापन । | 


लेजिस्लेटिव असेम्बली दिल्ची में हर विलास सारदा का भाषण दिनांक 
२६ फरवरी १६२५ । 


हर विलास सारदा, स्त्री वेज एवं राईटिग्स, पृष्ठ ३२६,३३०, ३३१ । 


भारत सरकार की सलाहकार समिति को, समिति के सचिव श्री लतीफी 
के प्रनुरोध पर हसविज्ञास सारदा द्वारा प्रस्तुत नोट दिनांक १२ मई 
१६३२२ । 


एसवर्थ कमेटी रिपोर्ट पृष्ठ २६ । 


लेजिसलेटिव असेम्बली, नई दिल्ली में २४ फरवरी, १६२५ को हरविलास 
सारद्- का भाषण । 


एसवर्थ कमेटी रिपोर्ट, पृष्ठ १२। 


हर विलास सारदा द्वारा भारत सरकार की सलाहकार समिति को 
प्रस्तुत ज्ञापन, १२ मई, १६३२ । 


६8 


मू-मोग तथा मू-राजस्व खालसा-मूमि 


अजमेर में राजस्व-प्रशासन अंग्रेज सरकार के लिए सबसे गंभीर समस्या 
थी । लगातार कई परीक्षणों के पश्चात्‌ स्थाई प्रक्रिया स्थापित की जा सकी । 
अजमेर-मे रवाड़ा क्षेत्र मोटेतौर पर दो भागों में विभक्त था। खालसा या वह भूमि 
जिसका राजस्व सीधा सरकार को भुगतान किया जाता था, (और जिसका निजी 
वर्चस्व इंग्लैण्ड के सम्राट के हाथों में था ।) श्लौर तालुकादारी जिस भूमि पर इस्त- 
मरारी व्यवस्था लागू थी तथा जिसके लिए किसी भी तरह की सैनिक सेवाश्रों का 
बंधन नहीं था । 

खालसा भूमि का सीधा सम्बन्ध और उसका नियन्त्रण अंग्रेज सम्राट के 
प्रशासन के अंतर्गत था । इस भूमि पर सरकार का वर्चस्व वास्तविक एवं मालिकाना 
हक ठीक बसे ही थे जैसे रियासती राजाओं या ठाकुरों के उनकी जुमीनों पर खेती 
करने वाले किसानों पर थे १। इस अधिकार के अन्तर्गत सरकार किसी भी धामिक 
संस्थान या किसी व्यक्ति की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे अथवा उसके बंशजों को 
भूमि बरूणीश या ईनाम के तौर पर मेंट कर सकती थी । ऐसी बरुशीश या मेंट यदि 
एक सम्पूर्ण गाँव या आधे गाँव की होती तो जागीर* कहलाती थी। सन्‌ १६०४ में 
ऐसे ५१ गाँव जागीरों में दिए गए थे । 


खालसा भूमि फा भोग : 
खालसा भूमि में विस्वेदारी प्रथा अतीत काल से ही चली आ्रा रही थी। 


भू-मोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि ७१ 
इसके अनुसार किसान विकास के लिए अपनी भूमि में कुआ, वाड़ी, मेड़वंदी भ्रथवा 
प्रत्य निर्माण कार्य करता था उस भूमि में उसका मालिकाना हक मान लिया जाता 
था। इन हकों को विस्वादारी हक कहा जाता है। जो मेवाड़ शौर मारवाड़ा में 
प्रचलित वापोता' जैसे ही है तथा दक्षिण भारत में ऐसे हक को 'मीराज' कहते हैं । 
वापीता' झौर 'मीराज” वश परम्परागत भूमि अश्रधिकार होते हैं । विस्वादारी 
अधिकार प्राप्त किसान को . उसकी भूमि से तबतक वेदखल नहीं किया जा सकता 
था, जवतक वह सरकार को राजस्व देता रहता था | उसे साथ ही अपने द्वारा 
निर्मित या विकसित कुँझों तथा भवनों श्रादि को बेचने, बंधक रखने या भेंट करने 
का पभ्रधिकार था। केवल इतना ही नहीं, कुम्रों इत्यादि के हस्तांतरण के साथ 
विकसित भूमि का भी हस्तांतरण माना जाता था । कालांतर में विस्वेदारी अधिकारों 
का भ्रर्य स्थाईतौर पर विकसित भूमि में किसान के मालिकाना हकों के रूप में 
माना जाने लगा* | सन्‌ १८३० के पश्चात्‌ सरकार ने विकसित भूमि में केवल अपने 


मसालिकाना हकों का परित्याग कर विस्वेदारों का मालिकाना दर्जा स्वीकार कर 
लिया था । 


प्रसिचित झौर वंजर नूमि : 


सरकार का बंजर भूमि तथा श्रत्तचित भूमि पर स्वामित्व था। इस क्षेत्र 
में श्रत्यन्त कम वर्षा के कारण अतिचित भूमि का कोई महत्व नहीं था$ | किसान 
भ्रतिचित भूमि पर एक दो फत्तल अ्रवश्य पंदा कर लिया करते थे, परन्तु वे उस पर 
स्थाईतौर पर कृषि नहीं करते थे और बाद में दूसरी ऐसी नई भूमि को जोत लिया 
करते थे, वयोंकि जिले में ऐसी भूमि का बाहुल्य था । इन्हीं कारणों से, सरकार ने 
इस भूमि पर नई ढाणियां (खेढ़े) बनाए श्र नए काश्तकारों को वसाने व उन 
काश्तकारों को जो इस जुमीन को विकसित करना चाहते थे पट्टा प्रदान करते, व 
सभी किसानों से जिनमें विस्वेदार भी शामिल थे इस भूमि पर उनके श्रपने मवेशियों 
की चराई के कर की वसूली के प्रधिकार का भी उपयोग किया ।९ 


इस प्रश्न पर काफी विवाद था कि पड़ती भूमि पर सरकार का या ग्राम 
पंचायतों का स्वामित्व है । परन्तु सव॒ १८३६ में एडमस्टन ने भूमि वन्दोवस्त के समय 
श्रजमेर के प्रथम दो सुपरिन्टेडेंट की राय को, कि सरकार ऐसी सभी भूमि की मालिक 
है, मानकर सरकार के स्वामित्व को मान्यता प्रदान की थी” । इन श्रधिकारों को 
पुराने विस्वेदारों को भी स्वीकार करना पड़ा । जब कर्नल डिक्सन ने नये खेढ़े बसाने 
झौर उन नये किसानों को जो इसे विकसित करने व कुए खोदने को तैयार थे, 
रियायतीदर पर यह भूमि देने का निर्णय किया तब कर्नेल डिक्सन की इस योजना 
का विस्वेदारों ने कोई विरोध नहीं किया और न यह मांग ही की नया किसान इस 
भूमि का लगान उन्हें दिया करे ।॥ 


७२ १६वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


सन्‌ १८१९ के बाद भ्ुंधृति में परिवर्तन : | 

सब्‌ १८४६ में पहली बार गाँवों की सीमाओं का मिर्धारिण किया गया श्रौर 
थामसन की देखरेख में गाँव वन्दोबस्त किया गया। इस वन्दोत्रस्त से खालसा 
झूधृति में महत्वपूर्ण परिवर्गत हुआ । रेघतवारी की जगह भौजाबार की च्यवत्था 
लागू की गई१० । रैयतवारी व्यवस्था में प्रत्येक किसान के अपने द्वारा विकसित" 
भूमि में उसके कुछ विशेष हक स्वीकार करिए गए थे परन्तु इसमें कृपक 'समाज' को 
हक नहीं थे वरच्‌ यह अ्रधिकार व्यक्तिगत किसान को ही था ! मौजावार व्यवस्था के 
अन्तर्गत कृपक समाज को भाईचारा स्वामित्व संस्थान में बदल दिया गया था 'मौजा- 
वार व्यवस्था का सार यह है कि एक निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल जो उस गाँव का 
सीमा क्षेत्र होता था, उस गाँव के कृषक समाज की सपत्ति घोषित किया जाता था, 
और इस कृपक समाज को उस क्षेत्रफल की भूमि का मालिक समझा जाता था ।१* 
गाँव की सारी पड़ती भूमि गाँव तथा खेड़े की सम्मिलित भूमि संपत्ति (ममालात जमीन) 
पान ली जाती थी। ये खेड़े कर्नल डिक्सन द्वारा नये बध्ताए गए थे श्र उन्होंने 
पृथक से इनकी व्यवस्था की थी । 

मेरवाड़ा में मेरों की लूट-खसोट की वृत्ति, विरल जनसंख्या और पथरीली 
भूमि होने के कारण निश्चित भृघधृति की प्रक्रिया का प्रादुर्माव नहीं हो सका था । 
परन्तु इस क्षेत्र में भी जहाँ पहले राजपूत शासक शांति व्यवस्था स्थापित करने में 
असफल हुए थे बहाँ कनंल हॉल और डिव्सन को सफ़लता मिली । उन्होंने वहाँ नए 
खेड़े बसाए, तालाबों का निर्माण करवाया और किसानों को पटू जारी किए १ 
सच्‌ १८५१ के वंदोबस्त में इन नए बसे हुए किसानों को भी सरकार ने पुराने 
किसानों के समकक्ष मान लिया और उनके कब्जे की भूमि में उनका मालिकाना हक 
स्वीकार कर लिया था ।१* 
बिल्डर का प्रशासन : ५ 


रए जुलाई, श्८१८ को अजमेर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था । 
इसके पूर्ववर्ती वर्ष में, खालसा भूमि से वास्तविक भू-शाजस्व में मराठों को कुल 
११५,०६० रुपए प्राप्त हुए थे । 

अजमेर के प्रथम सुर्पास्टेंडेंट विल्डर ने लगान की दरें संभावित श्राधी 
फसल” निर्वान्ति की थी । विल्डर ने भारत सरकार को प्रचलित व्यवस्था को रह 
करने का सुझाव दिया क्‍योंकि वे इसे अ्रत्यन्त आपत्तिजनक एवं अम्रतोपप्रद मानते 
थे | उनका सुकाव था कि खालसा भूमि में प्राचीन परम्परा के अनुसार फसल को 
कूतकर उसके मूल्य को बांद लेना चाहिए। एफ. विल्डर ने दिनांक २७--६--१८१५ 
को सर डेविड ऑॉक्‍्टरलोनी को लिखा “यदि आप स्वीकार करें तो में यह प्रस्तावित 
करने की भ्नुमति चाहता हूँ कि इस वर्ष सम्पूर्ण खालसा भूमि में फलल-का बराबर भाग 


भू-भोग तया भू-राजस्व खालसा-भूमि ७३ 


करके, इससे पूर्व प्रचलित शअत्यन्त आपत्तिजनक और असंतोषजनक व्यवस्था को 
पूर्णात: समाप्त कर दिया जाए। इस नई व्यवस्था के अन्तगंत अधिक ,भूराजस्व 
प्राप्त हो सकेगा, जैसा कि मैं पहले ही बता छुका हूँ । इसके फलस्वरूप लोगों में जो 
संतोप और विश्वास उत्पन्न होगा उससे आगे चलकर लोगों में और भ्रधिक उद्यम एवं 
विकास के प्रति परिश्रम की भावना को बल मिलेगा ।” लोगों ने कृती गई फसल का 
आधा मूल्य लगान के रूप में देना सहर्ष स्वीकार कर लिया क्‍योंकि पहले की 
व्यवस्था में भी आधी फसल राजस्व के रूप में ली जाती थी और निकटवर्ती पड़ोसी 
रजवाड़ों में भी इतना ही लगान लिग्रा जाता था१३ | पहले वर्ष सरकार को भू- 
राजस्व से १ ५६,७४६ रुपए प्राप्त हुए । 

फसल के विभाजन की इस दर को एफ. धिल्डर अत्यन्त श्रौचित्यपूर्ण मानते थे 
ओर इनकी यह भी मान्यता थी कि इससे निश्चय ही लोगों . मन में “नई सरकार 
की उदारता और न्यायप्रियता के प्रति विश्वास पैदा होगा ।” उनकी मान्यता तो 
यहाँ. तक थी कि तीन सालों में यह जमा दुग्रनो हो जाएगी जो श्रग्न जों के पूर्व किसी 
भी सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकी थी और यह भी लोगों पर बिना किसी 
नए भार को थोपे ही उपलब्ध हो सकेगी) ४ | आगामी वर्षो में जमा में वृद्धि के 
बारे में वे इतने ग्राश्वस्त थे कि उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि तीन वर्ष का 
ऋमिक बन्दोबस्त लागू कर देना चाहिए जिसमें पहले वर्ष १,७६,४३७ की राशि, 
दूसरे वर्ष २,०१,६६१ रुपए तथा तीसरे वर्ष २,४६.४३०३ की राशि भूराजस्व में 
किसानों से वसूल की जाए ।१४* 

ऐमा प्रतीत होता है कि विल्डर को जिले के सीमित साधन व कृषि की गिरी हुई 
हालत का ज्ञान नहीं था । इमलिए उसके द्वारा निर्बारित राशि, अपूर्ण व अ्विश्वस्त 
आंकड़ों व जानकारी पर श्रावारित धी ।0* “वास्तव में वे इस क्षेत्र की वास्तविक 
परिस्थिति से अनभिज्ञ थे इसलिए उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण में तथा लाटूस व 
वॉइटवे में एक गहरा अन्तर विशेषकर राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में परिलक्षित 
होता है। उनक्रा केवल एक ही उ्ूं श्य था कि क्रिसी तरह से सरकारी राजस्व में 
वृद्धि की जाए और यह वृद्धि किन सिद्धान्तों के शाधार पर संभव है, इसके विश्ले- 
पण का उन्होंते कभी प्रयत्न नहीं किया । उन्होंने इस क्षेत्र में इतने अव्यवस्थित ढंग 
से काम किया कि न तो उन्होंने श्रपने द्वारा सुझाई गई पूर्ति के आधारों की जान- 
कारी ही प्रदान की ओर न वे तथ्य ही प्रस्तुत किए जिनके आवार पर कथित कर 
व्यवस्था का निर्धारण किया गया था । सरकार ने भी वन्दोब॒स्त का यह सुझाव 
कुछ हिंचकिचाहट के साथ यह जानते हुए भी कि संभावित्र विक्रास कार्यों पर 
आधारित वंदोबस्त हानिकारक व अ्निश्चित हो सकता है, स्वीकार कर लिया । 
इसके फलस्वरूप आगे चलकर क्वपकों की भावनाएं कुंद हो चली और उनकी संपत्ति- 
संचय में विकास कार्यों के प्रति भावना को भी ठेस पहुंची ।१७ 


छ्डं १९वों शताव्दो का; अजमैर 


विल्डर के अनुमानों को पहले वर्ष में ही धवका लगा जबकि दोनों फसलें नष्ट 
हो जाने से वंदोवस्त अस्त-व्यस्त हो गया । तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि सरकार 
एक निश्चित वापिक राशि १,६४,७०० रुपए लगान के रूप में वसूल करले तथा शेष 
रकम माफ कर दे । यह प्रस्ताव सरकार ने भी स्वीकार कर लिया श्र पाँचसाला वंदो- 
बस्त की स्वीकृति प्रदान कंर दी । चतुर्थ वर्ष में यह अनुभव किया गया कि उपयुक्त 
निर्धारित राशि भी भारी पड़ती है और लोगों को राजस्व चुकाने के लिए कर्ज लेना 
पड़ रहा है । यह स्थिति भी उत दिनों थी जबकि पूर्ववर्ती तीन वर्षों में फसलें श्रच्छी 
हुईं थीं। पाँचवे वर्ष अ्रकाल की स्थिति पैदा हो जाने से केवल ३१,६२० रुपए की 
रकम ही राजस्व के हप में वसूल की जा सकी ।१८ उस वर्ष १« छून तक छुटपुट 
बरसात हुई, इसके बाद केवल दो वौछारें १९ और २० श्रगस्त को हुईं । उत्तर-पश्चिमी 
क्षेत्र में लू की लपटों से तालाव और कुए सूख गए श्रौर खरीफ की फसल भुलस 
कर नष्ट हो गई। इसके कारण बहुत से मवेशी मर गए और शेप बचे हुए पशुधन 
को लोग चराई के लिए मालवा की और ले गए । अनाज रुपए का बीस सेर बिकने 
लगा था। मा में दो बार भारी हिमपात (पाला पड़ना) से पहले से ही कमजोर 
बचीखुची रबी की फसल भी नष्ट हो गई । 


छः सूखे भ्ोर श्रकालग्रस्त वर्ष भ्रजमेर में बिताकर विल्डर महोदय दिसम्बर, 
१८२४ में स्थानांतरण पर अ्रन्यत्र चले गए। उन्होंने कभी भूमि की स्थिति व लोगों 
की हालत की सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्वत ही नहीं किया | यह एकदम 
भ्रविश्वसनीय एवं चौंका देने वाला तथ्य है कि जब अजमेर के पूरे राजस्व एवं पुलिस- 
प्रशासन का मासिक व्यय केवल १३७४ रुपए थे उनका अपना मासिक वेतन ही 
३००० रुपए था। विल्डर का दृष्टिकोण तत्कालीन श्रंग्रेज सरकार की नीति को 
स्पष्ट भलक प्रस्तुत करता है ।१४ 


पुर्नेव्यवस्था काल (१८२४-४१) 


विल्डर के स्थान पर नियुक्त हेनरी मिडलटन ने राजस्व अन्न के रूप में उगा- 
हने की नीति को पुनर्जीवित किया । उतकी यह धारणा थी कि 'नगदी के रूप में 
लगान देने के बजाय यह व्यवस्था गरीब किसानों द्वारा श्रधिक पसंद की जाएगी ।९९ 
जिन्हें अकाल ने फकक्ोर दिया है और जो इतने गरीब हो गए हैं कि प्रपने कुशओों 
तक की मरम्मत कराने में असमर्थ हैं तथा सूदखोरों के चंगुल अं फंसे पड़े हैं ।/ परन्तु 
पहले वर्ष (१८२५-२६) के अनुभवों से ही वे यह वात समझ गए कि यह व्यवस्था 
नहीं चल सकेगी । २६ नवम्बर, १८२६ तक उन्होंने नए खाते तैयार कराए तथा 
सरकारी श्राय के स्रोतों का श्राधार गत वर्षो के श्रांकड़ों को रखा । राजस्व-कर 
उन्होंने १,४४,०७२ रुपए निश्चित किया और इसे पाँच साल के लिए मंजूर किया । 
शीघ्र ही यह वात भी सामने श्रा गई कि मिडलठन द्वारा भौँका गया लगाते 
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भी प्रधिक है । निर्धारित राशि पहले साल उनके द्वारा वसूल की गई, परन्तु 
यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो गई कि झागामी वर्ष में इतनी राजस्व वसूली भी संभव 
नहीं हो सकेगी ।९१ 


भ्रक्टूवर, १८२७ में मिडलटन के स्थान पर केवेंडिश की नियुक्ति हुई । इन्हें 
सहारनपुर जिले में राजस्व प्रशासन के कार्य का अच्छा प्रनुभव था । केवेंडिश उत्साही 
एवं योग्य अधिकारी थे उन्होंने शीघ्र ही इस्तमरार, भौम और जागीर के वारे में 
महत्वपूर्ण अंकेक्षण किया । केवेंडिश ने कतिपय कारणों से मिडलटन द्वारा निर्धारित 
राजस्व को दुर्वह माना । उन्होंने लिखा कि कृषि योग्य भूमि उतनी ही रहो है, जितनी 
मराठों के समय में थी जिससे वे केवल ८७,६८६ रुपए. का राजस्व उगाहते थे । 
वह भी जबकि कूते की दर झाधे से अधिक फसल की थी | शअ्रजमेर की भूमि पथ- 
रीली होने से किसान को ग्रधिक परिश्रम करना पड़ता है श्रौर इसलिए आझ्राधी फसल 
लगाने के रूप में देना उसकी क्षमता के वाहर है । कर-निर्धारण, भूमि की उपज के 
प्राधार पर नहीं होकट अ्रनिर्धारित और मनमाने रूप में वसूल किया जाता है, और 
पहले का लगाने उन भ्रच्छे वर्षों के आधार पर किया गया है, जबकि खाद्यात्नों के 
भाव ऊंचे थे ।९३ उन्होंने मिडलटन द्वारा निर्धारित क्षेत्र में वे दरें लागू की जो 
उन्होंने पहले सहारनपुर में लागू की थीं शौर यह लेखा प्रस्तुत किया कि राजस्व 
१,४४,०७२ रुपए के बजाय ५७,६४५ रुपए होना चाहिए । उनके अनुसार प्रारम्भ 
से ही जिले में राजस्व त्तीन कारणों से श्रधिक कृता गया था । एक तो यह था कि 
मराठे श्रपनी ताकत के प्राधार पर बिना किसी नियमित आधार के किसानों से ज्यादा 
से ज्यादा कर वसूल करते थे । दूसरा कारण यह था कि संधिया ने जब प्जजमेर श्रंग्रेजों 
को हस्तांतरित किया तो उसने यहाँ की राजस्व राशि को बढ़ा चढ़ाकर बताया था 
फलस्वरूप बिल्डर ने उस श्रसंभव स्तर की प्राप्ति के लिए भारी प्रयत्न किया । 
तीसरा कारणं यह था कि सब्‌ १८१८-१६ का वर्ष भ्रजमेर के लिए खुशहालो का 
वर्ष था । जब कि पड़ोसी रियासतों मेवाड़, मारवाड़ में पिडांरी सरदार अमीर खान 
की लूटपाट के कारण कृषि चौपट हो जाने से वहाँ श्रन्न की भारी कमी हो गई थी 
भ्ौर इन रियासतों में श्रनाज के निर्यात के कारण अजमेर में भाव बहुत ऊँचे चढ़ 
गए थे। इस नव विजित क्षेत्र में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा प्रथम कर निर्धारण चूकि 
भ्रनाज के गलत भावों पर झ्राधारित था इसलिए उस राशि की प्राप्ति अ्रसंभव थी । 
उन्होंने इस क्षेत्र में श्रपने प्रवेश के समय प्रचलित भावों को झ्राधार बना लिया था 
जो क्षेत्रीय श्रशांति के कारण काफी ऊंचे थे। वे यह. अ्रनुमान नहीं लगा सके कि 
शांति एवं व्यवस्था स्थापित होने व मार्ग खुले रहने से कृषि में वृद्धि एवं भावों का 
नीचे गिरना स्वाभाविक है । 


 क्षेबेंडिश ने नया बन्दोवस्त करने व श्रकाल तथा प्रभाव की स्थिति में किसानों 


ना 


७६ १६वीं शताव्दी का श्रजमेर 


को लगान देने के लिए बाध्य करने के बारे में सरकार को उन्होंरे व्यक्तिगत जो के 
आ्राधार पर कूरे का सुझाव दिया जबकि मिइलठन की बन्दोंउस्त प्रक्रिया में इसका 
ख्याल नहीं रखा गया था ।*४ इस वात पर उन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला कि 
प्रभाव के दिनों में जो छूट, सहायता इत्यादि इकट्ठी प्रद'न की जाती है वह वास्तविक 
किसानों तक्र नहीं पहुँच पाती है। तहसीनदार, कादुनगों, पटत्रारी और पटेल इसे 
आपस में बांट लेते है। इस बात का श्रेत॒ कर्वेडिग को है क्रि उन्हों। पहली वार 
यहाँ पटवारी खातों वी प्रथा चालू की पटव रियों के हल्के में अभश्निक ग्राम रखे गए 
यहाँ तक कि अभी तक्र जिन ग्रामों के लिए ओई पटवारी नहीं था वहाँ भी पटवार 
व्यवस्था स्थापित की गई तथा प्रत्येक पटवारी को यह आदेश दिया गया कि वह जो 
भी रकम किसानों से जसूल करे उसकी लिखित रसीद प्रदान करे ** सरकार ने 
केवेडिश के प्रस्तावों को सामान्यतः: स्वीकार किया परन्तु जहाँ तक लगान के भारी 
होने का प्रश्त था, यह निर्णय लिया कि नए बन्दोबस्त से पहले प्रत्येक ग्राप की 
वास्तविकता का पता लगाने का गंभीर प्रयत्न किया जाना चाहिए । २६ यह अजमेर 
का दुर्भाग्य ही था कि यहाँ का प्रथम बन्दरोबम्त केवेंडिग जैसे कुगल अ्धिक्रारी 
की अपेक्षा मिडलटन जैसे व्यक्ति ने किया । अंग्रेजू अधिकारियों ने इस तथ्य को 
स्वीकार किया कि उस साल खाद्यान्न के ऊँचे भावों के कारण राजस्व अधिक निर्धा 
रित्त किया गया था । परन्तु फिर भी सरकार ने अपने राजस्त्र में संशोधन करना 
अस्वीकार कर दिप्रा। सरकार ने कंबेंडिश द्वारा प्रस्तावित कतिपय सुधारों एवं 
सुझावों को अभ्रवश्य स्वीकार कर लिया जैसे, श्रकाल व प्रभाव के दिनों में किसानों 
को छूट द॑ जाय इत्यादि। सत्य तो यह है कि जबतक अजमेर में वेवेंडिश रहे, 
किसानों को लगातार छूट मिलती रही और क्रिध्षी भी वर्ष लगान की राशि 
मिडलटन द्वारा निर्धारित लगान की रकम तक नहीं पहुँच पाई ।*७ 


केवेंडिश के उत्तराधिकारी मेजर स्पीयर्स ने नए बंदोब्स्त का कोई प्रयत्न 
नहीं किया परन्तु उसके साथ यह ध्योन रखते हुए कि निर्बा रेत लगान की रक्रम 
अत्यविक भारी है, वे यया संभव छूट प्रदान करते हैं। यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया 
था कि मिडिलटन के बन्दोवस्त में परिवर्तन श्रावश्यक् है। एडम॑ंस्टन ने जिनकी 
नियुक्ति मेज़र स्पीयर्स के स्थान पर हुई थी अ्रगले साल ही अ्रल्यावधि बन्दोवस्त लागू 
किया और लगान की राशि १,१६ ३०२ रुपए निर्वारित की तथा साथ ही यह 
आ्रवधान भी रखा कि जो किसान वंदोजस्त की नई दरों पर भुगतान न करना चाहे 
वे पुरानी खाम दरों पर फसल का आधा भाग कर के रूप में दे सकते हैं ।*४ 


. सब्‌ १८३५-३६ में एडमंस्टन ने नियमित बंदोवस्त का काम हाथ में लिया 
जिसे श्रागामी दस वर्षों की श्रवधि के लिए निर्धारित होना था। अ्रतएवं इसे दश- 
वाबिक वंदोबस्त की संज्ञा दी गई । एडमंस्टन ने क्षेत्र की स्थिति के बारे में पूर्ववर्ती 


क 


भू-भोग तथा भू-रजस्व खालसा-भूमि... ७७ 


भूराजस्व की प्रशासनिक भूलों का अगिरजित चित्रण प्रस्तुत करते हुए यह निष्कर्प 
निकाला गया क्रि जिले का विक्रास तो दृ? रहा उसकी अवनति हुई है । जामा को 
अधिक निर्धारित कर उसकी वसूली में जितनी कठिनाई हो उतनी अनियमित रूप से 
प्रतिवर्ष छूट देने की चली झा रही प्रथा को समाप्त करने का उन्होंने प्रयत्न किया । 
एडमंस्टन ने केवेंडिश की तरह अन्न के भावों का अन्दाजा नहीं लगाया बल्कि उन्होंने 
कर निर्घा ण-हेतु भावों का निर्णय करने के लिए एक प्रणाली निर्धारित की | ग्रामों 
वी पैमाइण की गई जिसके अनुमार क्रपि योग्य भूमि २६,२५७ एकड थी। उन्होंने 
इस भूमि को तीन श्रेशियों में विभक्त 6िया--चाही (सिंजित ),८,६८६ एकड़, तालाबी 
२१८० एकड और वारानी (असिचित) २५,०८८ एकड़ । इसके पश्चात्‌ उन्होंने नगदी 
फसलों वाली भूमि या दो फसली भूमि (मक्का और कपास) का लगाने निश्चित किया 
जो खाम तहसील में उस समय प्रचलित मूल्यों के ग्राधार पर था। इसके साथ ही 
उन्होंने प्रति बीघा अन्य फसलों की श्रौसत उपज को आँका । पढेलों और महाजनों 
को छोड़कर लगान फल का आधा भाग निर्धास्ति किया व उसको नगदी में परि- 
वर्नन करने के लिए उन्होने पृव॑वर्ती पँचर वर्षो के प्रचलित मूल्यों के श्रौसत मूल्य को 
निर्धारित क्रिया | इप तरह से वे एक काप चनाऊ जमाबन्दी प्र प्त करने में सकल 
रहे, जो १५७ १५१ रुपयों के लगभग थी । उन्होंत प्रत्येक ग्राम का दौरा किया 
और प्रत्येक जगह के बारे में सर'री लगान की मांग पिछली वित्तीय स्थिति, व्तं- 
मान हालत और भावी संभावनाओं के सदर्म में निश्वीरित की और झिसी भी ग्राम को 
छोड़ा नहीं गया । दो छोटे गाँतों को खाम मे लिया गया क्यपोंक्रि वे एडमस्टन के 
निर्धारित स्तर के सिद्ध नहों हुए । शेप ग्रामों ने उनकी शर्ते स्वीकार कर लो थीं । 
वनन्‍्दोतरम्त की निर्धारित राशि १ २७५२५ रुपए प्रौर खाम ग्रामों को जोड़ने पर उक्त 
राशि १,२:,८७२ रुएए निश्चित्‌ की गई । १४ 


एडमंस्टन के मतानुमार अजमेर-निवासी अधिकतर लापरवाह. दरिद्र और 
कर्जदार थे । बोहरे ग्रामों के एक तरह से स्वामी बन गए थे। वे किसानों को 
परकारी लथान जमा करवाने व मवेशी खरीदने के लिए रुपया क्जे॑ पर देते थे । 
वे ग्राम समाज के खच को संचालित फ़िया करते थे। यहाँ तक कि श्सिन ब्याह 
शादी या ग्रन्य त्यौहारों पर क्या खर्च करेंगे, वह भी इनसे संचालित होता था। 
महाजन फिसानों को ऋण का हिसाव नहीं देते थे, और इनसे लिया गया ऋण एक 
पीढ़ी से दूस ) पीढ़ी तक चलता ही रहता था । एडमंस्टन ने प्रत्येक ग्राम में राजस्व 
कर-निर्धारित करने के लिए मुखिया से सम्पक्रे स्थापित क्रिया क्योंकि उनकी यह 
मान्यता थी कि वह ग्राम समाज की इच्छानुसार ही व्यवहार करता है ।2९ 


दस वाधिक बन्दोबस्त कृपि योग्य भूमि और व्यक्तिगत जानकारी के आधार 
पर' किया गया था। प्रत्येक ग्राम का कर-निर्वारण न्यायिक तथा ओचित्यपूर्णं 


छ्द १६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


ढंग से किया गया था फिर भी यह कई माने में श्रघूरा एवं श्रसमान था 
क्योंकि गाँव का लगाने प्रत्येक किसान पर समान रूप से बाँट दिया गया था। 
प्रबतक किसान श्राधी फसल पटेलों को देते थे और पत्येक गाँव की राशि में जो 
कमी होती थी उसकी पूर्ती जो लोग खेती नहीं करते थे उनको करनी पड़ती थी । 
केवेंडिश ने कुछ प्ंशों में खेवट-प्रथा लागू की थी परन्तु सभी खेतदारों के सम्मिलित 
उत्तरदायित्व की भावना व्यावहारिक रूप से सम्पूर्ण जिले के लिए अजनबी चीज 
थी । इसे एडमंस्टन ने पूरे जिले में पहली वार लायू किया । एक किसान, जिसका 
कर उपज का झ्राधा भाग निर्धारित किया गया था, उसे फसल अच्छी हो या बुरी 
हो, छुकाना ही पड़ता था । उसे इस प्रथा के अनुसार उन किसानों के कर की रकम 
भी चुकानी पड़ती जो किन्‍्हीं कठिनाईयों के कारण दूसरी जगह चले गए थे या 
जिन्होंने साधन के श्रभाव में कृषि छोड़ कर मजृदूरी पर निर्वाह करना प्रारम्भ कर 
दिया था ।3१ 


यद्यपि प्रजमेर-मे रवाड़ा पर अंग्रेजों के आधिपत्य के बाद यह प्रथम व्यवस्थित 

बंदोवस्त होते हुए भी इसमें कई गंभीर दोप थे । लगान की दर, जो फसल का 
श्राधा भाग थी, वहुत श्रधिक थी । वास्तव में यह दर उत्तर-पश्चिमी सूबों की प्रति 
एकड़ राजस्व भार से दुगती थी ।३* झतएवं, इसमें कोई आझाश्चय नहीं कि किसान 
और अ्रन्य लोग यह मांग करने लगे थे कि वास्तविक उपज के आधार पर लगाने 
वसूली की प्रथा पुनः जारी की जाय । यद्यपि सरकार ने वंदोव्रस्त में किसी तरह के 
आ्राधारभूत परिवर्ततों की इजाजत नहीं दी थी तथापि भ्रामों को यह छूट दी गई 
कि वे चाहें तो सीधी व्यवस्था के अन्तर्गत जा सकते हैं। ५१ ग्रामों ने इसे स्वीकार 
कर राहत की सांस ली । इससे यह्‌ स्पष्ट हो गया था कि एडमंस्टन के बंदोबस्त 
उन किसानों की स्थिति सुधारने में असफल रहा, जो;प्रर्थाभाव के कारण अपने कुओं 
की मरम्मत करने और श्रपनी जोतों को सुधारने में श्रसमर्थ थे ।33 


कर्नल सदरलैंड जिन्होंने एडमंस्टन केनजाने के कुछ ही दिनों|बाद श्रजमेर के 
कमिएनर का पद संभाला था, कर-निर्धारण की इस प्रथा की कड़ी आलोचना की । 
उन्होंने इस प्रथा को अ्रजमेर जिले के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त ठहराया तथा एक 
पलंग ही ढंग की प्रक्रिग सुकाई जो कर्नल डिक्सन द्वारा मेरवाड़ा में लागू की गई 
थी । सदरलैंड ने अनुभव किया कि यदि वैसी ही व्यवस्था भ्रजमेर के लिए लागू की 
जाय तो वह पूर्णतया लोकप्रिय सिद्ध होगी। कर्नल सदरलेंड ने जनवरी, १८४१ में 
अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि कपास, मक्का, गन्ना और अफीम की फसल देने 
वाली जोतों पर नकद दर लागू की जाए और अन्य फसलों वाली जोतों की पैभाइश 
की जाकर लगान बंदी की जाए तथा उपज का एक तिहाई भाग सरकारी राजस्व के 
रूप में लिया जाए व निकटवर्ती प्रमुख मंडियों में प्रचलित वाजार भावों के वापिक 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि ७६ 


झ्राधार पर उसे नगदी में परिवर्तित किया जाय ।3४ नई भूमि पर खेती करने के लिए 

किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप यह सुझाव दिया कि इनसे भूराजस्व प्रथम व में 

फसल का छठा भाग, दूसरे वर्ष में पांचवां भाग, तीसरे ८र्ष में चौथा भाग और 
, तत्पश्चात्‌ तीसरा भाग लिया जाना चाहिए। उन किसानों को जो मेड़वंदी करें या 
नये कुए खोदें उन्हें राजस्व में कुछ छूट भी दी जाए जिससे अ्रधिकाधिक पड़त भूमि 
में खेती को प्रोत्साहन मिल सके ।3* 


कर्तल डिक्सन का बन्दोबस्त (१८४२) 


इन सुझावों के आधार पर सदरलैंड ने डिक्सन के वंदोवस्त की भूमि का तैयार 
की जो अजमेर-मेरवाड़ा में श्रग्नेजों के राजस्व प्रशासन के इतिहास में एक मानक सिद्ध 
हुआ है । फरवरी, १८४२ में अजमेर के सुपरिटेंडेंट पद पर नियुक्त होने के पूर्व 
डिक्सन मेरवाड़ा के सुपरिटेडेंट थे और वहाँ उनका प्रशासन इतना सफल रहा कि 
भारत सरकार ने अजमेर जिले की कर-निर्धारण जैसी पेचीदी समस्या भी उनके हाथों 
में सौंपने का निर्णय लिया। 


डिक्सन के श्रागमन के साथ ही अजमेर जिले में भौतिक विकास का नया 
चरण प्रारम्भ हुआ । आगामी छ: वर्षो में अकेले भेड़बंदी के निर्माण श्रौर मरम्मत 
पर ही ४,५२,७०७ रुपए सरकार ने व्यय किए । कृषि विकास के लिए किसानों को 
सरकार ने उदार ऋण प्रदान किए। लगाने की सरकारी मांग श्राघे से घटाकर 
हैँ कर दी गई । इसके साथ ही किसानों को यह सुविधा भी प्रदान की गई कि जो इसे 
स्वीकार न करना चाहे बह पुरानी खाम व्यवस्था मंजूर कर सकता है । जब कभी 
कोई नया तालाब बनाया जाता या मरम्मत की जाती तो लगान के साथ निर्माण 
व्यय का कुछ प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ा जाता था 35 


कर्नेल डिक्सन ने श्रजमेर जिले में कर-निर्धारण के संबंध में भी मेरवाड़ा के 
प्रामों में अपने द्वारा किए गए राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यों के श्रनुभवों का उपयोग 
किया । ये ग्राम उनकी सीधी व्यवस्था के श्रन्तर्गंत थे । एडमंस्टन द्वारा निर्धारित 
लगान से उन्हींने प्रति गाँव पर आठ प्रतिशत रुपए तालाबों के निर्माण में व्यय किए गए ' 
तथा व्यय की पूर्ति के लिए जोड़े । जब कभी उन्हें यह श्रनुभव होता कि कोई ग्राम इस 
राशि का मार सहज वहन कर सकता है, तभी वे उस ग्राम पर यह भार लगाते ये । 
यदि उन्हें यह लगता कि कोई ग्राम इससे अ्रधिक राशि देने में भी समर्थ है तो वे 
उसका लगान ऊंचा रखते व यदि कोई ग्राम सामान्य स्तर मी पूरा करने में प्रसमर्थ 
होता तो वे निर्धारित राशि कम कर देते थे । लगान निर्धारित होने के पश्चात्‌ ही 
लगान की दरें निर्धारित की जाती थीं। अलग-अलग गाँवों में आपस में राजस्व 
भाद की भिन्नता के कारणों को कभी समभने का प्रयास नहीं किया गया । जिले की 
पूर्ण जानकारी के बावजूद कर्नेल डिक्सन अपने से पूर्व निर्धारित लगान में व्याप्त 
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झसमानता को नहीं रोक सके ३४ | 

लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की राय में १,५८,२७३ रुपयों की राशि उचित थी । इसके 
झनुसार वे एडमंस्टन द्वारा निर्धारित लगाने में तालाबों के निर्माण पर किए गए 
खर्च का ६ प्रतिशत व्यय भार और जोड़ देना चाहते थे। सत्‌ १८४७--४८ में 
सरकार के लिए फसल की दो तिहाई बसूली संभव हो सकी तथा १,६७,२३७ रुपयों 
की राशि खजाने को उपलब्ध हुईं। एडमस्टन की लगाने व्यव्रस्तरा के मुकावने में 
किसानों को डिक्सन की व्यवस्था के अन्तर्गत कम भार लगा । इस्तका परिणाम यह 
हुआ कि अस्तिचित क्षेत्र में करपि का बहुत विकास हुम्रा?5 । 


कर्मल डिक्सन को श्रपने द्वारा की गई व्यवस्था की व्यावहारिकता पर पूर्ण 
विश्वास था । नई बन्दोबस्त प्रक्रिया को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा “यदि मौसम 
श्रतुकूल रहा और तालाब भर गए तो लोग आसानी से हंती-खुशी लगान चुका 
सकेंगे । यदि सूखा पड़ता है तो हमने इतनी छूट की व्यवस्था कर ली है कि लगाने 
भरने की पीड़ा लोगों को छू तक नहीं सकेगी । यह वात ध्यात में रखना जछूरी है 
कि हमनें लाभ जनता के लिए रखे हैं और झरने लिए घाटे का भार | पग्रजमेर- 
मेरवाड़ा जेपे क्षेत्र में जहाँ मौनम अत्यन्त ही ग्रनिश्वित रहना है जमींदारों को बकाया 
लगान के लिए, जबक्रि फा्रल हुई ही नहीं हो परेशान करना, उन्हें हतोत्साहित 
करना है ।” | 
कर्नल डिक्सन के नए बन्दोवस्त की मंशा अश्रकाल के वर्षों को छोड़कर 
सालाना जमा वसूली की नहीं थी । उसने लगान की रकम इतनी ऊँत्री निर्धारित 
की कि जिसे डिक्मन के अनुमार अच्छे वर्षों में वसून्न किया जा सकता था। परन्तु 
उन्होंने आवश्यकतानुसार छूट देने की व्यवस्था भी रखी थी। जनता ने इसे बड़े 
अनमने ढंग से स्वीकार क्रिया था। कर्तेत डिक्मन ने अपने बन्दोवस्त पर टिप्पणी 


करते हुए कहा “जनता को यह समझने में क्रि इस व्यवस्था में उनके हिंत और 


लाभ को मुख्य स्थान दिया गया है, हमारा प्रयास व्यर्थ रहा । “राजगढ़ परमने ने 
तत्काल नए लगान को स्वीकार कर लिया । रामसर के क्रिस्तानों ने जित पर काफी 
भारी लगान लागू किया गया था कुछ हिचकिचाहट अवश्य दिखाई परल्तु डिक्पन के 
प्रभाव श्रौर उनके समझाने से नयी व्यवस्था स्वीकार कर ली । 


लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने यद्यपि बन्दोबस्त की स्वीकृति प्रदान कर दी थी परन्तु 
उनके मन में यह भय अवश्य था कि लगान इतना अधिक है कि संभवतः यह जिला 
इतनी राशि आसानी से भुगतान नहीं कर सकेगा । परन्तु उन्हें कर्नल डिक्सन के 
स्थानीय अनुभव और क्षेत्र के बारे में गहरी जावकारी के प्रति विश्वास के कारण 
इस पर प्राप्ति प्रकट नहीं की। कोर्ट ग्रॉफ डायरेक्ट्स को भी लेपिटनेन्ट गवर्नर 


पु 


जैसा ही अ्ंदेशा इस नई व्यवस्था के वारे में था परल्तु अंत में कनेल डिक्सन द्वारा 
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प्रस्तावित बन्दोबस्त उसी रूप में इककीस वर्षों के लिए स्वीकार कर लिया गया । 
बन्दोवस्त के भ्रन्तगंत निर्वारित कर नहीं देने पर यहाँ मंघूख करने व खाम व्यवस्था 
लागू करने का प्रावधान था । 


यह बन्दोवस्त केवल नाम के लिए हो मौजावार था। कर्नल डिक्सन ने 
वसूली की जो पद्धति श्रपनाई उससे यह व्यवहार में र॑यतवारी वन गया था। कर्नल 
डिकसन ने ग्रामों को हल्‍कों में विभाजित कर, प्रत्येक हल्के की वसूली के लिए 
एक चपरासी के प्रधीन रखा था। चपरासी --पटेल शौर पटवारी की सहायता से 
प्रत्येक जोतदार से पटवारी के रजिस्टर में उसके नाम के आगे चढ़ी रकम वसूल 
करता था | यदि जोतदार किन्‍्हीं कारणों से यह राशि नहीं चुकाता तो ग्राम के 
-यनिए के माध्यम से जिसके यहाँ उसका खाता होता था, यह रकम वसूल कर ली 
जाती थी। यदि निर्धारित राजस्व वसूली के ये सभी तरीके निष्फल रहते तो कनंल 
डिक्सन को यह निर्णय लेना होता था कि इसमें क्रितनी छूट दी जानी चाहिए श्ौर 
वे इस प्रस्तावित छूट की राशि की स्वीकृति के लिए सरकार को प्रार्थना करते थे । 
इस तरह की छूट के लिए मई, १८५४ में कर्मेल डिक्सन ने १६,३२५ रुपए की राशि 
सरकार को प्रस्तावित की थी। यदि किसी ग्राम का लगान चुकाने में कोई बाघा 
उपस्थित होती तो डिप्टी कलेक्टर को वहाँ भेज कर लगान को नए सिरे से विभा- 
जित करने की व्यवस्था की जाती थी। इस तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया पुरानी 
मौजावार पद्धति से मौलिक रूप से ही भिन्न यी । इस व्यवस्था के लिए ऐसे कलेक्टरों 
की आवश्यकता थी जिन्हें ग्राम के साधन-न्नोतों की पूरी-पूरी जानकारी हो३९ । 

ग्रजमेर का बन्दोवस्त सम्पन्न करने के वाद कर्नल डिक्सन ने मेरवाड़ा में 
लगान-निर्धारण का काम हाथ में लिया । मेरवाड़ा के बारे में लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने किसी 
तरह का निर्देशन व नियम लागू नहीं किया । कर्नल डिक्सन को पूर्ण स्वतन्तता दी 
गई कि वे जो भी उचित समझें लागू कर सकते हैं। डिक्मन २७ सितम्बर, १८५० 
को भेरवाड़ा में भी बन्दोवस्त लागू करने में सफल हुए४* | नया बन्दोवस्त बीस 
साला था| बन्दोवस्त में वापिक राजस्थ की राशि १,८८,७४२ रुपए निर्धारित 
की गई४१ | 


कर्नल डिक्सन ने इस बन्दोबवस्त में न तो भूमि को विभिन्न श्रेणियों में विभा- 
जित करने वाली विशद प्रक्रिया और न मुल्य-निर्धारण की ही प्रक्रिया श्रपनाई । 
किसी भी ग्राम के लिए एक मानक माँग को निर्वारित करते समय उन्होंने एडमंस्टन 
द्वारा निर्चारित लगान को आधार माना और जलाशय या भेड़वन्दी का ६ प्रतिशत 
निर्माण-व्यय शौर जोड़ दिया । कर्नल डिक्सन नें इस जिले के वारे में अपने गहन 
ग्रतुभवों के आधार पर और भी कतिपय महृत्वपूर्र निर्णय लिए । ग्राम की पैमाइश 
होने के बाद लगान निर्वारित किया गया । इसके अन्तगंत विभिन्न ग्रामों के राजस्व 
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का भार एक-सा नहीं था। कर्नल डिक्सन ने पहले प्रामों की हालत का ग्रध्ययन 
किया श्रौर जब उन्हें यह विश्वास हुआ कि अमुक गाँव उपज का आधा हिस्सा और 
ग्गर वहाँ तालाब का निर्माण हुआ है तो ६ प्रतिशत निर्माण कर देने की स्थिति में 
है, वो उन्होंने उतना उस गाँव का लगान निश्चित कर दिया । श्रगर उन्हें यह मालूम 
पड़ता कि किसान इससे श्रधिक दे सकते हैं या इतना नहीं दे सकते तो राशि को 
घटाया या बढ़ाया जा सकता थाएँ* | 


डिक्सन का बवन्दोवस्त संतोषजनक ढ़ंग से काम करता रहा और सब 
१८४७४८ में सरकार को राजस्व से राशि १,६७,२३७ रुपए प्राप्त हुए भ्रवतक 
प्राप्त राजस्व में उपरोक्त राशि सर्वाधिक थी। यह राशि उनके द्वारा प्रस्तावित 
१,७५,७५६ की राशि के लगभग थी। उपरोक्त राशि उन्होंने £ प्रतिशत सड़क का 
कर घटाकर तथा १ प्रतिशत जलाशय-निर्माण कर के समावेश के श्राधार पर 
प्रस्तावित की थी ।४३ 


सब्‌ १८५७ में कल डिक्सन की मृत्यु से श्रजमेर जिले को उनकी सेवाश्रों 
से वंचित होना पड़ा । उनके निधन के साथ ही क्षेत्र में मौतक विकास एवं नव- 
निर्माण का युग समाप्त हो गया । निस्सदेह उनके प्रशासन-काल में प्रकृति भी अनु- 
कूल रही । उनके बाद राजस्व से प्राप्त राशि स्थिर रही। उनके बन्दीवस्त के 
सिद्धान्त को भुला दिया गया और यह भावना शनें: शर्नः वल पकड़ती गई कि 


निर्धारित लगान सरकार की एक निश्चित वाधिक्त माँग है जिसकी पूरी वसूली 
श्रावश्यक है [४ 


कर्नल डिक्सन के बाद वन्दोवस्त एवं कर-निर्धारणा की यह जटिल समस्या 
अजमेर के प्रथम डिप्टी चीफ कमिश्नर कैप्टिन जे० सी० ब्रूक्‍्स ने श्रपने हाथ में ली । 
उन्होंने २४ जुलाई, १८५८ को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शाम- 
लात की भूमि से प्राप्त लाभ का कोई लेखा नहीं रखा गया है भौर छूट की राशि 
सम्पूर्ण गाँव द्वारा उपभोग करने- के कारण वास्तविक पीड़ितों तक पूरी नहीं 
पहुंच पाती है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने तालाब के पेटे की भूमि पर लेग्राव को 
भ्रधिक व अनुचित ठहराया । उन्होंने पटवारियों की वेतन बृद्धि कर उतकी श्राथिक 
स्थिति को सुधारा तथा उनके हल्‍्कों में और छोटे-डोटे गाँव जोड़ दिए ताकि काम 
की कमी न रहे ।४४ द्रक्‍्स ने यह अनुभव किया कि इस वन्दोवस्त में किसानों पर 
कर का भार अधिक है क्योंकि गत तीन वर्षों में गेह” और जौ के बाजार भाव पूर्व 
स्तर से आधे रह गए थे ।४४ सन्‌ १५६७ तक राजस्व की राशि पूरी वधूल की जाती 


रही । सर १५६६ में राजस्त्र प्रत्येक ग्राम के पटेल से वसूल करने के प्रादेश लागू 
किए गए ।४० 
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साहस फा वन्दोयस्त : 

पुराने वन्दोवस्त की समाप्ति की ग्रवधि समीप आ जाने से सन्‌ १८७१ में 
लाहस को नए बन्दोदस्त के लिए बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया। भ्रजमेर 
के कमिर्तर सॉन्डर्स ने उन्हें इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक निर्देशन प्रदान किया । 
उनसे जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक पटवारी के हल्के में एक जरीब सक्रिय रखने 
की सलाह दी गई ताकि काम जल्दी पूरा हो सके तया उन्हें यथासंभव प्रत्येक ग्राम 
के जोतदार की विगतवार तफस्ील तैयार करने को कहा गया जिसमें उनके जोत की 
भूमि और उसकी श्रेणी का उल्नेस हो! पैसाइथशों के दौरान क्षेत्रीय मानचित्र भी 
तंयार करवाने व पैमाइगों के सम्यन्न हो जाने के बाद प्रत्येक जोतदार को स्थानीय 
पछेम्रीय मानचित्र की तथा बन्दोवस्त रेझोर्ड में उसकी प्रविष्ठि की एक-एक प्रति 
प्रदान करने का प्रादेश भी दिया गया ।४% 

पतोनी प्रौर यगरा के बारे में निम्तांडित प्रविष्ठियां सुकाई गई-- 

है. क्रमांक 

२, लम्बरदार का नाम 

३. मालिक का नाम, जाति, पंतृक-हिस्से की राशि तथा हिस्से फा भाग । 

४, जोतदार हग नाम, जाति, पैतृक, मौर्सी ग्रथवा नहीं कुल जोत । 

४५. शुनारा सूची में दर्ज सेतों की संत्या । 
छेत्रफल-- 

६. उत्तर-दक्षिण मीन 

७. पूर्व-पश्चिम मीन 
सर्वे का विस्तृत क्षेत्र-- 

८. पढ़त 

६. कृपियोग्य 

१०. नव तोड़ 
भूमि की कित्म-- 

११. कुझों से सिचित 

१३. प्रन्य स्नोतों से सिचित 

१३. भ्रसिच्ित 

१४. कुल रकवा 
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१५, फसलों की विगतें 
लगान-- 

१६. दर 

१७. राशिएँ£ 


डब्ल्यू. जे. लाहुस की यह हढ़ मान्यता थी कि मूल लगान शअ्रत्यधिक निर्धा- 
रित था ।** क्ृपियोग्य भूमि में विशेष वृद्धि नहीं हुई थी यद्यपि कुए काफी संख्या 
में खोदे गए ये तथापि अधिकांश कुए उन क्षेत्रों में खोदे गए हैं जहाँ जलाशगयों से 
सिंचाई होती थीं। उनके अनुसार श्रकाल के बाद कृपि-सम्पत्ति में उल्लेखनीय ह्वास 
हुआ था। अकाल के कारण पशुग्रों की संख्या बहुत कम हो गई थी । डब्ल्यू. जे. लाट्ूस 
का कहना था कि उन्हें राजस्व कर उपज का छठा भाग रखने का निर्देश दिया गया 
था जबकि कई गाँव ऐसे थे जिनसे एक चौथाई राजस्व प्राप्त किया जा 
सकता था ।*१ 


लाहूस ने नए लगान का निर्धारण ग्रामों के श्राधार पर न करके खेड़ों के 
प्राधार पर किया | गवर्नर जनरल ने भी उनके इस कदम का स्वागत किया ।* * यह 
अनुभव किया गया कि पहाड़ियों श्लौर घाटियों के कारण ग्राम एक दूसरे से श्रधिक 
पृथक्‌ हैं भौर खेड़ों के लोगों के एक स्थान पर जमा रहने के कारण आपसी सद्भाव 
झौर भाईचारे की भावना विद्यमान है । इसलिए लगान उनके आधार पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए । यह जानते हुए भी कि इस प्रकार के पृथक्‍्करण से लोगों से संयुक्त 
उत्तरदायित्व की भावना शिधथिल होगी, इसे व्यावहारिक रूप दिया गया ॥*3 इस 
पद्धति का एक लाम यह हुआ्ना कि पहले ग्रामों पर एक सा ही राजस्व भार था उसके 
धजाय विभिन्न स्वर के ग्रामों में राजस्व की विभिन्न दरें लागू की गईं। इस उद्दृश्य 
की पूर्ति के लिए, उन्होंने लगाच निर्धारित करने के लिए ग्रामों को अलग-प्रलग 
समूहों में विभक्त किया और इन समूहों में कुछ आदर्श ग्राम छांटे जो भ्रासानी से 
राजस्व चुकाते रहे थे। इन आदर्श ग्रामों की आय की राशि के आधार पर उन्होंने 
विभिन्न किस्मों की मिट्टी वाले खेतों के लिए उपयुक्त दरें निर्धारित की ।*४ उन्होंने 
एक सामान्य श्रच्छे वर्ष में एक एकड़ भूमि में प्राप्त उपज को इन दरों के निर्धारण 
का आधार माना ।** लाहूस द्वारा प्रयुक्त भूमि की किस्मों पर आधारित दरों की 
प्रक्रिया को बाद में भ्रन्य ग्रामों में भी लागू किया गया जहाँ पूर्ववर्ती वर्षों के आँकड़ों 
से यह ज्ञात हो सका कि ये ग्राम निर्धारित राशि का भ्रुगतान श्रासानी :से कर पाने 
में समर्थ हैं (१४ झ्रकाल के व के बारे में खुली तौर पर यह स्वीकार किया कि ' 
“प्रस्तावित भूराजस्व वसूल नहीं होगा ।7*७ लाहूस की राय में डिक्सन का बन्दोबस्त 
मौसम के विपरीत तथा मूल लगान अत्यधिक ऊँचा होने के कारण श्रसफल रहा 
था। सरकार ने भी राजस्व की दरों के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन की 


भू-मोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि ८5५ 


श्रावश्यकता को सहसूस करते हुए लाट्ृस को इस पर विचार करने के लिए 
कहा ॥६5 

सिंचाई कर की समस्या का भी लाहुस ने हल निकाला। उन्होंने प्रिचाई 
कर को राजस्व से पृथक्‌ करके निर्धारित किया । तालाबों का वर्गीकरण उनकी 
सिंचाई की क्षमता के आधार पर प्रत्येक तालाव से सिंचाई कर की श्राय की निश्चित 
राशि निर्वारित कर दी गई, जो कि उस तालाब से पानी लेने वाले किसान से 
वसूल को जाती थी । इससे झावपाशी में कुछ सीमा तक स्थिरता आ सकी । सम्पूर्ण 
श्रजमेर-मेरवाड़ा की झ्ावपाशी की राशि ५५,४३२ रुपए निर्धारित की गई । तालाब 
से सींची जाने वाली जुमीन (तालाबी) की प्रत्ति एकड़ ग्रधिकतम ब्यूनतम व भौसत 
दरें क्रशः ५-४५ रुपए, ३-६ रुपए व ३-८ रुपए निर्धारित की गईं । तालाबों के 
सूदे जाने पर उनके पेटे की जूमीन जो श्रावी कहलाती थी उसकी दरें क्रशः १-१४ 
रुपए और १-६ रुपए प्रति बीघा निर्धारित की गई (६९ 


किसान श्रपता लगास ग्राम के किसी भी मुखिए के माध्यम से जमा करा 
सकते थे । इस पद्धति के अनुसार मुखिया ग्राम का “वास्तविक प्रतिनिधि” बन गया 
था और संयुक्त उत्तरदायित्व की असंगतियां बहुत कुछ समाप्त हो गईं थीं । यद्यपि 
उन दिलों संयुक्त उत्तरदायित्व की प्रणाली को स्थाई रूप से समाप्त नहीं किया जा 
सका था ।** 


राजस्व, जिसमें झावपाशी कर भी सम्मिलित था मेरवाड़ा में १,१०,६६१ रुपए 
एवं प्रजमेर में १,४२,८६६ रुपए निर्वारित किया गया। इस तरह दोनों जिलों को 
मिलाकर कुल राजस्व राशि २,६१,५५७ रुपए निर्धारित हुई । लाहुस द्वारा अजमेर- 
मेरवाड़ा के लिए निर्धारित सरकारी देव राशि डिकसन के वन्दोवस्त की निर्धारित 
राशि से १४ प्रतिशत कम थी । सरकारी झाय में से ५ प्रतिशत लम्बरदारों के वेतन 
व्यय तथा १ प्रतिशत हल्का मुखिया के वेतन के रूप में काठ दिया जाता था ।* * 


लाहुस के बन्दोवस्त को दस वर्षों से वन्दोचस्त के रूप में स्वीकार किया गया। 
केवल सत्‌॒१८७७ झीर १८७८ के सूखे के वर्षों को छोड़कर शेष वर्ष सामान्य थे । 
सत््‌॒ १८७७ में भी लोगों ने निर्धारित लगान की पूरी राशि शअदा को थी । 
वास्तव में सदर १८८० से १८८४ तक केवल ६५५ रुपयों की श्रजमेर में तथा ५६१ 
रुपयों की मेरवाड़ा में छूट दी गई ।६ * 

लाहुस द्वारा निर्धारित दसवर्पी वंदोबस्त की अवधि सब १८८४ में समाप्त 
हो रही थी । सद्‌ १८८२ में भारत सरकार ने लगान मुल्तवी भौर छूट की समस्याश्रों 
की ओर ध्याव दिया और यह अनुभव किया गया कि इस दिशा में नए पिरे से 
विवार की श्रावश्यकता है । नई प्रक्रिया इतनी परिवर्ततीय न हो कि समृची करा- 
घान व्यवस्था ही पुनः नए सिरे से करती पढ़े । विशेषत: भारत सरकार इस बारे 
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में उत्सुक थी कि सूखे एवं श्रनिश्चित भू-भागों में जारी परिवर्ततीय कराधान की 
पद्धति परीक्षण के तौर पर एक निश्चित भू-भाग में जारी रखकर उससे प्राप्त झनु- 
भवों के प्राघार पर देश में अच्यत्र भी ऐसे भू-भागों में लागू की जाय ।/$3 इस पद्धति 
के अ्न्तगंत प्रक्षिशित पटवारी और कावूनगों की आवश्यकता भ्रनुभव की गई जिससे 
« मानवित्रों और रेकॉर्ड को समय-समय पर तैयार किया जा सके ।7 ४ 


लाटहूस के बंदोबस्त के बाद चूंकि कृषि भूमि में श्रधिक वृद्धि ही गई थी तथा 
सब्‌ १८६८ का वर्ष जिसमें कि वन्दोवस्त की दर्रे लागू की गईं थीं श्रकाल का वर्ष 
होने के कारण लगान की दरें निर्वारित हुईं थीं इसलिए नए बंदोजस्त की श्रावश्य- 
कता महसूस की जाने लगी । सब्‌ १८८२ में सरकार ने नया बन्दोबस्त करवाने का 
फँसला किया । इस कार्य के लिए उत्तर-पश्चिमी सूबे की सरकार से एक अनुभवी 
प्रधिकारी की मांग की गई । लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस कार्य के लिए श्रपने प्रांत के अनु- 
भवी वन्दोबस्त अधिकारी वाईटवे की सेवाएं भ्जमेर को प्रदात को ।६ ४ 


वाईटवे द्वारा प्रस्तावित सुधार 


वाईटवे ने लगान निश्चित करने के लिए ग्राम को इकाई माना । तालाब 
श्रथवा कुञ्रों से युक्त ग्रामों तथा कुँग्रों की खुदाई की सम्भावना से युक्त घाटियों को 
इस प्रकार का क्षेत्र निर्धारित किया जिसके लगान में घट-बढ़ नहीं हो सकती थी । 
मेरवाड़ा में सभी क्षेत्रों को उपयुक्त श्रेणी में रखा गया जबकि झ्जमेर में १३६ ग्रामों 
में से ६१ ग्रामों को इस प्रकार की श्रेणी में रखा गया जिनके लगान में घट-बढ़ हो 
सकती थी । जिसे हम परिवतंनीय क्षेत्र कह सकते ९४ 


भ्रपरिवर्ततीय लगान वाले क्षेत्रों के कर-निर्धारण के लिए ग्रसिंचित भूमि की 
तीन साल की औसत उपज को कर का श्राधार तथा इन तीन सालों में दो अच्छे 
साल श्रौर एक मुखे का साल रखा गया । इस क्षेत्र में से लाटूस द्वारा बंदोवस्त किया 
हरा क्षेत्र छोड़ दिया गया औौर शेप क्षेत्रों का राजस्व अ्र्तिचित भूमि की दर पर 
तय किया गया। अ््तनिचित भूमि में १२,२७० एकड़ की वृद्धि पाई गई जिससे वाईटवे 
की व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्व में २७,००० की राशि दी वृद्धि निर्धारित हुई ।९० 


परिवतंनीय लगान वलि क्षेत्रों के कर-निर्धारण के लिए, ग्रामों को दो श्रेणियों 
में विभक्त किया गया--वे ग्राम जिनके कर का निर्धारण स्थाई रूप से दिया जाय 
तथा बे ग्राम जिनमें समयानुसार परिवर्ततशील दरें लागू होती रहें ॥ वाईटवे महोदय 
ने परीक्षण के तौर पर अजमेर और मेरवाड़ा के कुछ ग्रामों का चयन किया और 
उनमें परिवर्तनशील पद्धति लागू की। परिवर्तनशील पद्धति लागू करना कठिन था 
क्योंकि श्रत्तिचित भूमि पर राजस्व की दरें बहुत कम थीं। इसके अ्रतिरिक्त परिवर्तेन- 
शील पद्धति किसी पहाड़ी ग्राम में लागू भी नहीं की जा सकती थी क्योंकि उनमें कृषि 
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भूमि सदा उतनी ही बनी *हुती थी और सामान्य वर्षों में भी श्रजमेर-प्रेरवाड़ा में 
फसलो की उपज संतोपजनक ही होती थी । यहाँ खेतों की मेड़ बांव कर उनमें वर्षा 
का जल रोका जाता था। पुष्कर तहसील को भी परिवर्ततणशील लगान-पद्धति 
में से हटा देना पड़ा क्योंकि मिट्टी के टीलों के खेतों में विलवरने से जमीन के उपजाऊ- 
पन में वृद्धि होकर अच्छी फसलें होती थीं, विशेषतः गन्ना और बाजरा । अ््तिचित 
भूमि भ्रधिकांशतः प्रजमेर के गंगवाना, राजगढ़ और रामसर चकलों में थी । परि- 
वर्तनशीन पद्धति के परीक्षण के तौर पर, वाईटवे ने भ्रजमेर में २६ गाँव तथा व्यावर 
के १७ गाँव छांटे ।१४ उनके द्वारा पअ्पनाया गया सिड्ांत यह था कि निर्धारित 
राशि और पिछले वंदोबस्त के समय की लगान-दरों को अ्परिवर्तित रहने दिया जाय 
इनमें कुओं से युक्त वे भूखण्ड नहीं ये जिन्हें सरकार ने लोगों को प्रदान किए 
घे। पथ 

वाटईवे ने यह सिफारिश की कि वह सारी भूमि जो कि कुओं व नाड़ी से सींची 
जाती है और जो लाह्ल्‍स के वन्दोवस्त के समय थी उनसे श्रावपाशी पर लगान दर 
वसूल किया जाय । दो फसली भूमि के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि उस भूमि 
में जो कुश्रों से सिचित होती है श्रीर जिससे दो फसलें ली जाती हैं उनसे प्रथम फसल 
पर पूरी दर वसूल की जानी चाहिए झ्ौर दूसरी फप्तल पर एक चौयाई ज्यादा वसूल 
होनी चाहिए । जिस भूमि पर एक फसल वर्षा से होती है श्रौर दूसरी सिंचाई से वहाँ 
कर की वमूली दोनों दरों के प्रनुमार होनी चाहिए ।?* श्रत्तचित दो फप्तली भूमि 
के लिए उन्होंने सुकाव दिया कि उससे दोनों फसलों पर एक ही लगान वसूल किया 
जाना चाहिए ।९१ भारत सरकार ने वाईटवे महोदय को यह सलाह दी थी कि जिले 
के ग्रामों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए-- 

१. निर्धारित स्थाई लगाने वाले ग्राम । 

२. परिवर्तनीय लगान वाले ग्राम । 

३. वैग्राम जिनमें अंशतः स्थाई और अंशतः परिवर्ततीय लगान लागू 

हैँ ॥४३ 

क्षेत्र की भौगोलिक बनावट एवं वर्षा की श्रनिश्चितता के कारएणा किसी भी 
जोतदार के पास सम्पूर्ण जोत कदाचित्‌ ही सिचित जोत रही होगी | उसकी जोत में 
श्रत्तच्चित कृषि भूमि का समावेश था जिम्की उपज नाममात्र थी। वाईटवे ने क्रिसी 
भी ग्राम को प्रंशत: स्थाई और श्रृंशत: परिवर्तनीय लगान वाले क्षेत्र की श्रेणी में 
नहीं विभाजित किया जबतक कि उस ग्राम की प्राकृतिक बनावट से ऐसे दो स्पष्ट 
भाग न भलकते हों ९३ . 

बाईटवे ने अपनी रिपोर्ट में कहा “मैने जो व्यवस्था प्रस्तावित की है, इसके 
प्रनुसार ग्राम का लगाने प्रत्तिचित धूम वाली दरों से सम्बन्ध रखता है जो भविष्य 
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में मूल्यों में वृद्धि होने पर बढ़ाया जा सकता है ताकि सरकार को उचित लंगान 
प्राप्त हो सके । साथ ही भविष्य में कमी लगान में परिवर्तत की श्रावश्यकता अनुभव 
किए जाने पर उसमें परिवर्तत किया जा सकता है | यह परिवर्तंत केवल सामान्य 
क्षि भ्रमि में वृद्धि पर ही निर्मर करेगा भ्रौर इसके फलस्वरूप लगान में भी स्वाभाविक 
वृद्धि हो सकेगी |” वाईटवे के अनुसार इस व्यवस्था की अच्छाई यह थी कि सरकार 
और किसान दोनों को अ्रच्छी फसलों के लाभ प्राप्त होते थे और संकट के दिनों में 
दोनों को ही द्वानि उठानी पड़ती थी ।४४ 


भीषण शअ्रकाल या प्राकृतिक कोप के दिनों के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया 
कि कमिश्नर को ऐसे अ्रधिकार प्राप्त होने चाहिएं जिनके अन्तर्गत वह श्रसिचित भूमि 
की श्रौसत फसल को “शून्य”, “चौथाई” या “झाधी उपज” के रूप में घोषित कर सके। 
ऐसे मामलों में सिचित भूमि का लगान उतना दह्वी रहना चाहिए, परन्तु यदि फसल 
“झाधी” घोषित की जाती है तो चार एकड् अर्सिचित भूमि को दो एकड़ के तुल्य 
श्रौर यदि फसल “एक चौथाई” घोषित होती है तो एक एकड़ को “शून्य” के बराबर 
मानकर लगान नहीं लिया जाना चाहिए ।४५ 


परिवरततंतीय लगान की उनकी पद्धति निम्नांकित उदाहरणों से जो स्वयं वाईटवे 
ने प्रस्तुत किए हैं, झ्रासानी से समझी जा सकती है--- 


“अमुक ग्राम में यहू निश्चित किया गया है कि निम्तांकित भूमि सामान्यतः 
जोत-धूमि में हैः--- 





एकड़ प्रति एकड़ कराधान 
रुपए में झुपए में 

झग्रसिचित १२४ * -१० श्राने ७७।८ 
श्रावी ४० १६ इराप 
तालाब ८ २३१३ २९८ 
कुए. ५० ३१२ १८७८ 
२२२ ३५०- 





इस क्षेत्र को श्रसिचित इकाई के बहुअ्ंंश में घटाने पर जिसकी कि आबी दरें 
असिचित की भढ़ाई ग्रुणी, तालाबी साढ़े चार ग्रुणी और कुओं से सिंचित भूमि की 
लगान दरें ६ गुणी होती हैं। श्रत्तिचित क्षेत्र के रूप में लिए जाने पर उपरोक्त क्षेत्र 
इस प्रकार होगाः--- 


भू-भीग तथा भू-राजस्व खालसा भूमि मई 


एकड़ 
- भ्रस्ििचित १२४: १७-१२४ 
प्रावी ४०: २३८-१०० 
तालाबी 5 डशरै+३६ 
कुश्नों वाली ०: ६ +८३०० 


५६० 


उन्होंने यह भी विश्लेषण किया कि यह उपयुक्त ५६० एकड़ “अ्ररसिचित 
क्षेत्र” कहलाएगा और दस प्राना प्रति एकड़ के हिसाव से असिचित दर द्वारा ग्रुणित 
किए जाने पर इससे ३५० रुपए का राजस्व प्राप्त होगा ॥९९ 


अ्रसिचित क्षेत्र में प्रतिवर्ष हेरफेर होता था शझ्तएवं भूराजस्व भी प्रतिवर्ष 
घटता-बढ़ता रहता था। वाईटवे के अनुसार यह स्थिति ठल सकती थी यदि 
प्रसिचित दरें एक विशेष सीमा तक ही परिवर्तित की जाएं । वाईटवे का कहना था 
कि हम यह मान सकते हैं कि अमुक ग्राम के मामले में उपरोक्त सीमा पौने नो श्राने 
तक की है भश्रीर सवा ग्यारह भाने तक अच्छी फसल के दिनों की दरें हैं तो उपरोक्त 
दर पूर्व दर तक बढ़ सकती है श्ौर श्रकाल के दिनों में वाद की दर तक घटाई जा 
सकती है । इससे वह लगान भी प्रभावित नहीं होगा जिसके बारे में हम मानते हैं कि 
अ्सिचित भूमि इकाई की मानक दर दस झाना है ।९७ 


उपरोक्त बन्दोवस्त बीस वर्षों के लिए निर्वारित किया गया था, तथापि इसकी 
झ्रवधि समाप्त होने के दिनों में सरकार ने इसमें कुछ विशेष संशोधन किए | ये 
संशोधन मुख्यतः परिवर्तनशील लगान वाले ग्रामों के बारे में थे। परिवर्तनशील 
लगान की प्रक्रिया लोकप्रिय नहीं हुई भौर सरकार ने समय-समय पर परिवतंनशील 
लगान के स्थान पर निश्चित लगान लागू किया । सनु १८९५ में, राजस्व के विलम्बन 
झ्रौर छूट के वारे में विशेष नियम निर्धारित किए गए। इन नियमों के श्रन्त्गंत जो 
व्यवस्था लागू की गई वह इतनी लाभप्रद रही कि भ्रकाल एवं प्राकृतिक संकठ के 
समय, छूट के मामले में श्रविलम्ब कार्यवाही की जा सकी थी ॥९5 


अजमेर-मेरवाड़ा में किसानों को राहत पहुँचाने की परम्परा सी चली 
प्रा रही थी । जो भी किसान श्रपनी जमीन पर कुए श्रादि खुदवाकर विकास 
करता था, उस पर उस बन्दोवस्त तथा आगामी बन्दोवस्त के दौरान बढ़ी हुई दरें 
लागू नहीं की जाती थीं। यही प्रक्रिम तकाबी ऋण और शभ्रन्य निजी कर्जो द्वारा 
विकास कार्यो पर भी लागू होती थीं | इस्तमरारदारी जमींदारियों में बढ़ी दरों का 
भार तत्काल लागू कर दिया जाता था और वहाँ इन पर कर-निर्धारण से छूट की 
ग्रवधि किसी भी सूरत में प्रा साल से भ्रधिक नहीं होती थी। कुछ भार तो 
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विकास के पहले वर्ष ही लागू कर दिया जाता था। इतने कड़े नियमों के बावजूद 
भी इस्तमरारदारी किसान खालसा क्षेत्र के किसानों की तुलना में अ्रधिक समृद्ध थे 
जबकि खालसा भूमि के किसान उन दिनों भारी कर्जे में डूबे हुए थे । ऋणश-आप्ति 
कानुन की पेचीदगी और जमानत सम्बन्धी बढ़े कड़े नियमों के कारण खालसा-भूमि 
के किसान सब्‌ १८८३ के एक्ट १६ के श्रन्तर्गत ऋण के लिए प्रार्यनापत्र देना 
बहुधा पसंद नहीं करते थे ।४* 


यद्यपि खालसा-सभूमि में भूप्राप्ति निर्धारित करने का काम कम समय में 
संतोषजनक ढंग से पुरा हो गया था तथापि राजस्व को स्थाई श्राधार प्रदान करने 
की समस्या वैसी ही वनी रही। मराठों ने यहाँ नाममात्र का भी बन्दोवस्त नहीं 
किथा था । विल्डर (१८१८-२४) व मिडलटन (१८२४-२७) ने, जो कि यहाँ 
भ्रंग्रेजी शासन के प्रारम्भ में श्रधिकारी नियुक्त हुए थे इस क्षेत्र की गरीबी का सही ज्ञान 
न होने के ऋरण कुछ समृद्ध वर्षो के श्राँकड़ों वः मराठों द्वारा उगाई गई रकम पर 
विश्वास करने के कारण राजस्व की राशि बहुत ऊँची निर्धारित की थी। केवेंडिश 
के सुधारों ने राजस्व प्रशासन को कुछ व्यवस्थित रूप दिया था। एडमंस्टन दस 
वाषिक बन्दोबस्त जो अजमेर-मेरवाड़ा के अंग्रेजी शाप्षन के श्रन्तगंत श्राने के बाद 
प्रथम व्यवस्थित बन्दोबस्त था लोकप्रिय नहीं हुआ्ना, क्योंकि उसमें निर्धारित संयुक्त 
उत्तरदायित्व को प्रणाली के प्रति किसानों में उत्साह का श्रभाव धा। 

कर्नल डिक्‍्सन कलाद्स का वन्दोवस्त दस वर्षों के लिए लागू किया गया 
था । बन्दोवस्त सम्बन्धी कतिपय समस्याओं को गरम्भीरता से नहीं लेने के कारण 
झधिक सफल नहीं रहा । वाईटवे महोदय ने भी इस दिशा में सुधार लाने में महत्व- 
पूर्ण योगदान दिया, परन्तु बार-बार अकाल का होना, कम उपजाऊ भूमि और वर्षा 
की श्रनिश्चितता के कारश अजमेर-मे रवाड़ा में लगान की निर्धारित वापिक राशि की 
वसूली अच्छे और बुरे दोनों ही मौसम में संतोपप्रद नहीं हो सकी । 


अध्याय ६8 


१. जे. डी. लाहस --सेटलमेंट रिपोर्ट श्रजमेर-मेरवाड़ा” पृ. २६ (१८७४) 
२. उपरोक्त । 


३. असिस्टेंट कमिश्तर द्वारा कमिश्नर अजमेर को पत्र, संख्या २९८१ दिनांक 
६ अगस्त, १६०६५॥। 


डे. जे. डी. लाहस--सेटलमेंठ रिपोर्ट श्रजमेर-मेरवाड़ा” पृ. २७ (१८७४) 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा भूमि ६१ 


५. उपरोक्त पृ. २७ (१८७४) 
६. सुपरि, एफ. विल्डर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड श्रॉक्टरलोनी को पत्र, 


११. 
१२. 


१३. 


१४. 


£ १५. 


१ ६ ब 


दी अजमेर, राजस्व कार्यालय, २७ सितम्बर, १८१८ (रा. रा. पु. 
मण्डल) । 


. जे. डी. लाहूस---“'सेटलमेंट रिपोर्ट श्रजमेर-मेरवाड़ा” पृ. २७ (१८७४) । 
« उपरोक्त । 
« उपरोक्त । 
- १०. 


वी. एच. वॉडन पावेल “ए मेन्यूअल झॉफ दी लैंड रेवेन्यू सिस्टम एण्ड 
लेण्ड टेन्थो्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया” पृ. ५२६-३८ | 

जे, डी. लाहस--“सेटलमेंट रिपोर्ट श्रजमेर-मेरवाड़ा” पृ. २७ (१८७४) 
उपरोक्त । 

श्री एफ. घिल्डर दरए सेजर जुनरल सर डेविड आक्टरलोनी को पद्च 
दिनांक २७-६-१८१८ (रा. रा. पु. मं.) 

श्री विल्डर सुपरि. श्रजमेर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड श्रॉक्टरलोनी 
'रेजीडेंट दिल्‍ली को पत्र दिनांक २७-६-१८१८ “सरकारी भूमि का प्रस्ता- 
वित राजस्व इस वर्ष लगभग १,४४,००० शेरशाही रुपए होगा। यह 


“रकम उससे कहीं श्रधिक होगी जो वापू तिधिया को प्राप्त हुआ करती 


थीं श्रौर साथ ही हम इस व्यवस्था में अपने भावी बन्दोवस्त को लागू करने 
में. सर्वोत्तम आधार लागू कर सकेंगे और बिना लोगों को श्रसंतुष्ट किए 
दिनोंदिन अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा । मुझे जो विभिन्न किसानों 
की संख्या उनके हल, कु ए, बलों के विभिन्न लेखे प्राप्त हुए हैं उनके अनु- 
सार भावी राजस्व आज के उदार आंकड़ों की तुलना में कहीं श्रधिक 
प्राप्त होगा । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह राशि तीन था चार सालों में 
प्रासानी से ढुगुनी हो जाएगी श्र इस्तमरार परगने भी हमारी व्यवस्था 
में सौंपे जाएं तो मुझे विश्वास है कि जो राशि अ्रभी कूती गई है ग्रर्यात्‌ 
२,६७,७६२ रुपए इसी तरह बढ़ कर हमारे राजस्व में जुड़ सकेंगे ।” 


श्री विल्डर सुपरि. अजमेर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड श्रॉक्टरलोची, 


'रैजीडेन्ट दिल्‍ली को पत्र दिनांक १८ फरवरी, १८२० । 


श्री एफ. विल्डर, सुपरि. अ्रजमेर ने सर डेविड ग्रॉक्टरलोनी रेजीडेन्ट दिल्ली 
को पत्र (दिनांक २७-६-१८१८५) लिखा कि भूमि की बनावट किस्म (इस 
सूबे की) के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह रेतीली होने के बाव- 
जुद श्रच्छी भर अत्यधिक उपजाऊ है और दो फसलें पैदा की जा सकती 


१७. 
१८. 


१६. 


२५. 


२६. 


२७, 


३२. 
३३. 


शै४, 


१६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


हैं तथा ऐसा शायद ही कोई ग्राम होगा जिसमें कुए नहीं हों और 
उनमें पानी २० या ३० फीट से श्रधिक गहरा हो । यहाँ की जमीन चना 
प्रौर जौ की फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है । 


जे, डी. लाहूस “सैटलमेंद रिपोर्ट अ्रजमेर-मेरवाड़ा” पू, २० । 

श्री फ्रांसिस हाकिन्स रेजीडेन्ट मालवा व राजपूताना द्वारा पत्र क्रमांक ५३, 
दिनांक १२-२-१८२३ रा. (रा. पु. मण्डल) लाहुस-गजेटिस भ्रजमेर- 
मेरवाडा (१८७५) पृ. ६३। 

सर डेविड भ्रॉक्टरलोनी द्वारा एच. मैकेजी, सचिव भारत सरकार को 
पन्न दिनांक ६-१-१८२५ (रा. रा. पु. मं.) । 


« लाहस-सेटलमेन्ट रिपोर्ट श्रजमेर-मेरवाडां, पु. ७१ (१८७४) । 
२१. 
२२. 
२३. 
२४, 


उपरोक्त, पृ. ७१ और ७२ । 

केवेंडिश का पत्र दिनांक १० मई, १८२३ (रा. रा. पु. मं.) । 

श्री केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट को पत्र दिनांक २६ अप्रेल, १८०२६। 
व्यक्तिगत जोत को कूंतने की व्यवस्था । खेवटदारी व्यवस्था के नाम से 
जानी जाती थी । 

श्री केवेंडिश सुपरि. अजमेर द्वारा केलबुक रेजीडेन्ट मालवा व राजपुताना 
को पत्र दिनांक १० व १२ जुलाई, १६२६ (रा. रा. पु. मं.) । 

सचिव भारत सरकार का फ्रांसिस हाकिस रेजीडेन्ट मालवा व राजपूताना 
को पत्र, क्रमांक ७४ दिनांक ६-२-१८५३० (रा. रा. पु. मं) । 

जे, डी, लाहस “सेटलमेंट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा” (१८७४) पृ. 
७२-७३ | 


- उपरोक्त, पृ. ७४। 
२६. 
३०. 
३१. 


एडमस्टन-सेटलमेंट रिपोर्ट, दितांक २६ मई, १८३६ (रा. रा. पु. मं.) । 
उपरोक्त । 


श्रकाल के दिनों में श्रन्य प्रदेशों को भाग जाने वाले 'फरार' व खेती 
छोड़ कर शारीरिक श्रम से मजदूरी कमाने वाले 'नादर' कहलाते थे । 


लाहूस---'सेटलमेंट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा” (१८७४), पृ. ७५ । 


सो. सी. वाट्सन-राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, भ्रजमेर-मेरवाड़ा, १-ए 
(१९०४), पृ. १२। 
उपरोक्त पृ. १३। 


३५. 


३६. 


३७. 


. ४१. 
४२. 


४३. 
४५. 


४६. 
४७, 


४8, 


* न 
५१. 


५२. 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि ६३ 


उपरोक्त पृ. १३ । 

कर्नल डिक्सन द्वारा डब्ल्यू. म्यूर सचिव उ. प्र. सरकार, आगरा, क्रमांक 
२६५ (१८५६) रा. रा. पु. मं. । 

फाइल क्रमाँक १८३, कमिएनर कार्यालय, भूमि प्रशासन, राजस्व वन्दो- 
वस्त प्रौर सर्वे वन्दोबस्त रेकॉर्ड, प्राचीन क्रम 'वी' १८५०-१८५२, (रा, 
रा. पु. मं.) । 


« उपरोक्त । 


« फाइल क्रमांक 'वी' ३। ४ प्रा. १६५० से १८५२-पभ्रजमेर सेटलमेंट रिपोर्ट, 


कर्नेल डिकसन (रा. रा. पु. मं.) । 

फर्नेल डिक्सन द्वारा जे. घार्टन सचिव उ. प्र. सू. सरकार को पत्रसंस्या 
२७८, (८५० दिनांक २७-६-१८५० । 

साहूस-सेटलमेंट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा (१८७४) पू. १०४ ॥ 

पत्र संस्था १५८५, १८५२ ॥। कर्नेल डिक्सन द्वारा उल्ल्यू. म्यूर उ. प्र. सूबा 
सरकार को पत्र संख्या १५८, १८५१ (रा. रा. पु. मं.) । 

जे, डी. लाहूस "सेटलमेंट रिपोर्ट श्रजमेर-मेरवाड़ा” (१८७४) पृ. ७८ । 


- जे. सी. भ्र्‌ वस हारा पत्र दिनांक २४ जुलाई, १८५८ । 


डेविड्सन द्वारा मेजर ईडन कार्यवाहुक कमिश्नर अजमेर को पत्न संख्या 
१४६ फाइल क्रमांक १४४५ (रा. रा. पु. मं.) | 

उपरोक्त । 

लायड डिप्टी कमिएनर श्रजमेर द्वारा भेजर ईडन कार्यवाहुक कमिश्नर को 
पत्र दिनांक ७-१२-१५५६ (रा. रा. पु. मं.) । 


« सॉडर्स कमिश्नर अ्रजमेर द्वारा ब्र्‌ क्॒त चीफ कमिश्नर प्रजमेर-मेरवाड़ा को 


पन्र दिनांक ५-११-१८७१ (रा. रा. पु. मं.) । 

एचिसन सचिव भारत सरकार, परराष्ट्र विभाग द्वारा कार्यवाहक चीफ 
कमिश्नर भ्रजमेर को पत्र, दिनांक २८ अक्टूबर, १८७१ (रा. रा. पु. मं.) । 
उपरोक्त । 

लाहूस द्वारा सॉन्‍्डर्स कमिश्नर श्रजमेर को पत्र दिनांक १६-४-१८७२ 
फाइल क्रमांक १६३, पृ. ८ । 


बुक्स-कार्यवाहक चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा एचिसन सचिव 
भारत सरकार परराष्ट्र विभाग को पत्र दिनांक १३-२-१५७२ व परराष्ट्र 


है 


५३. 


५४, 


५५. 


४१६, 
५७, 
पद, 


५६. 


६१. 


६२. 


६३. 


६४. 
६५. 


६६. 
६७. 


६८. 


६६. 


१६वीं शताव्दी का श्रजमेर 


विभाग का पत्च॒ क्रमांक ३७७ दिनांक २८ अक्टूबर, १८७१, श्ननु- 
ज्छेद ३े कक 

सान्‍्डर्स कमिश्नर द्वारा युक्त चीफ कमिश्नर श्जमेर-मेरवाड़ा को पत्र दि. 
रई श्रप्रेल, १८७२ (रा. रा. पु. मं.) । 

सेटलमेंट रिपोर्ट १८७४ । 

लाहूस द्वारा सान्ड्स कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को १६ भ्रप्रेल, १८७२ 
(रा. रा. पु. मं.) । 

उपरोक्त । 

सेटलमेंट रिपोर्ट १८७५ । 

लाटूस द्वारा सॉन्डर्स कमिश्वर अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक १६ भ्रप्नेल, 
१८७२ (रा० रा० पु० म०) । 


सी० सी० वाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १-ए (१६०४) 
अ्जमेर--मेरवाड़ा, पृष्ठ ५४० । 


« बाढेव पावेल--“ए मेन्यूअल आफ दी लेन्ड रेवेन्यू सिस्टम एण्ड लेड 


टेल्योरस ऑफ इंडिया” पृष्ठ ५४० । 

सी० सी० वाट्सन, राजपुताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १--ए, (१६०४) 
श्रजमेर-मेरवाड़ा, पृष्ठ २२। 

उपरोक्त, पृष्ठ २३ व न्नक्‍्स कार्यवाहक चीफ कमिएनर द्वारा एचिसत 
सचिव भारत सरकार परराष्ट्र को पत्र, दिनाँक १२ जून, १८७२ । 
सचिव, भारत सरकार का चीफ कमिएनर अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दि० 
६ श्रक्टूबर, १८८७ (रा० रा० पु० म०) | 

उपरोक्त (रा० रा० पु० म०) । 

सी० सी० वाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १--ए (१६०४) 
पृष्ठ २३-२४ | 

उपरोक्त । 

उपरोक्त | 

पग्रार० एस० वाईटवे द्वारा एल० एस० सॉडर्स कमिएनर अ्रजमेर--मेरवाड़ा 
को पत्र दिनांक ११ जुनाई, १८८४ (रा० रा० पु० म०) । 


एच० एम० ड्यूरोड सचिव, भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर- 
मेरवाड़ा को पत्र दिनांक १८८७, फाइल क्रमांक २२ । 


७१. 
७२. 
७३. 


४, 
७५, 


७६. 
७७. 


७९. 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा भूमि ६५ 


. वाईटवे, वन्दोबस्त भ्रधिकारी, श्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सॉडर्स फमिश्नर 


प्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक १६ जून, १८८५ (रा० रा० पु० म०)। 
उपरोक्त । 
उपरोक्त । 


वाईटवे, वन्दोवस्त क्‍्मधिकारी प्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा कमिश्नर झ्नजमेर फो 
पत्न, दिनांक १६ जनवरी, १८८६ (रा० रा० पु० म०) । 


उपरोक्त ! 
उपरोक्त । 
उपरोक्त । 
उपरोक्त ॥ 


« सी० सी० वाट्सन राजपूताना डिस्ट्रिवट गजेटीयसे, खण्ड १-ए (१६०४) 


प्रजमेर-मेरवाड़ा, पृष्ठ २६-२७ । 


कमिश्नर, पभ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर अभ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, 
दिनांक २७ फरवरी, “5६१ (रा० रा० पु० म०)। 


ध॒ 


इस्तमरारदारी व्यवस्था 


श्रजमेर-मे रवाड़ा में भूमि की व्यवस्था पड़ोसी राजपूत रियासतों जैसी ही थी। 
भूमि सामान्यतः दो भागों में विभक्त थी--तालुकैदारी और खालसा । तालुकेदारी 
भूमि वह थी जो भ्रधिकांशत: जागीरदारों के पास ठिकानों के रूप में थी । इन ठिकानों 
के अधिपति यद्यपि आरम्भ में अपने राजाओ्ों व सरदारों की सैनिक सेवा के लिए 
बाध्य थे तथापि कालांतर में इस प्रथा का स्थान इस्तमरारदारी प्रथा ने ले लिया 
था। राजस्थान में राज्य का श्रनादिकाल से भूमि पर वास्तविक स्वामित्व चला भरा 
रहा था । राज्य ने जिन सामंतों को ठिकाने प्रदान किए वे भी अपनी श्रजा पर राज्य 
जैसे भ्रधिकारों का प्रयोग किया करते थे ।१ 


कर्नेल टॉड ने राजस्थान की सामंत-व्यवस्था की व्याख्या एक ऐसी व्यवस्था 
के रूप में की है जो समाज के सभी तत्वों पर छाई हुई रहती है । उन्होंने इसकी 
यूरोप की मध्यकालीन सामंत-प्रथा से तुलना की है ।* यह हो सकता है कि यूरोप 
के इन मध्यकालीन राज्यों और राजस्थान के सामन्‍्तों के मध्य परम्पराओं एवं प्रथाओं 
की कुछ समानता हो, परन्तु इस आधार पर दोनों को एक मान लेना भ्रथवा उनमें 
से एक को दूसरे की अनुकृति कहना अनुचित है। यह हो सकता है कि दोगों के 
स्वछप में कुछ समानता हो, परन्तु यह समानता केवल ऊपरी ही है ।* 

ये अपने स्वामित्व के आधार एवं प्राप्ति की प्रक्रिया में एक दूसरे से 080 
थे । फलस्वरूप इन ठिकानों में विभिन्न प्रथाएं और परम्परागत अधिकार प्रचलित 


इस्तमरारदारी व्यवस्था है 


थे जो ठिकाने की सेवाओं और सहयोग के आधार पर प्रदान किए गए थे। इन 
ठिकानेदारों का यह कतंव्य था कि चह अपने स्वामी की सेवा करेंगे और स्वामी का 
यह वरत्तंव्य होता था कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे । यदि इनमें से कोई भी ठिकामे- 
दार इन नियमों का उल्लंधन करता तो उसका ठिकाना जब्त कर लिया जाता था । 
झापसी सहयोग ही एकमात्र ऐसी आधारशिला प्रतीत होती है, जिस पर सामंत- 
व्यवस्था टिकी हुई थी ।४ 
प्रज्मेर के ठिक्रानेदार 

अ्रजमेर के ठिकानेदारों को भी राजपुताना कौ रियासतों के जागीरदारों के 
समान विशेष अधिकार प्राप्त थे ।£ ये ठिकाने भी आरम्भ में सेवाओं के श्राधार पर 
प्रदान किए गए थे तथा बाई सामंत व्यवस्थाओं से प्रतिबंधित थे। कल टॉड के 
अनुसार ये ठिकाने सीघे उत्तराधिकारी को वंश परम्परागत भोग के लिए जीवनपर्य॑न्त 
प्राप्त हुआम करते थे और सीधे उत्तराधिकारी के भ्रभाव में राजा द्वारा स्वीकृत गोद 
लिए व्यक्ति को विरासत में मिला करते थे। किसी भी शअ्रपराध या श्रयोग्यता की 
स्थिति में सरकार इन ठिकानों को छीन सकती थी । नए उत्तराधिकारी से नजराना 
प्राप्त करने के पण्चात्‌ ही राजा उसे जागीर ग्रहगा करने देता था । सभी तथ्य इस 
बात पर प्रकाण दालते हैं कि इन ठिकानों को राज्य जब चाहे तब पुनः ग्रहण (जब्त) 
करने में समर्थ था ।६ अजमेर के अधिकांश ठिकानों के भोग की स्थिति वही थी जो 
कनेल टॉड द्वारा वणित है । यद्यपि ये ठिकाने ठिकानेदार को उसके जीवनकाल के 
लिए प्रदान किए जाते थे व मृत्यु के पश्चात्‌ इनके खालसा किए जाने की व्यवस्था 
थी परंतु काल़ान्तर में ये वंशपरम्परागत बन गए थे ।४ 

प्रजमेर में अंग्रेजों के प्रागमन के समय इस सामन्‍्त-व्यवस्था के श्रन्तगंत ७० 
ठिकानेदार तथा चार छोटे ठिकानेदार थे जो “इस्तमरारदार” कहलाते थे | इनमें 
से ६४ ठिकाने राठोड़ों के, १ सिसोंदियों का, १ गौड़ राजपूत और ४ चीतों के पास 
थे | इन ठिकानों में से १६८ गाँवों से फोज ख़्चं वसूल किया जाता रहा था भौर 
७६ गाँवों पर यह कर सागर नहीं था। ये ठिकाने प्रारम्भ में जागीरें थीं, जो कि 
सैनिक सेवाग्रों के उपलक्ष में प्रदान की गईं थीं। ठिकानेदार, जिसे कि वे प्रदान की 
गईं थीं उसकी मृत्यु पर ये राज्य (जिसने प्रदान किए थे) द्वारा अपने हाथ में लिए 
जा सकते थे परस्तु दूसरी जागीरों के समान बाद में ये भो वंशपरम्परागत हो गईं 
थीं। श्रजमेर के ये ठिकाने, सम्पूर्ण मुगलकाल, अ्ल्वकालीन अर्थ स्पष्ट नहीं है । 
जोघपुर रियासत के राज्य-काल में व मराठों के शासन-काछ में मौजूद थे ।* 

प्रजमेर के ध्रिकांश ठिकानों की बण्शीण' के मूल कारणों का ज्ञात करना 
प्रत्यन्त कठिन है वयोंकि वार्ई मामलों में मूल वस्णीणदाता व मूल प्राप्तकर्ता के नाम 
ओर जशिन प्लाघारों पर थे ठिकाने दिएः गए थे उनका प्रमाण उपलब्ध नहीं होता 


ह्८ १६वीं शताब्दी का अ्रजमेर 


है ) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इनमें से कुछ जागीरें गरुहिलों, चौहानों तथा 
राठोड़ों के द्वारा दी गई थीं । मुगलों द्वारा मनसवदारी प्रथा* के श्रन्तर्गत सैनिक 
सेवाओं के उपलक्ष में भी कुछ जागीरें प्रदान की गई थीं। भिनाय,१९ सावर,) १ 
जूनिय, १९ मसूदा, १3 पीसांगन, १ ४ के ठिकानेदार मुगलों के मनसबदार थे। इनमें 
से भिनाय ठिकाना सबसे पुराना था | जहाँ तक पद और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, भिनाय 
के बाद द्वितीय स्थान मसूदा ठिकाने का है। राठोड़ों के पास जो ठिकाने थे उनमें 
अधिकांश श्ौरंगजेव द्वारा तत्कालीन जोधपुर महाराजा जसवंत्तसिह के कारण उनके. 
संबधियों और मित्रों को प्रदान किए गए थे ।* 

मुगल काल में ये ठिकाने मनसवदारी प्रथा के अन्तर्गत दिए जाते थे तथा 
ठिकानेदारों को सम्राट की फौज के लिए एक निश्चित संख्या में घुड़सवार प्रदान 
करने पड़ते थे । मुगल शासकों ने मनसबदारों को निरन्तर बदलते रखने की परम्परा 
रखी थी ताकि ये लोग अधिक शक्तिशाली न बन सकें। उनकी (जागीरदार की) 
भृत्यु के साथ ही जागीर भश्ौर मनसब स्वते: सम्राट की हो जाती थी । यदि मुगल 
साम्राज्य एक ताकत के रूप में कायम रहता तो वर्तमान ठिकानेदारों के पूर्वज कभी 
के इन ठिकानों से हटा दिए गए होते ।१६ मुगल काल में अ्रजमेर के ये ठिकाने 
बराबर बने रहे । मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अजमेर का सूबा जोधपुर महा- 
राजा के आधिपत्य में चला गया था । इस काल में अ्रधिकांश ठिकाने दूसरे लोगों से 
बलपूर्वक छीन कर राठोड़ों को दे दिए गए थे ।१४ इन ठिकानेदारों .का प्रारम्भ श्राज 
सही तौर पर बतलाना कठिन है । संभवतः इनमें से अभ्रधिकांश के पूर्वज इस क्षेत्र के 
मूल राजपूत नरेशों एवं विजेताओं के सम्बन्धी रहे होंगे। यह भी संभव है कि 
मारवाड़, मेवाड़, दूंढार और हाड़ौती के राजपूत सरदारों की तरह इन्हें भी ये अपनी 
जीत के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ हो अथवा यह ठिकाने दिल्‍ली के मुगल सम्राटों 
द्वारा अथवा तत्कालीन राजपुत विजेताश्रों द्वारा बख्शीश में दिए गए हों । इन इस्त- 
मरारदारों के भ्रधीन जो कस्बे व गाँव थे उनको देखते हुए यह श्रासानी से कहा जा 
सकता है कि ग्रजमेर के ठिकानेदारों को वास्तव में बड़े-बड़े भूभाग प्रदान किए गए 
थे। अजमेर में अंग्रेजों के श्राधिपत्य के आरम्भिक दिनों में पूरे खालसा क्षेत्र में केवल 
८१ गाँव थे जबकि इस्तमरारदारों के श्रधिकार में २८० कस्बे और गाँव थे । खालसा 
भूमि से श्रौसतत आय ३,२६,००० रुपयों की थी जबकि इस्तमरारदारी ठिकानों की 
झ्राय ३,४०,००० रुपए थी। ये सभी इस्तमरारदारियाँ मराठों के श्रागमन के पूर्व 
से ही विद्यमान थीं । केवल कुछ ही ऐसे ठिकाने थे जिनका दो सौ या तीन सौ साल 
के पूर्व अस्तित्व न रहा हो । कर्नल सदरलैंड की यह मान्यता थी कि इनके वंशपरम्प- 
रागत अ्रधिकार का दावा निह्ठ न्द्र है ।१5 मराठा शासनकाल में ये इस्तमरारदार-राजा, 
तालुकेदार, इलाकादार, जमींदार, ठाकुर और भौ-मया कहलाते थे । मराठा शासन- 
काल के अन्तर्गत इन ठिकानों की भोग की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था । 


इस्तमरारदारी व्यवस्था ह्ः्‌ 


० 


मरादों को इन छागीरदारों की सैनिक सेया यों पी घ्रायप्यकफता नहीं थी । उसे हमेंगा 
घब की बात धावश्यदसा रहती थी। फरशाहय उन्होंने इन लागीरों पर निर्धारित 


डा 
धुद़मबारों की गरया के ध्राघार पर नगद राधि सैनिक सेण समाण फर घोत दी भी । 
मराहठीं थी नीति विशिन्न मदों के घग्तगेत अप स्व में बद्धि करने मे रहती थी । 
उनके समय में लगाने एय ध्रुपुति के कोई निश्चित प्रत्रिया एवं सियासत नहीं धेवं 


७. 


पासस्वराय झोट़ेझसोद दितारेदारों प्लौर फहागीरदारों पर बड़े दिकानों की सुना में यह 
भार ग्रधिक था पर्योक्ि घड़े डिहामेदारों की धरिय्र गो देगते हह उसने विरोध मोल 
मेने थ इन पर हाप फरारने था घरादों छा भी साहस नहीं होता था ।* 


मसगादा शासन-दात से परिदर्तन 


भरादों की एक नीदि की फिसना लिया का मे से सी इन ठितनेदारों में 
भो भक्तिमाली में, उमने प्रति मरादों दा दमरों की प्रपेशां थोड़ा बहुत पद्दाघात भरा 
हीदिगेश रहता था । ये सोग घपना बादिक गर प्रचष्ठानुखार पढ़ा बड़ा रीसे थे । 
इस पर संयार दावे थोवे उयाप्र भी निश्चित सदी मे गया रिमियत के घनुसार बदलते 
रहते थे । इस करों की बदसों थे शिपसिणि का मापद्णद सौसम की धनुझुलता, ठिकाने- 
दार की परशियिति, उसकी एस्हि उसका शाषते संशन्पिों पर प्रभास ये साथ ही 
संवेदार से उसकी मिफ्तता घर साधितः निर्मेद करता था । इस दो गरप करों की ऐोड़- 
क्र ये प्रम्त आमा योर कोज गर्भ! महलाते थे, मरादों ने प्रत्य माई उपफर सासू 
पार रते थे सया इसकी संझया घटने मे बबाय बढ़तों की रहती थी। मराशों मे 
दिशानेदारी भे हकदस कोर दोथारमूत परस्चित्ेम नहीं दिया था। उन्होंने केबल 
विभिन्न मदों के प्स्तर्गत राजस्य में बूद्धि बी सीति ख्ायाई थी। मृगनों फी ग्रगेक्षा 
मराठों की ठवरसा इसे डिकानेदारों के भ्धिक दिये में थी कर्योहि मुगसों के शासन 
में दिकाने छिठते का गह़ जय सदा बना रहवा था परखु मरठाकास में बहू भय 
नही था | ३१ 

भरायं ने प्रजमेर के दिद्ायों के रेस में सबसे महतवपूर्णों परियर्तन यहू 
किया कि उद्धीने उनके द्वारा प्रद्त सेमिक स्रेयारों फ़े उपनक्ष में सगद भुगतान का 
प्राघार स्थापित किया। उपयुक्त श्रया के प्रा के साथ की बहू सामस्ती प्रक्रिया भी 
समाप्त ही। चली जिसके परम ठिकाविदार और दिकरानों के मारतमिक रखासी एक 
दूगरे मे धर्निष्ठ रूप से सम्बस्धित होते थे । इससे दिक्रानों पर राज्य के मियरनश 
की अक्षिया ति्शीय ही चली थी ३) गूगलों के काब में इसे ठिकानों को बगगीश 
की प्रवा का प्राधार सैनिक सेवा था और सर्ावसः यट़ व्यवस्था लोधपुर मरेश भहा- 
राजा प्रजीतर्तिद के शासनकाल में भीववलित थी । सं ६७४४ में गराहों से इस 
शवस्था से उत्कादरा पा लिया और देसके विफल में ऊहोंगे बाविगा कर को प्रापार 
बनाया । महू जद संतक्‍न्‍्ससय पद हवायीय झविकादियों की इच्छानुमार घद-बढ़ 


१०० श€वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


फर प्रांका जाता रहा, परन्तु सन्‌ १८०८ था १८०६ के लगभग मराठों ने “प्रसत 
जामा” को कम दर पर स्थाई करने का प्रयास किया था। उन्होंने यह भी निर्णय 
लिया था कि भविष्य में इसके अतिरिक्त राजस्व वृद्धि श्रन्य करों या उपकरों के रूप 
में भ्रलग से वसूल की जानी चाहिए । मराठों द्वारा लिए गए इस निर्णय का कारण 
कदाचित्‌ यह रहा होगा कि कालांतर में कभी इस सूबे को जोघपुर रियासत को 
लौटाना पड़ सकता था या अन्य किसी परिवतेन की स्थिति में इन करों व उपकरों 
को भासानी से माफ किया जा सकता था, जबकि इन्हें श्रसली “जामा सम्मिस्तित 
फरने पर यह संभव नहीं हो सकता था | सन्‌ १८०८ से लेकर १८१८ तक भ्रजमेर 
से तांतिया और बापू सिंवियां ने ३,४५,७४० रुपए की राशि वसूल की जिसमें से 
२,१०,२८० रुपए की राशि भ्रसल जमा के तौर पर थी और शेष विभिन्न करों एवं 
उपकरों से प्राप्त हुई थीं। मराठा शासवकाल में अजमेर में इस प्रकार के लगभग 
४० कर एवं उपकर प्रचलित थे ।+- 


झंग्र जु ओर इस्तमरारदार 


मराठों ने कभी भी अपने श्रधीन ठिकानों के श्रांतरिक मामलों में हस्तक्षेप 
नहीं किया । उनकी मुख्य इच्छा घन बटोरने की थी । उन्होंने जागीरदारों को भूमि 
का स्वामी माना और किसानों को पूर्णंतया उनकी दया पर छोड़ दिया । प्रजा के 
भ्धिकार, परम्पराश्रों और उनके हितों की मराठों ने श्रवहेलना की जिसके फलस्वरूप 
ठिकानेदारों का श्रपने ठिकाने में रहने वाली जनता पर स्वामित्व व श्रसीमित अ्रधि- 
कार स्थापित हो गए थे । केवल इतना ही नहीं इन लोगों ने ठिकानों की प्रजा पर 


झनेक श्रनुचित कर एवं उपकर थोप दिए थे जिन्हें स्थानीय बोली में 'लाग-बाग' कहा 
जाता था (४९३ 


भ्रग्रेजों ने इसमें परिवर्तन नहीं किया | सब १८४१ तक ठिकानेदार अतिरिक्त 
फर वसूल करते रहे क्योंकि वे इसे असली “जामा' का अंग समभते थे। यद्यपि 
उनकी वसूली प्रलग से पृथक्‌ मुद्दे के अन्तर्गत की जाती थी। अंग्रेज सरकार भी कई 
वर्षों तक इन ठिकानों से वह सारी राशि वसूल करती रही, जो इनसे मराठे वसूल 
करते थे, क्योंकि अतिरिक्त करों से प्राप्त राशि सम्पूर्ण जिले के राजस्व की तीन 
चौथाई थी श्र इसके छोड़ देने से अत्यधिक आ्राथिक हानि होती थी । अंग्रेजों ने 
इस्तमरारदारों को भूमिपति के रूप में स्वीकार नहीं किया था | सरकार ने इन्हें 
तालुकेदार माना जो सरकार के साथ आ्राघे राजस्व के उपयोग के श्रधिकारी थे । 
यह विशेषाधिकार वंशपरम्परागत था, परस्तु इसे किसी को बेचा नहीं जा सकता 
था और न किसी को मेंट या वरुशीश में प्रदान किया जा सकता था । ४ 


अग्नेजों ने ठिकानों के स्वरूप की सामान्य जानकारी प्राप्त किए बिना ही 
अ्रजमेर के ठिकानेदारों को इस्तमरारदार मान लिया था। श्रजमेर के ठिकानेदार 


इस्तमरारदारों व्यवस्था १०१ 


इसके पूर्व कभी भी निश्चित त्याग कर के भ्रधिकारी नहीं रहे थे, जबकि इस्तमरारदार 
शब्द के संकीरशा प्रय॑ में यह अधिकार प्रंतनिह्ित होता है। प्रंग्रेजों ने इनके आय के 
भाग को निश्चित कर इनका नवीन नामकरण किया जिन्हें इस्तमरारदार कहते हैं । 
ये ठिकाने जिन भोग व्यवस्थाप्रों के आधार पर झारम्भ में प्रदान किए गए थे, उनके 
बारे में कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि सरकार को प्राप्त भ्रधिकांश 
सनदें जाली थीं। भोड़ी बहुत जो सच्ची सनदें सामने भी झाई, उनसे यहू स्पप्ट ज्ञात 
होता या कि अजमेर इस्तमरारदारों द्वारा भोगी जाने वाली भूमि या तो जागीरों की 
थी या जीवनपर्यन्त भोग के आधार पर प्रदान किए गए ठिकाने थे। उनके धभाधार 
पर हम्हें इस्तमरारदार नहीं ठहराया जा सकता था ।** 


भ्रंग्रेज प्रपने शासन के प्रारंभिक दिनों में पश्रजमेर में प्रचलित विभिन्न भूषृति 
प्रक्रियाप्तों को ठीक तरह से समक नहीं सके थे । यदि वे इसका सम्पूर्ण श्रष्ययन करके 
निर्णय लेते तो वे भी ठीक मराठों हो तरह प्रतिवर्ष या पांच व दस साल में लगान 
वृद्धि के हिस्से का प्रंश दन ठिकानों से लेने की व्यवस्था लागू करते । अंग्रेजों ने भ्रपने 
प्रारंभिक काल से ही इन ठिकानेदारों को इस्तमरारदार स्वीकार कर लिया था। 
जिसकी वजह से बाद में इसमें किसी तरह का संशोधन प्रत्यन्त कठिन हो गया था । 
बाद में किसी भी संशोधन या परिवर्तन से इस ठिकानेदारों में स्थानीय प्रधिकारियों 
के प्रति ही नहीं बल्कि ग्रग्नेजों के प्रति भी असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती थी। 
किसी भी परिवर्तत को लागू बारना नितांत आवश्यक होने पर भी इस,बात की 
सतकंता रखी जाती थी कि परिवर्तन धीरे-धीरे एवं सामान्य रूप से लागू किया जाए। 
किसी भी इस्तमरारदार के निधन पर उसके पुत्र की उत्तराधिकारी स्वीकार करते 
समय बहुधा उससे संशोधन स्वीकार करने को कहा जाता था। इस दिशा में प्रंग्रेजों 
के समद्दा केवल दो हो विकल्प थे एक तो स्थिति को ययावत््‌ जारी रखना, श्रथवा 
पुरानी प्रक्रिया में संशोधन करने पर प्रपने प्रति इन ठिक़ानेंदारों के तीम्र श्रसंतोष का 
सामना करना | प्रंग्रेज शासन के प्रारम्भिक दिनों में यह संकद भेलने को तैयार 
नहीं ये । अतएव उन्होंने स्थिति को यवावत्‌ बनाएं रखना एवं यथा समय सुझाव के 
रूप में परिवर्तन साने का मार्ग ही ग्रहण किया । १४ 


प्रजमेर के इस्तमरारदारों ने श्रपने श्रधिकारों को भूमिपतियों के रुप में प्रन्य 
लोगों की श्रपेक्षा सबसे भ्रधिक हड़ता से प्रस्तुत किए, जवकि उन्हें भूमिपति के बास्त- 
विक श्रधिकार कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे । केवेम्डिण की यह मान्यता थी कि जबतक 
किसी न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में उचित निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता है, तब- 
तक के लिए प्रजमेर के ठिकानेदारों को भविष्य में सिर्फ जमींदार ही माना जाए १८ 

इन इस्तमरारदारों की वैधानिक व्पिति अंग्रेजों की नजरों में सरदव संदेहास्पद 
रही धी । बिल्डर के श्रनुसार एक भी इस्तमरारदार श्रपने दावे के प्रमाणास्वरूप 


१०२ १६वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


विश्वसनीय सनद प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ था । विल्डर को तो बह संदेह था 
कि इनके पास शायद ही ऐसी कोई सनद रही होगी गयोंकि सभी ने यह तके 
प्रस्तुत किया कि प्रराजवत्ता के दौरान उनकी सनयदें नप्द हो गई अगवा तो 
गईं थीं।३४ 

प्रजमेर में इस्तमरारदारी प्रथा झा स्वरुप वर्षो के लम्बे पत्र व्यवहार के 
पश्चात्‌ कहीं जाकर निश्चित हो सका था। श्जमेर के लगभग सभी प्रंग्रेज ग्रधि- 
कारियों ने इस संदर्भ में गवर्नर जनरल को प्पने-मपने दृष्टिकोसश प्रस्तुत किए ये 
क्योंकि सरकार पूरी जानकारी के बाद ही विसी प्रंतिम निर्णय पर पहुंचना चाहती 
थी। स्थानीय ध्रंग्रेज प्रधिकारियों के विभिम्न प्रयास्तों के वायरद भी यहाँ इस्तमरार- 
दारी व्यवस्था का कोई निश्चित एवं वैधानिक स्वरूप मही ढंग से निर्ारित करने में 
सफलता नहीं मिल सी । भ्रग्नेजों को भी यही नीति भझपनानी पड़ी कि इन तालुके- 
दारों का श्रस्तित्व किसी स्यायरंगत भाषार की प्रपेक्षा वर्तमान स्वरूप के भ्राधार 
पर ही स्वीकार कर लिया जाए ।3९ 


इन इस्तमरारदारों की पुण्तेनी एवं वंधानिक स्थिति के संबंध में सबसे 
पहली रिपोर्ट श्रजमेर के प्रथम दुपरिटेंडंट बिल्डर ने प्रस्तुत की थी । उनके प्नतुसार 
ये ठिकाने इस्तमरारदारी या निश्चित राजस्व के प्राघार पर शततादिययों से इनको 
प्राप्त थे । इस तथ्य के बावजूद उनका सुझाव था कि प्ंग्रेज सरकार को इन्हें इनसे 
ले लेना चाहिए ताकि अंग्रेज प्रभासत का लाभ सामान्य जनता को सुलभ हो सके । 
विल्डर के मतानुसार इन जागीरदारों का झपने प्रधीनस्थ भूमि पर स्वामित्व का 
दावा श्रस्पप्ट था क्योंकि इनमें से एक भी इस संदर्भ में विश्वसनीय सनद या प्रमाण 
प्रस्तुत करने में श्रसमर्थ रहा था। इनका दीर्घकालीन भ्रधिकार ही एकमात्र उनके 
दावे का श्राधार धा। विल्डर इन ठिकानेदारों का, राजस्व के इतने बड़े भाग पर 
स्वामित्व स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया था 
कि यदि ये ठिकानेदार श्रपने ठिकानों की व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ सौंपने को तैयार 
नहीं हैं तो इनसे प्राप्त भू-राजरब में वृद्धि को जानी चाहिए प्रन्यथा जिले से प्राप्त 
राजस्व धीरे-धीरे घटकर नाममात्र का रह जाएगा ।3१ 


सर डेविड प्रॉक्टरलोनी ने भी इन इस्तमरारदारों के दावों पर विचार करते 
समय यह अनुभव किया था कि इन दावों के साथ सरकार के हितों का मेल बंठाने 
'के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित करना श्रावश्यक है। फलस्वरूप, उन्होंने 
इन इस्तमरारदारों की गत दस वर्षीय आय के आआँकड़ों का अध्ययन इस हृष्टिकोण से 
किया कि यदि इन ठिकानों की व्यवस्था अंग्रेजी प्रशासन अपने हाथ में ले तो उचित 
मुआ्रावता कितना देना चाहिए। उनकी यह मान्यता थी कि यदि ये लोग भ्पने 
भ्रधिकार के प्रमाण स्वरूप सनदें झथवा अन्य तथ्य प्रस्तुत करने में भ्रसंमर्ष हैं तो 
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इनकी भूमि को लिया जा सकता है | ऑक्टरलोनी तत्कालीन व्यवस्था में परिवर्तन के 
प्रबल इच्छुक थे श्रौर इन ठिकानेदारों द्वारा किसी भी तरह के परिवतेन के विरोध 
को अ्रनुचित समभते थे । उनका यह भी मत था कि ऐसे मामलों में कोई भी सरकार 
अन्य सरकारों द्वारा प्रदत्त अधिकारों को मानने या उन्हें यथावत्‌ जारी रखने के लिए 
बाध्य नहीं होती है ।२ २ 


परन्तु अंग्रेजी शासनकाल के आरम्भिक दिनों में सरकार का हृष्टिकोश यह 
था कि सरकार को भूमिधारकों को प्रमाणस्वरूप सनदें प्रस्तुत करने में अ्रसमर्थ होने 
पर भी इस्तमरारदार मान लेना चाहिए क्‍योंकि सदियों से ठिकाने पर इनका अधिकार 
चला आ रहा था | तत्कालीन भारत सरकार इन ठिकानों से प्राप्त राजस्व की राशि 
उनके द्वारा श्रजित लाभ के अनुपात में प्राप्त करना चाहती थी। सरकार का यह 
भी दृष्टिकोण था कि इन ठिकानों के कर-निर्वारण में वृद्धि की जा सकती है। 
सरकार ने भावी राजस्व के निर्धारण के लिए नए आधार प्रस्तुत करना इसलिए भी 
अत्यन्त ग्रावश्यक समभा क्योंकि वर्तमान निर्धारित राशि से सरकार को भारी श्राथिक 
हानि उठानी पड़ती थी । यदि इन्हें ठिकानों का वास्तविक स्वामी स्वीकार कर लिया 
जाता तो सरकार इनके दस वर्ष के लाभ के श्रौसत को अपनी भावी मांग का श्राधार 
मान सकती थी | चतंमान लाभ के श्राधार पर सरकार का विचार इन्हें सम्पूर्ण लाभ 
से वंचित करने का नहीं था । यदि इन्हें भूस्वामी स्वीकार नहीं किया जाता तो इन्हें 
अपनी भूमि की व्यवस्था से मुक्त करना श्रत्त्यन्त कष्टदायक काम था। इन्हें श्रपती 
भूमि से वंचित करने के लिए भी मुआ्रावजे का आधार निश्चित करने का प्रश्न था। 
मुआवजे के श्राधार के लिए भी गत दस वर्षों के विकास कार्यो व कृृषि-भूमि में वृद्धि 
से प्राप्त लाभ की दृष्टिगत रखकर ही निर्णय लिया जा सकता था। सरकार ने यह 
भी मत प्रकट किया था कि यदि इस्तमरारदारों को रखा जाता है तो जनता के 
संरक्षण के लिए भी सरकार को कदम उठाना आवश्यक होगा ऐसा करने में चाहे 
राजस्व के कुछ अंशो से वंचित ही क्‍यों न होना पढ़े । सरकार एक तरफ जनता के 
व्यक्तिगत भ्रधिकारों को सुरक्षित रखना चाहती थी और दूसरी तरफ इन पूर्व॑वर्ती 
सरकारों द्वारा प्रदान किए गए इन ठिकानों को भी ।33 


: इस संदर्म में विल्डर के पत्र व्यवहार से यह ज्ञात होता है कि ये ठिकानेदार 
उनके राजस्व में किसी भी तरह की जांच के विरोत्र में थे। स्पष्टतः उनके इस 
दृष्टिकोण के फलस्वरूप अंग्रेज सरकार केवल इतना ही ज्ञात कर सकी कि-ये 
ठिकानेदारु जो अभी इन ठिकानों पर अ्रधिकार किए हुए हैं प्राचीनकाल से वंशपरम्प- 
रागत रूप में उपभोग कर रहे थे ।3४ विल्डर के पन्न इस आ्राशय पर कुछ प्रकाश 
डालते हैं कि इत भूस्वामियों के पास कितनी जमीन थी और ये सरकार को उसकी उपज 
का कितना भाग दिया करते थे और पुनग्न हुरा व अन्य करों द्वारा इसमें कितनी पृद्धि 
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संभव थी ।3* विल्डर का यह मत था कि इस मामले में पैमाइश ही सही निर्णायक 
सिद्ध हो सकती है, यद्यपि यह तथाकथित विशेषाधिका रों का उल्लंघन था । इस्तमरार- 
दारों ने प्रारम्भ में इसका कड़ा विरोध भी किया परन्तु वाद में उन्हें इसकी स्वीकृति 
देनी पड़ी ।2$ 


यद्यपि विल्डर इन ठिकानेदारों की आय के आंकड़े प्राप्त करने में सफल नहीं 
हुए तथापि वे बिना किसी भारी अड़चन के इन ठिकानों की भूमि की पैमाइश का 
काम पूरा कर सके थे । वे इस निर्णय पर पहुंचे कि आरंभ में इन ठिकानेदारों की 
जितनी आय अनुमानित थी, उससे कहीं श्रधिक वे प्राप्त करते हैं । विल्डर की यह 
मान्यता थी कि इन ठिकानों को यथास्थिति में बनाए रख कर भी सरकार के राजस्व 
में भारी वृद्धि की संभावना है ।3७ 


विल्डर के स्थानांतरण के पश्चात्‌ उनके स्थान पर नियुक्त मिडलटन को 
इन इस्तमरारदारों से, जी सामान्यतः कर्ज में इवे हुए थे, सरकारी राजस्व वसूल 
करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। उन्होंने भी यह मान्यता प्रकेट 
की थी कि इन ठिकानेदारों के श्रधिकारों की बैधानिकता में संदेह इसलिए नहीं किया 
जा सकता क्योंकि प्रंग्रेजों की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इन्हें यथास्थिति में रहने दिया 
था और इस ठिकानेदारों को अपने भ्रधिकारों से वंचित नहीं किया था ।3” केवेंडिश 
को उनकी भूमि-व्यवस्था, सम्पत्तियां, उनके अ्रधिकार, विशेषाधिकार तथा उनके 
क्तेव्य के बारे में विस्तृत विवेचन सरकार को प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया 
था ।3* कई घरानों के इतिहास की छानबीन के बाद केवेंडिश इस निष्कर्ष पर पहुंचे 
कि मराठों ने सनद और पट्टों की कभी परवाह नहीं की और उन्होंने प्रत्येक ठाकुर 
की हैसियत के श्रनुसार उससे धन राशि वसूल की थी । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी 
इस बात का उल्लेख किया है कि अंग्रेज सरकार को भी अपने पूर्ववर्ती शासकों द्वारा 
उदाहरण का पालन करना चाहिए ।४९ 


केवेंडिश ज्यों ज्यों इस संदर्भ में गहरे उत्तरते गए उन्हें पूर्ण विश्वास होतां गया 
कि अंग्रेजों को यह अधिकार है कि वे अपनी इच्छानुसार इन पर नया राजस्व लागू 
कर सकते हैं | यद्यपि उन्होंने यह अ्रवश्य प्रकट किया कि क्षपि के विस्तार एवं विकास 
के प्रोत्साहत स्वरूप यह आवश्यक होगा कि एक नियमित व व्यवस्थित प्रभार लागू 
किया जाएं। उन्होंने सुकाया कि इस दिशा में सबसे अधिक लाभप्रद व्यवस्था यह 
होगी कि ठिकानेदार की अजित आय की राशि में से आठ आना हिस्सा सरकार का 
हो । इस दिशा में वे यह चाहते थे कि सरकार अपना स्तर मराठा शासन के अंतिम 
वर्ष को निर्धारित करे। केवेंडिश महोदय का यह हृष्टिकोश था कि यदि सरकार 
आरम्भ से ही इस्तमरारदारियों की व्यवस्था को सही अर्थों में ग्रहणा करती तो उसे 
मराठें की तरह प्रति पांच या दस वर्षों में अपने प्रभारों में ठिकानेदार की श्रजित झाय 
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के अनुसार राजस्व-अनुपात में वृद्धि की व्यवस्था लागू करने में सफलता, प्राप्त हो 
सकती थी ।*१ इस तरह के कतिपय सुझाव प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ केवेंडिश ने भी 
यही राय प्रकट की कि इन ठिकानों की यथास्थिति बनाए रखना अंग्रेजी शासन के 
द्वित में है। उन्होंने इसी उहं श्य से वतंमान व्यवस्था को ठिकानेदारों के जीवनपयंस्‍्त 
यथावत्‌ लागू रखने का सुझाव दिया | वर्तमान ठिकानेदार के निधन के पश्चात्‌ नये 
उत्तराधिकार के समय इस व्यवस्था में परिवर्तत लाया जाए। उन्होंने न्यूनतम 
अहितकारी कदम को ही छुना जो तत्कालीन प्रथा के जारी रखने के पक्ष में था। “हे 


केवेंडिश की राय में इस्तमरारदारों का अपने अधीनस्थ ठिकानों पर नतो 
कोई दावा और न कोई अधिकार ही सिद्ध हो सकता था। क्योंकि वे यहां के मूल 
निवासी नहीं थे और न ही इस भूमि पर प्रारम्भ से ही उनका अधिकार था। यद्यपि 
इत लोगों में से अधिकांश का अधिकार दो सौ वर्षों से अधिक प्राचीन नहीं था तो 
भी मराठों ने उनके भू-स्वामी मानकर उनके आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं 
किया । उन्होंने श्रपनी रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया है कि इस्तमरारदारों 
द्वारा अपनी प्रजा से जो फौज खर्च वसूल किया जाता था, उसे बंद करने पर प्रजा 
को जितना लाभ नहीं पहुंचेगा उससे कहीं श्रधिक इस्तमरारदारों में असंतोप फैलेगा । 
केवेंडिश के मतानुसार मराठों में प्रमुख ठिकानेदारों को ही राजस्व के लिए जिम्मेदार 
ठहराया था ।४3 | 


केवेंडिश की जांच रिपोर्ट पर भारत सरकार के अ्रधिका रियों ने गंभीर विचार- 
विमर्श किया । भारत सरकार के लिए यह संतोप का विपय था कि इस जांच रिपोर्ट 
के श्राघार पर वे इन ठिकानों से राजस्व वसूली में भ्रभिवृद्धि करने के लिए वैधानिक 
रूप से समर्थ थे । सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठिकानों की भ्रजित 
प्राय में सरकार का हिस्सा राजस्व का आधा भाग होगा परन्तु कहीं भी यह भ्राश्वासन 
नहीं दिया गया कि सरकार ठिकानेदारों को स्वामित्व के श्रधिकार प्रदान करने के 
पक्ष में है ।४४ सरकार केवल इनके वंशपरम्परागत राजस्व वसूली के श्रधिकार 
स्वीकार करने को तत्पर थी। सरकार की यह मान्यता थी कि उन्हें ठिकानों को 
येचने का श्रधिकार नहीं है ।४* भारत सरकार ने इन ठिकानों में अ्रपता राजस्व 
आ्राघा निर्धारित किया ।*९ छोटे श्रौर बढ़े ठिकानेदारों के बीच राजस्व के संबंध में 
कोई भेदभाव नहीं रखा ।७ सरकार ने यह भी निर्णय किया कि वह ठिकानों के 
ब्रांतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी । ४४ सरकार की यह मान्यता थी कि ठिकाने- 
दारों को किसानों को उनकी जुमीन से वेदखल करने का अधिकार नहीं है तथा किसानों 
का उनकी जमीन व मकान पर पैतृक हक होना चाहिए ।४४ 


इस्तमरारदार सरकार द्वारा उनकी श्राय संबंधी जांच के विरोध में थे। 
ठिकानेदार अ्रवतक श्रपने ठिकानों की व्यवस्था बिना किसी हस्तक्षेप के किया करते थे 
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सरकार के पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी जिनके श्राधार पर यह जानकारी प्राप्त की 
जा सकती कि जागीरों के अंतर्गत कितनी कृषि योग्य भूमि है, उसमें कितनी उपज 
होती है, सरकार श्रगर जागीरों को जब्त करले तो उससे अतिरिक्त झाय में क्या वृद्धि 
होगी और अगर जागीरें उन्हीं के पास रहने दी जाए तो राजस्व में वृद्धि करने की 
क्या संभावना है ? यद्यपि भूमि की पैमाइश अवश्य की गईं थी, परंतु उसका फल 
कुछ नहीं मिकला । इन ठिकानों के वारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न नगण्य से 
रहे । कदाचित्‌ इसी कारण से केवेंडिश ने इन ठिकानेदारों को स्थिर रखते हुए एक 
रुपये में श्राठ आने का उनपर निश्चित राजस्व नियत करने का सुझाव दिया था । 


अजमेर-मेरवाड़ा के कमिश्नर कर्नल आंल्विस की यह मान्यता थी कि केवेंडिश 
द्वारा निर्धारित कर इन ठिकानेदारों पर काफी ज्यादा है । उन्होंने भारत सरकार को 
इन ठिकानेदारों की अंग्र जू सरकार के प्रति बफादारी को देखते हुए राशि को घटाने 
का सुझाव दिया था परंतु भारत सरकार ने श्राल्विस के सुझाव को इस श्राधार पर 
कि सरकार इस समय इस्तमरारदारों के श्रधिकारों तथा उनमें भूधृति के मामले को 
पुनर्नीवित करना आवश्यक नहीं समभती-कार्यान्वित नहीं किया ।** 


सदरलैंड ने ठिकानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए १४ ठिकानों 
का स्वयं दौरा कर सरकार को इन ठिकानों की स्थिति, सरकार के प्रति उनके दायित्व 
तथा सरकार के अधिकार आदि पर अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । सदरलैंड के 
मतानुसार अ्रंग्र जी शासनकाल के प्रारम्भिक दिनों में स्थानीय अधिकारीगणों ने इन 
ठिकानेदारों के प्रति कठोर रुख अपनाया था । कर्नल सदरलैंड इस्तमरारदारी भूमि की 
पुनग्न हुए करने के पक्ष में इसलिए नहीं थे वयोंकि जनता इन ठिकानों के एक 
दीघेकाल से चले आ रहे वंशपरम्परागत अ्रधिकार को स्वीकार करती थी ॥*" 


कनेल सदरलैंड के मन में श्राशंका घर किए हुए थी कि अंग्र जु सरकार के इन 
प्रयासों का अर्थ राजपुत ठिकानेदार कहीं यह नहीं लगा लें कि अंग्रेज उन्हें वंश- 
परम्परागत अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 
उनमें यह भावना प्रवेश कर गई तो अंग्रेज सरकार को इन लोगों के व्यापक श्रसंतोष 
का सामना करना पड़ सकता है। वे इस वात को मानने को तत्पर नहीं थे कि ये 
राजपूत ठिकानेदार केवल सरकारी वेतन भोगी बनने के लिए अपनी भूमि, कस्बों, 
गढ़ों व गाँवों के आधिपत्य को सहज सौंप देंगे ।** 


सदरलैंड के अनुसार सरकार को ठिकानों से अपने राजस्व को बढ़ाने का कोई 
वैधानिक अधिकार नहीं था । सदरलैंड की यह मान्यता भी थी कि उन्हें अपनी आय 
के स्रोतों की जांच या निर्धारित 'मामला' में वृद्धि उन्हें स्वीकार नहीं होगी। उनके 
अनुसार कई ठिकानेदार आज प्रचलित भृधृति से बिल्कुल भिन्न श्राधार पर प्रारम्भ से 
चले आ रहे थे । उन्होंने यह भी अनुभव किया कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
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सकता है कि मराठों द्वारा सेवा के स्थान पर लागू की गई नगद बसुली की प्रथा 
ठिकानेदारों के लिए पूर्व प्रचलित प्रथा की तुलना में अधिक भार धी या नहीं । यह 
भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या मराठों को इस तरह के परिवर्तन 
के प्रधिकार पे ? मराठा इसके ग्रतिरिक्त चोध और सरदेशमुखी भी वसूल करते रहे 
थे | ठिफानेदार यह रकम भी झपने ठिकानों को सूद एवं इनके ग्रातंक से बचाने की 
भाशा से छुकाते ये । प्रधिकांश मामलों में यह राशि त्वानीय मराठा सूचेदारों द्वारा 
थोपी जाती थी घोर प्राप्त रकम वदाचित ही सित्रिया के सजाने में जमा हो 
पाती धी ।73 

फर्नल सदरलेठ के अनुसार न्यायपूर्ण एवं सही नीति यदहो थी कि सरकार इन 
ठिकानों पर कैयल मामला' या “मेंट' तक ही श्रपनता लगाने सीमित रसे | वह इनकी 
प्राय की जांच के पक्ष में भी नहीं थे । उन्होंने सरकार को यह सलाह दी कि वह 
ठिकानों पर प्रपना कर ठिकानों की भाय में वृद्धि के भ्रतुपात से बढ़ाने के इरादे को 
भी त्याग दे क्योंकि गत बाईस वर्षों के प्रंग्रेजी शासनकाल में जो लगाने वृद्धि इन 
ठिकानों पर घोपी गई थी उससे ये ठिकानेदार प्रंग्रजु सरकार की नीति तथा उसके 
व्यवहार के बारे में स्शंक्ति हो चले हैं श्रौर उनमें श्रविश्वास की भावना घर करने 
लगी है । उनकी मान्यता तो यहां तक थी कि सरकार प्रपने को केवल निश्चित 
मामला” वसूली तक ही सीमित रंगे और भ्रन्य सभी मांगे समाप्त कर दें । सरकार 
नए उत्तराधिकारी से गही नशीनी के समय पर निर्धारित एक वर्ष के मामला! की 
राधि इन ठिकानों से मांग सकती है । उनके शनुसार फैवल यह कदम ही अ्रजमेर की 
इस्मरारियों में समृद्धि एवं श्राशा का संचार करने के लिए पर्याप्त था 7४ उनका 
यह कहना था कि ठिकानेदार न तो अ्रपने क्षेत्र में जलाशयों के निर्माण में रुचि लेते थे 
वयोंकि उनकी यह घारणा थी कि इसके कारण उनकी प्राय में श्रगर वृद्धि हुई तो 
सरकार 'मामला! के प्लावा दूसरे करों में वृद्धि करेगी जो कि उन पर श्रतिरिक्त 
भार होगा ।*/ 

कर्नल सदरलेंट का सबसे महत्वपूर्ण तर्क एस तथ्य पर ग्राधारित था कि एक 
भोर तो दूसरे प्रदेशों में अंग्रेज सरकार ने चौथ वसूली को समाप्त ही नहीं किया 
बल्कि कई स्थानों पर वसूल की गई राशि तक उन्हें लौटाने के लिए बाध्य किया, 
जबकि दूसरी शोर प्रंग्र जु सरकार मराठों द्वारा प्रचलित इस छूट की प्रथा को श्रजमेर 
में जारी रखे हुए धी । उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर भी प्राकपित किया कि 
मराठा झ्राधिपत्य के समय इन ठिकानेदारों ने उनके हारा थौपे गए शअ्रतिरिक्त करों 
का सक्रिय विरोध किया था । यदि प्रंग्रजु सरकार की इच्छा इन श्रतिरिक्त करों को 
श्रनिश्चित काल तक जारी रखने की है तो इन्हें मराठों की तरह पृथक्‌ रूप से बसूल 
किया जाना चाहिए व इन्हें मिर्धारित 'मामला' की राशि में समाहित नहीं करना 
चाहिए 7*६ 


श्ण्८ १६वीं शताब्दी का झ्रजमैर 


कर्नल सदरलैंड ने श्रपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा कि ये भ्रतिरिक्त कर 
उन किसानों पर विशेष झ्राधिक मार डाल रहे हैं जिनके अधिकारों एवं हितों की 
प्रं्गेज सरकार संरक्षक बनी हुई है । यह राशि जनता को ही देनी पड़ती है ।*० इत 
श्रतिरिक्त करों का भार किसान पर निर्धारित 'हासिल' से श्रधिक होता है जो कि 
किसान के सामथ्यें के बाहर है । इन करों को वसूल करने के लिए ठिकानेदार द्वारा 
प्रत्येक घर पर अतिरिक्त कर लागू किए जाते थे और उनके न देने पर जुर्माना व 
जब्ती की व्यवस्था थी । प्रत्येक ठिकानेदार ने फ़ौज खर्च को चुकाने के लिए कई त्तरह 
के कर अपने ठिकानों में लागू कर रखे थे | इस परिस्थिति के लिए 'अंग्रेजु सरकार 
ही जिम्मेदार थी क्योंकि जनता पर यह सब भार ठिकानेदार सरकार के अतिरिक्त 
करों के कारण डालते थे । सदरलैंड का कहना था कि इन करों की वजह से किसान 
को इस बात का कभी ज्ञान ही नहीं हो पाता था कि उसे राजस्व कर क्या देना है 
उनके अनुसार इन करों की वसूली के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न ही गई थी 
जिसमें शक्तिशाली निरबंल को श्रासानी से कुचल सकता था और इन जागीरों व 
इस्तमरारियों में किसान को न्याय मिलना संभव नहीं था, क्योंकि इस मामले में 
सरकारी अधिकारी भी किसी तरह की किसानों को सहुलियत पहुंचाने में असमर्थ थे 
क्योंकि यह रकम सरकार के करों के कारण ही ठिकानेदार किसानों से वसुल करते 
थे। खालसा क्षेत्र में यह प्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी गईं थी ।*८ 


सदरलैंड की यह मान्यता थी कि मराठों के द्वारा थोपे गए इन अतिरिक्त करों 
को समाप्त करना इस्तमरारदार और किसान दोनों को एक बहुत बड़ी, राहृत पहुंचाना 
होगा । इन करों को कायम रखना वे अंग्रेज सरकार के लिए अशोभनीय मानते थे । 
उनका कहना था कि जिस दिन ये समाप्त कर दिए जाएं उस दिन जनता में खुशी की 
लहर दौड़ जाएगी ।*५ 

सदरलंड के श्रनुसार भारत के अन्य किसी भी प्रदेश में श्रंग्रेजों का सम्प्को 
राजपूताना जैसे जागीरदारों से नहीं हुआ था । जोधपुर रियासत में सैनिक सेवा के 
उपलक्ष में जागीरदारों के पास चालीस लाख प्रतिवर्ष की आय की जागीरें थीं जबकि 
राज्य उसमें से केवल बीस लाख की राशि उनसे वसूल करते थे । उदयपुर रियासत में 
राज्य इन जागीरदारों से फसल का छठा भाग ही ग्रहण करता था। सदरलैंड का 
कहना था कि अजमेर की जनता एवं इस्तमरारदारों से बीस वर्षों तक मराठों ने फौज 
खर्च हमेंशा जबरदस्ती वसूल किया था । इस सम्पूर्ण काल में इस श्रनुचित कर का 
निरंतर विरोध होता रहा था | इसकी वसूली भी बड़ी कठिनाई से हो पाती थी । इस 
कर ने समाज के सभी वर्गों को गरीबी और आशिक संकेट में डाल दिया था । 
सरकार यदि अपनी माँग केवल 'मामला' तक सीमित करदे तथा ठिकानेदारों की 
सहमति से अतिरिक्त कर की व्यवस्था करे तो वे सरकार को हर कठिन समय में इस 
श्रतिरिक्त भुगतान द्वारा सदद करते रहेंगे । इससे श्रजमेर का सामंत वर्ग पनप भी 
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सकेगा । इस व्यवस्था से निम्रमित वमूली संभव हो सकेगी तथा समय-समय पर 
बकाया माफी या कर स्थगन का प्रश्न ही नहीं उठेगा ।६९ 


सदरलेंद के मत से जेम्स धाम्पसन, सचिव भारत सन्‍कार, सहमत नहीं थे । 
इन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि इस्तमरारदार सामान्य रूप से परेशानी 
एवं वित्तीय संकट में से गुजर रहें हैं ।(१ थाम्पसन की मान्यता थी कि फौज ख्चे न 
तो प्रनुचित ही है भ्रौर न इसके भार से ठिकानों की वित्तीय स्थिति पर कोई बुरा 
प्रभाव पड़ा है । उनके अनुसार इस्तमरारदारों के हक किसी अ्रधिकृत दस्तावेज पर 
ग्रापारित नहीं थे । उनके प्रसिकारों के समय॑न में वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए 
भौर न कभी ऐसे भ्धिकार प्रस्तित्व में ही थे । उन पर सरकारी लगान की राशि 
सदा ही एक पक्षीय एवं परिवर्ततणील व तत्कालीन सरकार की घक्ति पर आधारित 
रही थी | मराठा सरकार की सामान्य नीति निश्चित कर-निर्धारेण की कमी नहीं थी, 
ये मनचाही रकम स्थिति के प्रनुसार वसूल करते रहते थे । धाम्पसन के श्रनुसार 
प्रंग्रे जों ने मराठों से सत्ता प्राप्त करने के बाद जहां तक संभव हो सका इन सभी 
फरों की एक निर्धारित व निश्चित रुप देने का प्रयास क्रिया घा । उनका कहना था 
कि यहां कोई ऐसी परम्परा नहीं मिलती जिसके आधार पर अंग्रेज सम्पूर्ण प्रतिरिक्त 
फरों को माफ कर प्रपनी माँग 'जामा' तक सीमित करदें ।९३ ऊन्होंने यह बहुत स्पष्ट 
कहा कि मराठों द्वारा बयूल किए जाने वाले विभिन्न करों एवं चुगी की राशि अंग्रेजों 
की कुल माँग से कहीं श्रधिक थी । थाम्बसन ने इस बात की ओर भी ध्यान ग्राकपित 
किया कि प्रंग्रे जों ने फौज खर्च के शब्रतिरिक्त मराठों द्वारा आरोपित सभी करों को 
समाप्त कर दिए थे | फौज सर्च की राशि भी निश्चित कर दी गई थी जिसमें पिछले 
तेईस वर्षों में किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई व यह रकम मराठों द्वारा वसूल किए 
जाने वाली वापिक राशि के अनुपात में बहुत कम थी ।६३ इन श्राधारों पर लेफ्टिनेन्ट 
गवर्नर ने सरकार की १८३० में निर्धारित नीति में किसी तरह का संशोधन भ्रस्वीकार _ 
कर दिया । धाम्पसन के श्रनुसार सरकार को श्रजमेर के तालुकेदारों से वृद्धियत लगान 
को वसूल करने का श्रधिकार था श्रौर यह सब्‌ १८३६ में गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकार 
कर लिए जाने के कारण वे इस पर पुनंविचार की श्रावश्यकता भ्रनुभव नहीं 
करते थे ।९४ 


सद्‌ १६४१ में कई तालुकेदारों ने फौजसर्च के श्रत्यधिक भार के प्रति 
शिकायत की व श्रपने प्रार्थना-पत्र में उन्होंने लिखा कि वे इससे श्रत्यधिक पीड़ित हैं 
बयोंकि यह फोजखर्च मामला' राशि के अनुपात में भी वहीं ज्यादा है ।१४ इस पर 
लेपिटनेंट गवर्नर का यह मत था कि मामला! के श्रनुपात में फौजखर्च की राशि लागू 
नहीं थी व श्रौसतन फोजखर्च 'मामला' राशि के पचास प्रतिशत से कुछ ही भ्रधिक 
था। जैम्स थाम्पसन ठिकानेदारों की दुर्देशा का कारण फौजखर्च को नहीं मानते 
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थे। उनका कहना था कि अगर अधिक लगान ठिकानेदारों की परेशानी के कारण है तो 
फौजखर्च समाप्त कर देने से वह कंसे दूर हो सकेगी। ठिकानेदार चूंकि सरकारी 
लगान की राशि गत २३ वर्षो में नियमित रूप से देने रहे थे इसलिए वे इसे भी 
अधिक नहीं मानते थे ।१६ थाम्पसन ठिकानेदारों की गिरी हुई आधिक स्थित्ति का 
मूल कारण उनकी फिजूल खर्ची की आदत को मानते थे ।१७ 


इस तरह अंग्रेजों की प्रशासनिक सेवा” के तीन प्रमुख अधिकारियों ने अंग्रेजों 
द्वारा फौजखर्च बसूल करने की नीति को कड़ी निंदा की थी। इन में से दो विल्डर 
ओर केवेंडिश का मत था कि राजस्व निश्चित नियमों के श्राधार पर ही वसूल किया 
जाना चाहिए ।$८ 


सन्‌ १८३४ के पश्चात्‌ सरकार को इस प्रश्न पर जो रिपीर्ट प्रस्तुत की गई 
उसमें एक नया मोड़ आ्राया । एडमंस्टन ने भी जनता के कष्टों का कारण फौजखर्च 
को ठहराया । उनके मतानुसार समूची प्रजा को लगान के भार से लाद दिया गया 
था और सभी फौोजखर्च को उनके “जामा! में समाहित कर देने से असंतुष्ठ थे । 
मराठा-काल में फौज खर्च स्थाई-कर नहीं था। यह अतिरिक्त कर यदाकदा झ्ाव- 
श्यकता पड़ने पर सरकार संकटकाल में लोगों पर लागू करती थी श्रौर उसका ठिकाने 
की हैसियत से कोई संबंध नहीं था । अंग्रेजों ने इसे 'जामा' में समाहित कर सदा 
के लिए स्थाई कर का स्वरूप दे दिया था | इसलिए ठिकानों की श्राथिक स्थिति के 
हास का यह एक मूल कारण माना जाने लगा। अ्रतएव इसकी समाप्ति पर जोर 
दिया जाने लगा । सुपरिटेंडेंट लेफ्टिन, माकनांटन अपने हृष्टिकोश में पूर्ववर्ती अ्धि- 
कारियों की अपेक्षा कहीं श्रधिक स्पष्ट थे । उन्होंने ठिकानेदारों की गिरी हुई हालत 
के लिए सरकार की फौजखर्च से संबंधित नीति को ठहराते हुए कहा कि ऐसा 
लगता है कि व्यवस्था में कहीं कोई गंभीर भूल रह गई थी । कर्नल आंल्विस ने भी 
सच १८३५ से लेकर १८३६ तक अपने द्वारा लिखे गए सभी पत्रों में “फौजखचे” 
को ही.आधथिक कठिनाईयों का कारण माना ।+ ४ 


कर्नल आल्विस की यह स्पष्ट राय थी कि मराठों द्वारा थोपे गए ये भ्रतिरिक्त 
कर अनुचित थे और अजमेर के लिए अभिशाप सावित हुए थे ।४९ उनके अनुसार 
अधिकांश अ्रधिका रीगण इनको समाप्त करने के पक्ष में थे ४१ 


लेफ्टिनेन्ट गवर्नेर की यह स्पष्ट राय थी कि अंग्रेज सरकार ने आरंभ से ही 
दुहरी एवं उलझन भरी कर-तीति अपनाई ।७६ बिल्डर ने इस्तमरारदारियों की भूमि 
के पुनग्न हुण -का सुझाव दिया था । यदि आरम्भ से ही इस नीति को अंगीकार कर 
लिया जाता तो इस स्थिति को आसानी से सुलकाया जा सकता था। एक तरफ 
तालुकेदारों को स्वतंत्र रूप में ठिक्राने का स्वामी मानने और दूसरी तरफ उन पर करों 
के भार को लादने की वीति- में विरोधामास था । उनकी राय से सरकार का इस प्रश्न 
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पर सब्‌ १८३० का श्रादेश भ्रसंगत था । इन आ्रादेशों ने तालुकादारों को एक और तो 
मालग्रुजारों की सी स्थिति प्रदान की और दूत्तरी तरफ उनके ठिकानों में साधारण 
हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं किया था ४३ लेफ्टिनेंट गवनंर के अनुसार अंग्रेजों का 
अजमेर में उद्दं श्य पड़ोसी रियासत्रों के सम्मुख एक झ्ादर्श प्रशासन प्रस्तुत करना था 
परन्तु जो नीति अंग्रेजों ने ग्रपनाई उसके कारण वे अश्रपने उहदं श्य की प्राप्ति में अ्सफल 
रहे थे ।४४ 
लेफ्टिनेंट गवर्नर को वाध्य होकर यह स्वीकार करना पड़ा कि कर्नल 
सदरलेंड का मत राजनीतिक एवं आथिक हृष्टिकोण से उपयुक्त था। यद्यपि इस 
प्रस्तावित कदम से सरकार को राजस्व में कुछ नुकसान उठाना पड़ा । उन्होंने इस 
वात का भी विशेष उल्लेख किया कि नसीराबाद स्थित संनिकों में प्रस्तावित कमी 
की जाने पर जो बचत होगी उससे राजस्व की उपरोक्त कमी की पूति की जा 
सकेगी ।७४५ 
: श्रग्नेजों ने वे सब अतिरिक्त कर सन्‌ १८४१ में समाप्त कर दिए जिन्हें श्रवतक 
वसूल करते रहे थे । अजमेर के जागीरदार इस प्रकार प्रंग्रेज सरकार द्वारा 
इस्तमरारदार के रूप में स्वीकार कर लिए गए। सरकारी राजस्व एक सदी पूर्व 
मराठों द्वारा निर्धारित लगान के वराबर निश्चित कर दिया गया ।४६ 


'इस्तमरारदारों पर अतिरिक्त कर समाप्त करने के श्रादेश १७ जून, सब्‌ 
१८७३ को सरकार ने घोषित किए, जिसके अनुसार इस्तमरारदारों के वर्तेमान 
लगान को स्थाई एवं वंशपरम्परागत कर दिया । इसके साथ ही प्रत्येक ठिकानेदार 
को एक सनद प्रदान की गई जिसमें उन सव शर्तों का उल्लेख था जिन पर ये ठिकाने 
उन्हें इस्तमरारदार के रूप में प्रदान किए गए थे ।९५ 

सन्‌ १८७७ के भूराजस्व विनिमय के अन्तर्गत ये शर्तें” समाहित करली गई 
थीं । शर्तों में टललिखित नजराना न तो कभी लागू ही किया गया और न वसूल 
ही किया गया वल्कि सब्‌ १६२३ में सरकार ने इसे भी समाप्त कर दिया ॥४६ 


इस्तमरारदारों की स्थिति 

श्रजमेर के इस्तमरारदारों को जोधपुर नरेश ने निजीतौर पर दरबार में 
तीन श्रेणी की ताजी में प्रदान कर रखी थीं। जब कभी किसी ठिकाने की श्रेणी के 
बारे में कोई विवाद उठ खड़ा होता तो अजमेर सरकार तत्संवंधी ठिकानों की श्रेणी 
के निर्धारण का मामला जोबपुर दरवार को निर्णोय के लिए भेजा करती थी, क्योंकि 
वहां श्रजमेर के सभी ठिकानेदारों के वाम व उम्रकी निर्धारित श्रेणी लेखबद्ध थी ।४४६ 
प्रंग्रेजी शासनकाल में जब कभी इस्तमरारदार दरबार में भाग लेते तो चीफ कमि- 
एनर को अपने हाथों से इन ताजिमी सरदारों को पान और इत्र से सम्मानित करना 
होता था और श्रन्य ठाकुर और जागीरदार फर्स्ट असिस्‍्टेन्ट के हाथों यह सम्मान 
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ग्रहण करते थे । द्वितीय श्रेणी वलि जागीरदारों को जूडीशियल अ्रसिस्टेंट पान इत्र 
प्रदान करते थे। अंग्रेज शासनकाल में पूर्वप्रथा के श्रनुसार इन जागीरों को तीन 
श्रेणियों में विभक्त किया गया था प्रथम श्रेणी में वे ताजिमी ठिकाने थे जिनके 
इस्तमरारदार और ठाकुर प्रथम श्रेणी के सरदार रहे थे । द्वितीय श्रेणी के 
ठिकाने सरकार से सनद प्राप्त गैर ताजिमी सरदारों के थे । दरबार में इनका 
स्थान प्रथम श्रेणी के ताजिमी सरदारों के ठीक पीछे था । जिन ठिकानों को सरकार 
से सनदें प्राप्त नहीं थीं वे तीसरी श्रेणी में माने जाते थे ॥४० 

इस्तमरारदार यद्यपि राजाओं की श्रेणी में नहीं आते थे तथापि वे एक माने 
में विशेषाधिकार प्राप्त ठिकानेदार थे। सरकार के साथ उनके संबंध सनद में 
लिखी शर्तों से बंधे थे ।४१ 


श्रजमेर के इस्तमरारदारों को निम्न विशेषाधिकार प्राप्त थे--- 


१--इनकी भूसंपत्ति का स्थाई लगान होता था तथा संपत्ति प्रदालती कार्म- 
वाही जाँच तथा वंदोबस्त संबंधी अन्य अनिवार्यताञ्रों से मुक्त थी । 


२--केवल कुछ विशेष दमनकारी परिस्थितियों को छोड़कर इतके जमींदारों 
एवं प्रजा के मामले में शासन किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता था । 


३--इनकी भूसंपत्ति वंशपरम्परागत अ्रधिकार के रूप में सुरक्षित थी, साव 
ही एक प्रतिबंध यह था कि वह अपने जीवनकाल से अधिक तक के लिए इन्हें श्रलग 
नहीं कर सकते थे । 


४--इस्तमरारदार के विरुद्ध किसी भी तरह के फौजदारी कालृन के अंतर्गत 
ग्रदालती कार्यवाही, जिलान्यायाधीश या सेशन्स न्यायालय से निम्न स्यायालयों में नहीं 
की जा सकती थी । इसके लिए भी चीफ कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी । 


५--यद्यपि किसी इस्तमरारदार के विरुद्ध अ्दालती कार्यवाही के लिए चीफ 
कमिश्नर की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर भी उसके लिए यह झावश्यक नहीं था कि 
वह न्यायालय में उपस्थित हो | कुछ उदाहरण ऐसे भी थें जो जहाँ इस्तमरारदारों 
को कठोर दण्ड की अपेक्षा हल्का दंड ही दिया गया था और उन्हें जेल न भेजकर 
कारावास की सजा भोगने के लिए एक विशेष भवन में रखने की व्यवस्था चौफ 
कमिश्नर द्वारा की गई थी ।5४ 


उत्तराधिकारी के रूप में इस्तमरारदारी प्राप्त करने के लिए सरकार को 
नजराता प्रदान करने के निम्नांकित नियम थे -- 


(क) सीधे वंशगत पिता से पुत्र, पौत्र के रूप में प्राप्त करने वालों से नज- 
राना नहीं लिया जाता था श्रौर न यह समवाश्य॑ (00) 


इस्तमरारदारी व्यवस्था ११३ 


उत्तराधिकारियों से जैसे भाई अथवा भाई के पुत्र उत्तराधिकार ग्रहण 
करने पर वसूल किया जाता था। 

(ख) जब कभी चाचा या ताऊ उत्तराधिकार ग्रहण करते तो नज्राने में 
वापिक राजस्व की आधी राशि ली जाता थी । 

(ग) इसके अतिरिक्त प्न्ध सभी मामलों में झपवाद स्वरूप जबतक दत्तक 
उत्तराधिकारी गोद लेने वाला व्यक्ति का भतीजा हो तब पूरे वापिक 
राजस्व की राधि नज्राने में सरकार को देनी होती थी । 

(घ) नजराना राशि का भुगतान उत्तराधिकारी ग्रहण करने के चार वर्षों 
के भंतर्गत किश्तों में किया जाता जिसका निर्धारण चीफ कमिएनर 
या प्रमुख अधिकारी द्वारा होता था। नज्राना भ्रुगतान की भ्रवधि 
चार वर्षा से ग्रधिक नहीं बढ़ाई जा सकती थी । 

(च) उपयुक्त नियमों के श्रतिरिक्त यदि उत्तराधिकार ग्रहण करने के एफ 
वर्ष के अंतर्गत जबकि नजराने की किश्त दे दी गई हो पुनः पन्‍्य 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति हो तो उससे नजुराने की नई राशि वसूल 
नहीं की जाती थी । 

(छ) यदि उत्तराधिव्गर के कुछ वर्षो बाद जिस पर नजुराना ग्रहण किया 
जाने गो है नवीन उत्तराधिकार ग्रहगा किया जाता है तो नजराना 
प्रजमर के चीफ कमिश्नर या श्रस्य प्रमुख प्रशासनिक झधिकारी के 
ग्रादेशानुमार तीन चौथाई राशि से श्रधिक नहीं वसूल किया 
जाता था ।5३ 

इसर्तमरारदार के गोद लेने का भ्रधिकार सबु १८४२ में स्वीकार कर लिया 

गया था ॥7४ 


प्रशासन में भागीदारी 

सन्‌ १८५७ के संनिक विद्रोह के बाद के दिनों में भारतीय सामंतों का 
विश्वास प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने एफ महत्वपूर्ण कदम उठाया था । सन्‌ १८६० 
में श्रवध श्रौर पंजाब के कुछ गिने-चुने सामंतों को सरकार ने प्रशासन में भाग लेने 
के लिए चुना था। उन्हें श्रोपचारिक रूप से फुछ विशेष न्यायिक एवं राजस्व-प्रशासन 
के कार्य सौंपे गए जिन्हें वे जिला श्रधिकारी के सीधे नियंत्रण एवं निगरानी में किया 
करते थे । इन दोनों में ही यह प्रशासनिक प्रक्रिया सफल रही थी ।5५* श्रवघ व 
पंजाव में इससे सामंत वर्ग का विश्यास प्राप्त करने में जो सफलता. मिली उसके 
कारण लेपिटनेन्ट यवर्नर इसे उत्तर-पश्चिमी सूबे में भी लागु करने के पक्ष में थे [74 

लेपिटनेन्ट गवर्नर का मत था कि अब बहू समय झा चुका है जबकि सरकार को 


११४ १९वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


श्रौर भी उदार नीति प्रहण करती चाहिए और समाज के इन भगुवाशं के व्यक्तिगत 
एवं सामाजिक प्रभाव का सरकार के लिए उपयोग करना चाहिए | इससे इनमें 
अंग्रेजों के प्रति स्वामिभक्ति की भावना बढ़ेगी ।7० लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का यह मत 
था कि उसके कुछ काम इनको प्रदान करने से एक तरफ तहसीलदार के भार को 
कम किया जा सकेगा शोर दूसरी ओर इस वर्ग की अंग्रेज सरकार के भ्रति वफादारी 
प्राप्त की जा सकेगी 7४ इस नीति के अंतर्गत अजमेर के इस्तमरारदार सम्मानित 
पुलिस अधिकारी व न्यायाधीश नियुक्त किए गए । 


पुलिस श्रधिकारी के रूप में उनका उत्तरदायित्व 


भ्रजमेर के इस्तमरारदार अपने ठिकाने की सीमा क्षेत्रों में तथा हल्कों में होने 
वाले अपराधों की जाँच-पड़ताल एवं निरीक्षण करते थे । इनके हलके चीफ कमिश्नर 
द्वारा समय-समय पर निर्धारित होते रहते थे । इनके सीमा-क्षेत्र के गाँवों या हल्कों 
के चौकीदार किसी भी दुर्घटना की सूचना थानेदार को न॒ करके इस्तमरारदार को 
देते थे । केवल कुछ मामलों की रिपोर्ट निकटतम सरकारी पुलिस थानों में करने के 
साथ-साथ ही इस्तमरारदार के पास भी की जाती थी ।९* 


इस्तमरारदार श्रपने क्षेत्र या हल्के में घटित किसी श्रपराध की रिपोर्ट या 
शिकायत मिलने पर निकटतम थानेदार या अ्रन्य सरकारी पुलिस अ्रधिकारी को मामले 
की जाँच के लिए निर्देश देते थे और इस अधिकारी को वे आदेश मान्य होते थे । 
वह मामले की छान-बीन के बाद पूरी रिपोर्ट इस्तमरारदार को प्रस्तुत करता था 


जो इन पर जिला पुलिस अधीक्षक की भाँति ही कार्यवाही के लिए श्रादेश एवं निर्देशन 
प्रदान करता था ।** 


पुलिस केस को तैयार कर पहले इस्तमरारदार को दंडतायक के रूप में 
भेजती थी और शअ्रगर केस उनके अ्रधिकार क्षेत्र के अंतर्गत श्राता तो वह उस पर 
कार्यवाही करते थे । यदि केस उनके अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता तो इंस्त- 
मरारदार संक्षेप में श्रपराध की सुनवाई कर और उसकी रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को 
भेज देते थे और यदि पुलिस को प्रतीत होता कि उक्त मामले में अभियुक्त अ्रपराधी 
प्रतीत होता है तो वे दोषी व्यक्ति को मय सबूतों एवं गवाहों के जिला दंडनायक को 
अथवा निकट्तम दंडवायक को, जिसे उस अ्रपराध में कार्यवाही के अधिकार प्राप्त 
होते थे, भेज देते थे । जिस मामले में पर्याप्त साक्षियों अ्रथवा अभियुक्त को जिला 
दंडनायक को हस्तांतरित करने के बारे में पर्याप्त आधार उपलब्ध न होते उसमें 
इस्तमरारदार अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर देते या श्रपनी जिम्मेदारी पर कि 
जब भी आवश्यक होगा वे श्रभियुक्त को श्रदालत में पेश कर देगें, उसे जमानत पर 
छोड़ देते थे । भयंकर श्रपराध अथवा हिंसक घटता की स्थिति में इस्तमरारदार 
स्वयं घटनास्थल पर पहुंच कर जाँच की कार्यवाही श्रारंभ कर सकते ये ।* 7 


इस्तमरारदारी व्यवस्था श्श्५ 


एण्डनायक फे रूप में उत्तरदायित्व 


फौजदारी मामलों में इस्तमरारदारों के श्रधिकार उनके क्षेत्र में घटने वाली 
घटनाम्रों तक ही सीमित थे । इस्तमरारदार उन मामलों की सुनवाई या जाँच नहीं 
फर सकते थे जिसमें उनका संबंधी या सेवक भ्रभियोगी होता था । इस तरह के मामलों 
में इस्तमरारदार शिकायतों को सीधे जिला दंडनायक श्रथवा अन्य दण्डनायक के पास 
जाँच के लिए प्रेषित कर दिया करते थे। इस्तमरारदार को पृथक्‌-पृथक्‌ श्रेणी के 
न्यायिक पभ्धिकार प्राप्त थे और थे उन्हीं मामलों की सुनवाई व जाँच में सक्षम थे 
जो इनके भ्रधिकारुेत्रों के प्रंतर्गत भ्राते थे | श्रारम्भ में इन्हें श्रधिकांशत: वे मामले 
सौंपे गए जो निम्न श्रेणी के न्यायालय के श्रधिकार-्क्षेत्र के थे, तत्पश्चात्‌ जैसे-जैसे 
इस्तमरारदार का न्यायिक मामलों में श्रनुभव बढ़ता जाता था वैसे-बैसे उनके 
प्रधिकार-क्षेत्र में भी पदोन्नति होती रहती थी ॥+ 


इन इस्तमरारदारों में जिन्हें प्रथम श्रेशी के दंडनायक के न्यायिक भ्रधिकार 
प्राप्त थे वे जाब्ता फौजदारी के पनुच्छेद-सात के अंतर्गत उल्लिखित सभी भपराधों 
की सुनवाई में सक्षम होते थे । ये वे श्रपराघ थे जिन्हें सेशन्स न्यायालय में निरशित 
किए जाते हैं। इस्तमरारदार ऐसे मामले की सुनवाई के पश्चात्‌ श्रभियोग निर्घा- 
रित कर प्रभियुक्त को सेशन्स कोर्ट के सुपुर्दे कर देते थे ।३ इसी प्रकार उन इस्त- 
मरारदारों के भी जिन्हें द्वितीय व तृतीय श्रेणी के दंडनायक के भ्रधिकार थे, उनके 
भी भ्रधिकार-क्षेत्र स्पप्ट कर दिए गए थे *४ 


प्रयम श्र शी दंडनायक के श्रधिकार प्राप्त इस्तमरारदार 


इस श्रेणी फे इस्तमरारदार को भारतीय दंठ-तंहिता के अ्रंतर्गंत दो साल की 
कंद तथा काल कोठरी की सजा, कोड़ों एवं सामान्य कारावास (प्रथवा दोनों ही) 
तथा दो हजार की राशि तक श्राथिक दंड या भ्रर्थ-दंड और कारावास दोनों ही प्रदान 
करने के श्रधिकार थे ।५* 


सिविल जज के रुप में दोवानी मुकदमों में श्रधिकार 


इस श्रेणी के इस्तमरारदारों को यह श्रधिकार था कि वे अ्रपने क्षेत्र श्रथवा 
हल्के के भ्रंत्गंत उन सभी दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते थे जिनमें विवाद 
की राशि सौ रुपए से श्रधिक की नहीं होती थी। इन इस्तमरारदारों को चीफ 
कमिएनर समय-समय पर वे विवाद भी निर्णय के लिए भेज सकते थे जिनकी राशि 
दस हजार रुपए से ग्रधिक नहीं होती थीं भ्रथवा ऐसी शभ्रल्प राशि वाले मामले जिन्हें 
चीफ कमिश्नर उचित समभते थे । परन्तु इस्तमरारदार उन मुकदमों में निर्णायक 
नहीं हो सकता था जिनमें वह स्वयं या उसका सेवक श्रथवा स्वयं उसमें परोक्ष रूप 
से भी संबंधित रहा हो । ऐसे सभी मामले निर्णय के लिए इस्तमरारदार को डिप्टी 


११६ १९वीं शताव्दी का अजमेर 


कमिश्तर को प्रेषित करने होते थे | इस्तमरारदार के फैसले के विरुद्ध प्रपील कमि- 
श्नर को की जाती थी | श्रावश्यकता महसूस होने पर इस्तमरारदार डिप्टी चीफ 
कमिश्नर से सम्पत्ति, राय और निर्देशन प्राप्त कर सकते थे ।* ६ 


द्वितीय श्रेणी दंडनायक के भ्रधिकार प्राप्त इस्तमरारदार 


इस श्रेणी के इस्तमरारदारों को छः माह तक कारावास, दो सी रुपयों तक 
जुर्माना, कोड़ों की सजा, कारावास श्ौर जुर्मावा दोनों ही, जो भारतीय दंड-संदहिता 
के श्रंवरगंत एवं उनके न्यायिक अ्रधिकार-क्षेत्र में हो, देने का अधिकार था *९ 


तृतीय श्र णी दंडनायक के श्रधिकार प्राप्त इस्तमरारदार 


इस श्रेणी के इस्तमरारदारों को एक माह (सामान्य एवं कठोर) तक का 
कारावास श्रथवा पचास रुपयों तक जुर्माना या भारतीय दंड-संहिता के अंतर्गत 


दोनों ही सजा देने के श्रधिकार प्राप्त थे। परंतु उन्हें कालकोठरी और कोड़े की सजा 
देने के अधिकार नहीं थे ।९5 


इस्तमरारदारियों की आंतरिक व्यवस्था 


केवेन्डिश ने ७० ठिकानीं के २१८ असली (मूलग्राम) व ७८ देखली गाँवों 
की जाँच के भ्राधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अनुसार १५८ गाँवों में इस्त- 
मरारदार ने स्वीकार किया कि सिचित श्र विकसित भूमि जिमप्तमें स्वयं किसान ने 
श्रपने श्रम या धन से सिंचाई के साधन का निर्माण किया है उसमें किसान को वेदखल 
नहीं किया जा सकता था । ऐसी भूमि के बारे में यह धारणा थी कि इस भूमि को 
बेचने या वंधक रखने का अधिकार किसान को नहीं था, परंतु इस्तमरारदारों ने 
किसानों को यह अ्रधिकार प्रदान कर रखा था कि वे यदि उचित श्रवधि में अपने गाँव 
को पुनः लौट झाते थे तो वापस वे इस भूमि पर अविकार प्राप्त कर सकते थे । 
१६१ गाँवों में ऐसे किसान थे जो वंशपरम्परागत एक ही भूमि पर कृषि करते आए 
थे, इनके अ्रविकार भी उन किसानों जैसे थे जो कुझों इत्यादि के मालिक थे । 
असिचित एवं एक फसली भूमि के बारे में यह सामान्य सिद्धांत लागू था कि इनमें 
किसान इस्तमरारदार की इच्छा पर निर्मर रहता था ॥7४ 


रिपोर्ट के अनुसार १५ गाँव ऐसे थे जहाँ कुँओं के मालिक अपने कुए और 
भूमि का विक्रय कर सकते थे और १३ गाँव ऐसे भी थे जहाँ पुश्तेनी रूप से श्रधिकारी 
किसान अपनी भूमि को बंधक रख सकते थे या विक्रय कर सकते थे । इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उस जाँच के दौरान अधिकारों का प्रश्न किसानों द्वारा उठाया 
गया होगा और इस्तमरारदार ने उसे स्वीकार कर लिया होगा ।१९ 


श्रावास भूमि के बारे में रिपोर्ट का कहना है कि ३१ गाँवों में गैर काश्त- 
कारों को श्रपने घरव दुकानों के विक्रम का अधिकार था। तीन गाँवों में यह 
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प्रधिकार बंधक रखने तक ही सीमित था । जवकि २३७ गाँवों में प्रावासी को वेदखल 
तो नहीं किया जा सकता था परंतु उन्हें श्रपनी सम्पत्ति को बेचने, वंधक रखने व 
हस्तांतरित करने के प्रधिकार नहीं वे । इस्तमरारदारों ने लोगों को श्रपने मकानों 
बेचने के अधिकार प्रदान नहीं कर रखे थे । केवल वे ही जिनके परिवार उस 
ठिकाने में इस्तमरारदार के भ्रागमन से पहले के बसे हुए थे, या जिन्होंने जुमीन 
इस्तमरारदार से खरीदी थी, अपने मकान वेच सकते थे ।१९१ श्रंग्रेज सरकार की 
साधारणत्या उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति थी परंतु सार्वभौम सत्ता 
होने के नाते जहाँ नागरिक प्रधिकारों का प्रश्न सन्निविप्ट होता हो या ऐसे गम्भीर 
प्रश्नों पर जिनका जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ता हो हस्तक्षेप करना श्रपना कर्तव्य 
समभाती थी ।९९ 
सरकार किसानों के भ्रधिकार की रक्षा करने के पक्ष में थी। उसकी गह 
मान्यता थी कि क्ृपि के विकास के लिए किसान की सुरक्षा एवं संरक्षण झ्रावश्यक 
है । किसान को अपनी भूमि एवं श्रावासगृह पर स्थाई प्रधिकार होना चाहिए। 
किसान को श्रतिरिक्त करों से मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए । परंतु यह नीति झाने वाले 
वर्षो में पूर्णतः: विस्मृत हो गई थी श्रौर सतू १६७३ तक ऐसी स्थिति हो गई थी 
कि स्वयं डिप्टी कमिश्चर को भी यह कहना पड़ा कि इस्तमरारी ठिकानों में भूमि 
पर ऐसे कोई श्रधिकार किसान के पाम्त नहीं रहे हैं जिनके अंतर्गत किसान ठिकाने- 
दार के प्रप्रसन्न होने पर उस ठिकाने में रह सके । जेम्स लाटम ने शभपने एक पत्र में 
भ्रालोचना करते हुए लिखा था कि विकृत श्रग्नेजी भूधृति व्यवस्था किसानों पर थोष 
दी गई । इसी व्यवस्था को सत्‌ १८७७ के भूमि एवं राजस्व विनिमय की धारा 
२१ के अंतर्गत कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया धा। जिसके श्रनुसार इस्तमरारी 
ठिकानों में किसान का इस्तमरारदार की भूमि पर क्षिराएदार का स्थान दिया गया 
था ।3 इस प्रकार ठिकानेदार को किसान को बेदखल करने का कातुनी श्रधिकार 
प्रदान कर दिया गया था । इस कारण ठिकरानेदार जिससे भी नाराज हो जाते उसको 
ठिकाने से बाहर निकल जाने के लिए बाध्य करने लगे थे । यहां तक कि करों की 
वसूली में गेर कातुनी प्रतिबंध लगाए जाने लगे। अपने इन विशेष श्रधिकारों के 
समर्थन में उनका कहना था कि निकटवर्ती राजघरानों के वंशज होने के नाते पड़ोसी 
रियासतों के जागीरदारों की तुलना में उनका स्थान ऊँचा है । जबकि उनके सबरे 
बढ़े समर्थक कर्नल सदरलंण्ड का यह मत था कि श्रंग्रेज सरकार की दृष्टि में उनका 
वही स्थान था जो उदयपुर रियासत में वहाँ के जागीरदारों का था। छोटे से छोटा 
इस्तमरारदार जिसके पास कुल एक गांव था वह भी अपनी जागीर को “राज' श्रौर 
झपने श्रापको 'दरवार! कहलवाता था । इन इस्तमरारदारों की सामान्य प्रवृत्ति श्रपने 
ग्रापको एक छोटा-मोटा नरेश मानने की वन गई थी। इन ठिकानों के सामान्य 
लोग धपने ठाकुर के प्रति यहरे झादर की भावना रखते थे । परंतु यह श्रादर भय 


१श्८ १६वीं शताब्दी का अजमेर र 


पर आ॥्राघारित था, प्रेम और सद्भाव पर नहीं १९४ 


किसानों की सामान्य स्थिति 

ठिकानों में किसानों की स्थिति अ्रत्यधिक असुरक्षित थी। यदि किसान 
ठाकुर की किसी भी लगान संबंधी माँग की पूर्ति करने में असमर्थ रहता तो उसे 
अपनी श्राजीविका के साधन खो चठने का भय बना रहता था ।१** स्थिति का 
सही चित्रण बैडेन पॉवले ने इन शब्दों में किया है “पुश्तेनी होने के कारण पुराने 
किसानों का अपने खेतों से एक रिश्ता-सा वन चला है; वह इनको छोड़ने के बजाय 
भारी से भारी लगान एवं लागें तक चुकाने में रातदिन एक कर देते हैं ।१९६ दुर्भाग्य 
से किसान एक वर्ग के रूप में सदा ही ग्रुलामी में जकड़ा हुआ रहा, उसके लिए अपनी 
झ्रावश्यकता की पूर्ति करता भी दूभर था। जब कभी कोई सरकारी श्रधिकारी इन 
गाँवों के दौरे पर जाता भी, तो किसान इस्तमरारदार के आतंक के कारण झपना 
मुंह नहीं खोल पाते थे क्योंकि उन्हें यह भय रहता था कि यदि ठाकुर को यह पता 
लग गया कि उन्होंने शिकायत की है तो वह उन्हें गोली से उड़ा देगा । लगभग सभी 
गाँवों में किसान की स्थिति दरिद्वतापूर्ण थी। उनके रहने के मकान घोंसले जैसे 
थे। लोगों में पोषण की कमी प्रतीत होती थी । किसान भारी ऋण )ग्रस्त थे । बड़े 
कर और जूमीन की असुरक्षा दोनों के कारण श्रत्यंत दयनीय स्थिति पैदा हो गई 
थी | जिसके फलस्वरूप प्रति दस किसानों में से नौ किसान कर्जदार थे और यह कर्जा 
भी उस सीमा तक था कि वे “दिवालिया” बनकर ही उससे मुक्ति पा सकते 
थे ॥ १०७ 


अधिकांश गाँवों में लगान उसी भूमि पूर वसूल किया जाता था जिसमें फसल 
ली गई हो । प्रत्येक कटाई के अवसर पर इसे ठिकानेदार भ्पने नाप के अनुसार नापा 
करते थे । उन खेतों को छोड़ दिया जाता था जिनका क्षेत्रफल निश्चित होता श्रथवा 
लगान फसल के रूप में वसूल किया जाता, श्रर्थात्‌ जिसमें लठाई-प्रथा प्रचलित थी । 
सिंचित भूमि में सामान्य खरीफ की फसल पर प्रति बीघा नगद लगान लिया जाता 
था, जो 'वीघोड़ी' कहलाता था । इसकी दरें सामान्यतः दीर्घकाल से एक सी चली श्रा 
रही थीं और उन दिनों निर्धारित हुई थीं जबकि खाद्यान्न सस्ता था अतएव वे तुलना- 
त्मक रूप से अधिक उदार थीं | परंतु खरीफ पर लगान-प्रथा प्रत्येक ठिकाने की पृथक्‌ 
पृथक्‌ थीं, यहाँ तक कि एक ही ठिकाने के गाँवों में अलग-भ्लग थीं। रबी की 
फसल पर सामान्यतः उपज के आधार पर लगान लिया जाता था, परंतु बागों की 
उपज पर वीघोड़ी की दरें नंगदी में थीं और काफी ऊँची थीं । वारानी खेती श्रामतौर 
पर परिवर्तंतशील थी । श्रस्चचित बिना खाद डाले वर्षा ऋतु में पड़त पड़ी भूमि में 
हल चलाकर यह फसल ली जाती थी । किसान ठिकानेदार और गाँव वालों की 
इजाजत से साल भर में एक बार इन खेतों को जोता करता था। इनकी सीमा 
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निर्धारित नहीं होती थी तथा इसका लगाव आपसी समभौते पर निर्भर करता था। 
यद्यपि सामान्यतः उसको यह अधिकार प्राप्त था कि वह लगातार दो वर्ष तक उस 
भूमि से फसल ग्रहर कर सकता था | तीसरे साल उसे अपने खेत पड़त छोड़ने पड़ते 
थे । वारानी जूमीन की वीघोड़ी सबसे कम थी परंतु यदाकदा धाँठा या फसल का अंश 
लगान के रूप में लिया जाता था । यदि खेत में वर्षा की कमी के कारण फसलों से 
झनाज पैदा नहीं होता या केवल मवेशियों के लिए घास चाश पैदा होता तो लगान 
नगदी में वसूल किया जाता था। यह व्यवस्था ज्वार की फंसल पर लागू होती थी 
जो वर्षा के अभाव में चारे के रूप में काम झ्राती थी ।१९४ कुछ गाँवों में फलल 
होने पर भी नगदी में लगान लेने की व्यवस्था थी । कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर केकड़ी 
: सब डिवीजून में, खेतों में श्रसिचित व खादहीन भूमि में रवी की फसल ली जाती 
थी, जिसे 'माल' कहा जाता था। इसका कराधान “बाँठा” के श्राधार पर होता 


था। खड़ी फसल को कृत कर (कूंता) ठिकानेदार का अंश निर्धारित किया जाता 


था । कभी-कभी यह प्रक्रिया ठिकानेदार के प्रतिनिधियों के हाथों होती थी परंतु 
बहुधा पंचायत द्वारा निर्धारित होती थां जिसमें पटेल, ग्रामप्रमुख व ठिकाने के प्रति- 
निधि एवं किसान होते थे ।१९९ ये लोग प्रति वीघा लगाने की दर से फसल का 
लगान निर्धारित करते थे । इस तरह जो भाग ठिकाने का होता, वह जिन्तों में 
लिया जाता था परल्तु बड़े ठिकानों में अ्रधिकाशत: इस अंश का नगदी में मुल्यांकन कर 
लिया जाता था। यह लगान दर “निरख-प्रथा' के अनुसार तत्कालीन निकटवर्ती 
बाजार के भावों अ्रथवा गाँव के बनियों द्वारा प्रस्तावित मुल्य के अनुरूप निर्धारित 
की जाती थी ।११०९ 

इस तरह निर्धारित लगान के साथ “लागें” और नेग अलग से जुड़े हुए थे । 
यह उपकर नगदी या फसल के रूप में वसूल किया जाता था | कई बार जहाँ लगान 
तगदी में लिया जाता था वहाँ प्रति रुपया कई आमने इन 5पकरों के रूप में जोड़े 
जाते थे । मूल लगान के साथ जुड़ी हुई माँगें प्रति चालीस सेर में दो से लेकर पन्द्रह 
सेर तक हो जाती थीं।११९१ इस तरह लगान में ही बहुत कुछ वृद्धि हो जाती थी 
झौर कम उपज वाले प्रदेश के ठिकानेदारों के संतुष्ट होने के लिए यह राशि पर्याप्त 
थी । नकद रूप में लिए जाने वाले उपकर अलग से वसूल किए जाते थे | नगदी 
उपकर क्रपि लगान से. कदाचित्‌ ही पाँच प्रतिशत से श्रधिक पहुँच पाता था। इसके 
अन्तर्गत गृह कर 'नेवता! या विवाह-शादी के अवसर पर लगाए गए उपकर सम्मि- 
लित नहीं थे । जिन्‍्सों में वसूल किए जाने वाले उपकर या नेग का भार किसान पर 
आसतन कुल उपज का सात या श्राठ प्रतिशत होता था। कुछ क्षेत्रों में ये नेग दस 
प्रतिशत तक वसूल किए जाते थे । बहुधा श्राधा लाठा (फसल का आधा हिस्सा) 
जहाँ वसूल किया जाता था वहाँ इन उपकरों को छोड़ भी दिया जाता था परंतु एक 
दो जगह ऐसी भी थीं जहाँ आधा लाटा के साथ-साथ “तेग” भी वसूल किए जाते 


सर 
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थे श्रौर इन दोनों को मिलाकर किसान को श्रपती उपज का साठ प्रतिशत ठिकानेदार 
को सौंपना पड़ता था ११* 

“चाही” अथवा कुओं से सिंचित गअ्रच्छी भूमि पर प्रति बीघा लगान की दर 
सात रुपए से लेकर दस रुपए तक थी तथा इनके साथ बुछ ऊँची दरों के उपकर भी 
जुड़े हुए थे । इससे कुँझ्रों से सिचित मध्यम श्रेणी की भूमि पर लगान की दर कुछ 
कम थी । इस भूमि में सामान्यतः: दो फसलें अथवा एक अच्छी फसल ली जा सकती 
थी | इसकी लगान दर झसतन प्रति बीघा साढ़े पाँच रुपए से लेकर सात रुपए तक की 
थी । तीसरी श्रेणी की श्रथवा घटिया किस्म की भूमि जो कु से व्चित होती थी 
उसकी लगान-दर तीन रुपये से लेकर पाँच रुपए प्रति बीघा थी । सरवा ठिकानों में 
प्रति बीघा साढ़े सात रुपए की लगान-दर तथा श्रतिरिक्त उपकरों व श्रन्य शुल्कों को 
मिलाकर € रुपए प्रति बीघा अंकित होती थी । तालाबी भूमि में कृषि करने वाले 
को जल शुल्क के सहित भी काफी कम दर चुकानी होती थी। श्रावी जुमीन का 
लगान वारानी कूँते के श्राधार पर फप्तल के अनुमार चुकाया जाता था। जहाँ 
बवीघोड़ी निर्धारित थी वहाँ किसान को ६ भ्ाने से लेकर ढाई रुपए प्रतिवीधा छ्ुकाना 
होता था जबकि सामान्य दर एक रुपए के लगभग थी । बगीचों फी रवी की फसल 
पर लगान शसतन पाँच रुपए बीघा लगाया जाता था ।११३ इससे यह स्पष्ट है कि 
खालसा-प्रूमि की श्रपेक्षा इस्तमरारदारी ठिकानों में बहुत ही भारी लगाव था । 


प्जमेर जैसे क्षेत्र के लिए, जहाँ.पाँच फसलों में से तीन सूसे की चपेट में श्राती 
रहती थीं, यह श्रावश्यक हो गया था कि लगान फसलों के भ्रशदान के रूप में वसूल 
किया जाए । इसमें यह फायदा था कि फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान 
कर भार से बच सकता था और उसे स्वाभाविक रूपसे ही राहत प्राप्त हो 
जाती थी। 

श्रधिकांश ठिकानों में पुश्तेनी किसानों को परेशान करने के मामले बहुत ही 
कम घटते थे । कई ठिकानों में बीघोड़ी में परिवर्तन कर लगान बढ़ा दिया गया था; 
उदाहरणार्थ, मूल रूप से जो लगान “चित्तोड़ी” रुपए में भुगतान किया जाता था, 
उसके स्थान पर “कल्दार” रुपए में वसूल किया जाने लगा, इससे किसान को २३ 
प्रतिशत का भार श्रधिक उठाना पड़ा । कहीं बीघोड़ी के स्थान पर बाँटा लागू करके 
(उदाहरणतः कपास की फसल) लगान में वृद्धि कर दी गई थी ।११४ इन ठिकानों 
में किसानों के अधिकारों के बारे में एकमात्र कानुनी प्रावधान अजमेर-भूमि एवं 
राजस्व-विनिमय की धारा २१ थी। जिसके अनुसार इस्तमरारदारियों में किसान 
की स्थिति भूमि पर इस्तमरारदार की इच्छा पर निर्मर एक किराएदार 
की थी ।११* 


किसानों का उनके खेतों पर किसी तरह का कोई अ्रधिकार नहीं था, 


इस्तमरारदारी व्यवस्था १२१ 


सामान्यतः एक लम्बे समय से चले श्रा रहे मौरूसी एवं वंशपरम्परागत क्रिसान को 
भूमि से वेदखल करने की प्रथा ही उनकी सुरक्षा का आधार था। परंतु किसी भी 
किसान को जमींदार अपनी इच्छानुसार वेदबल कर सकता था और इसके लिए उसे 
कारण बताना ग्रावश्यक नहीं था। यद्यपि अ्जमेर-भूमि एवं राजस्व-विनिमय में 
किसान को वेदखल करने के लिए क्रपि-वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व सूचना देना 
प्रौर किसान द्वारा निमित विकास कार्यों का उसे मुझ्नावजा चुकाने व व्यवस्था थी । 


सामान्यतः कायून के अंतर्गत एक निश्चित प्रवधि तक भूमि पर काश्त 
करने वाले किसान को उस भूमि पर कुछ विशिष्ट श्रधिकार प्राप्त हो जाते थे शौर 
वह कानून के अंतर्गत अपनी पूर्ण सुरक्षा का दावा कर सकता था। अवध में यह 
कावूनी मियाद १२ साल की होती थी । बंगाल-भूमि-कानुन (सव्‌ १८८५) के अंतर्गत 
जिस किसान ने लगातार बारह वर्षों तक अपने कब्जे की भूमि को जोता था उसे 
बेदखली से संरक्षण प्राप्त था | इस्तमरारदार ठिकानों के किसानों के लिए इस तरह 
की व्यवस्था भ्रजमेर के भूमि एवं राजस्थ-विनिमय में नहीं थी । अ्रजमेर-मेरवाड़ा के 
इस्तमरारदारी ठिकानों में किसान को उनकी बेदसलियों के विरुद्ध कानूनी एवं औप- 
चारिक किसी भी तरह के अ्रधिकार प्राप्त नहीं थे ।१९ 


इन ठिकानों में किसानों का सीवा वंशानुगत उत्तराधिकार सामान्यतः स्वी- 
कार बार लिया जाता था। परंतु निकट रिश्तेदारों में गोद लेने पर इस्तमरारदार 
को नजराना देना पढ़ता था। उक्त नजराने की राशि मेंट करने पर भी उत्तरा- 
धिकारी को सामान्य सहज नियम के तौर पर भी भूमि के हस्तांतरण के श्रधिकार 
प्राप्त नहीं होते थे । कुछ परिस्थितियों में किसानों को अपने सेतों को बंधक रखने 
के भ्रधिकार प्राप्त हो गए थे श्रोर इस कारण महाजनों ने कुछ भूमि भी श्रपने 
प्रधिकार में कर ली थी | इन ठिकानों के ८४ प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक किसान 
इन महाजनों या “बोहरों” से कर्ज लिया करता था । यह राशि बहुधा लगान के रूप 
में विशेपकर उन क्षेत्रों में जहाँलगान फसल उठाने से पूर्व अग्नमिम (अ्रगोतरी) वसूल 
की जाती थी । पारिवारिक श्रवसरों, त्योहारों, विवाह, मृत्यु-संस्कार श्रादि पर कभी- 
कभी फसल नप्ट होने पर श्रासामी को उसके खुद के व परिवार के भरण-पोपण के 
लिए श्रावम्यक खाद्यान्न इत्यादि की खरीद के लिए महाजन ऋण दिया करता था । 
ऋगणा पर भारी व्याज लिया जाता था, कई बार तो वह कर्जा ली गई मुलराशि से 
भी झ्रम्िक बढ़ा-नढ़ा कर लिखी जाती थी । बहुधा महाजन ही प्राढृतियों का काम 
भी करता था, जिसके माध्यम से किसान श्रपनी फसल बेचता था। फलस्वरूप महा- 
जन कर्ज के पेट फसल भर लेता, लगाने चुका देता और क्रिसान को इतना कम 
प्रदान करता था कि जिगरे वह श्रपना ग्रुजारा मात्र कर राके । यह नि्विवाद सत्य 
हैं कि मौसम की फसल भी व्याज के चुकारे के नाम पर महाजन की वहियों में दर्ज 
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कर ली जाती थी श्रौर मूलधन वैसा का वैसा ही बना रहता था। किसान का नाम 
कदाचित्‌ ही बनिए के वही खातों में से कट पाता और वह दिनों दिन अधिक कर्ज के 
भार से लद॒वा चला जाता था ॥१७ 

अधिकांश ठिकानों में किसानों के फसल उठाने से पहले ही बकाया राशि 
लेने पर बल दिया जाता था। जबतक वह यह प्रदान नहीं करता उसे फसल 
नहीं उठाने दो जाती थी। यदि किसी में कोई पुरानी राशि बकाया नहीं होती 
तो उसे भावी भुगतान के लिए जमानत (साई) की व्यवस्था करने को मजबूर किया 
जाता था ।११८5 इन दोनों रकमों की व्यवस्था किसानों के लिए महाजन या बोहरों 
द्वारा की जाती थी ।यद्यपि पीसांगन में ठिकाने और महाजनों के बीच श्रापसी तनाव 
की स्थिति थी, अतएव वहाँ किसानों द्वारा आपस में इसकी व्यवस्था की जाती थी । 
महाजन जिस रोज जमानत या भुगतान की राशि देते उसी दिन से वहीं में दर्ज कर 
उस पर व्याज चालू कर देते । बहुधा वे इस पर रुपए में एक श्राना 'कांटा' के नाम 
पर अतिरिक्त वसूल किया करते थे, परन्तु बोहरे यह राशि ठिकाने को तबतक भुग- 
तान नहीं करते थे जवतक कि वे किसानों का जमा श्रनाज बेच नहीं लेते थे । इस पर 
भी किसान के नाम लगाने की जो राशि जमा की जाती उसमें वे अपनी निश्चित 
झ्राढ़त की रकम पहले काट लेते थे । यह व्यवस्था किसानों के लिए अभिशाप थी । 
यद्यपि अन्य प्रान्‍्तों के कुछ ठिकानों में 'साई! या अग्निम राशि लगान-निर्धारण के 
लिए फसल के कूंते के समय वसूल की जाती थी । जबतक इन दोनों राशियों में से 
एक राशि ठिकाना प्राप्त नहीं कर लेता, किसान का कूंता रोक दिया जाता अथवा 
उसे कटी फसल में से अन्न निकालने या फसल अ्रन्यत्र ले जाने से रोक दिया जाता। 
उन ठिकानों को यदि श्रग्निम-राशि या साई नहीं मिलती अथवा जहाँ इनकी प्राप्ति 
की संभावना क्षीण थी वहाँ यदि ठिकानेदार यह अनुभव करते कि श्रग्नमिम-राशि या 
साई की राशि मिलने की संभावनाएं क्षीण हैं तो वे फसल को अपने कब्जे में लेकर 
उसे महाजन को सौंप देता और इससे किसान की बकाया राशि ले लेता था ।१४ 
यदि फसल खेत में से नहीं हटाई जाती तो एक 'सहसा' या चौकीदार फसल की निग- 
रानी के लिए छोड़ दिया जाता था और कई वार किसान के घर पर भी ठिकाने का 
कोई भी व्यक्ति जिसे “तलविया” कहा जाता था, बकाया राशि वसूल करने के लिए 
जाता था । किसान उसे अपने घर ठहराता और अच्छी तरह से खातिर करता, यदि 
उस समय उसके पास कुछ उपलब्ध होता तो उसकी मभेंट-पुजा की व्यवस्था भी 
करता १*० यदि ये सभी प्रयास धन-प्राप्ति में किनन्‍्हीं कारणों से असफल सिद्ध होते 
तो किसान को अ्रन्य तरीकों से तंग किया जाता था । उसे हल जोतने, भूमि में खाद 
डालने, सिंचाई करने, पशुझ्रों को चराने, घास काटने से रोका जाता अथवा उसे 
ठाकुर के गढ़ या किले में बुलाकर वहाँ बंद कर दिया जाता या उससे लिखित 
में भुगतान का वचन लिया जाता था। इनके अतिरिक्त कुछ मामलों में उसके मवेशी 
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भौर बेल-गाड़ी तक जब्त कर लिए जाते थे। पड़ोसी रियासत मेवाड़ के मेरवाड़ा वाले 
'जागीरी ठिकानों में “साई” के प्रभाव में फसलों की कुर्की महाजन के माध्यम से 
रकम की वसूली श्र फसल पर सहणों की नियुक्ति की प्रथा प्रचलित थी । प्रथम 
श्रेणी के ठिकानेदारों को अपनी बकाया वसूली के लिए राजस्व श्रादेश जारी करने 
के अधिकार प्राप्त- थे, इन सभी प्रयासों के अतिरिक्त भी ठिकानेदार के पास श्रंतिम 
शस्त्र के रूप में बकाया वसूली के लिए किसान को बेदखल करने का अ्रधिकार 
प्राप्त था ।१९१ 


सभी इस्तमरारदारों का यह दावा था कि उनके ठिकानों के अन्तगंत्र किसी भी गाँव 
में रहने वाले को भ्रपना मकान या भूमि पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है जब- 
तक कि ठिकानेदारों से वह इस श्राशय की विशेष स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ले ।१९२ 
केवल भिनाय, मसुदा और टांदोटी को छोड़कर सभी ठिकानों में यह व्यवस्था थी कि 
किसी भी व्यक्ति को अपने भवन इत्यादि के विक्रय, बंधक या भेंटस्वरूप हस्तांतरण करने 
का भ्रधिकार नहीं है। यदि उसे किन्‍्हीं कारणों से गाँव त्यागना पड़ता तो, वह मकान 
बेच नहीं सकता था। भिताय और चांपानेरी दो बड़े गांवों में नजुराना लेकर हस्तांत- 
रण पर स्वीकृत कर दिया जाता था ।१९३ अपनी जाँच रिपोर्ट में केवेंडिय महोदय 
ने इस दिशा में यह अभिमत व्यक्त किया कि “इन ठिकानों में एक गाँव गर काश्तकार 
: अपने मकानों, कु भ्रों इत्यादि का विक्रय कर सकते थे, जबकि दूसरे गाँव में उन्हें केवल 
, अपनी दुकानें और कुओं के विक्रय करने का भ्रधिकार था । टांटोटी में पक्के मकानों 
के मालिकों को, जो पट्टे दार कहलाते थे इनकी बिक्री एवं बंधक के अ्रधिकार प्राप्त थे 
: परन्तु ऐसी स्थिति में उन्हें विक्रय मुल्य का १५ प्रतिशत बंधक राशि का १० प्रतिशत 
ठिकाने के खजाने में वतोर नजूराना जमा कराना होता था ।/११४ 


केवेंडिश की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ठिकानों में गृहकर भी प्रचलित 

था । गृहकर मकान या भूमि के क्षेत्रफल के श्राधार पर न होकर मालिक की हैसियत 
. के आधार पर लिया जाता था । गृहकर की राशि न तो निर्धारित ही थी भर न उसके 
बारे में किसी तरह के निश्चित नियम थे । सम्पुूर्णो व्यवस्था बेढंगी सी थी फिर भी 
बिना किसी अवरोध के यह व्यवस्था चल रही थी । मकानों में विस्तार करने पर भारी 
नजुराना थोपा जाता था श्र हृट-फूट ठीक कराने और मरम्मत पर नज्राना वसूली 
के लिए ठिकानों की कार्यवाही पर लोगों ने कड़ा विरोध॑ एवं तीत्र अ्रसंतोष प्रकट किया 
था । पीसांयन में गेर काश्तकारों ने “गृहकर चुकाना स्थग्रित किया जा छुका है 
यह कहकर चुकाने से इन्कार कर दिया था । इसके फलस्वरूप लोगों और ठिकाने के 
बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । यद्यपि निर्णय ठिकानेदार के पक्ष 
में हुआ ।९* 


सच १८३० में भारत सरकार भी इस वात के पक्ष में थी कि किसानों का अपने 


११४ 


१६वीं शताब्दी का भ्रजमैर 


मकान पर स्थाई अधिकार होना चाहिए ।१९६ परन्तु उत्तरपश्चिमी सू्वो के लेपिटनेंट 
गवर्नर इस प्रश्न पर किसी तरह के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे। उल्टे कम्पनी के 
डाइरेक्टर्स ते भी इस प्रश्त पर लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के मत को “न्यायपूर्णः एवं उचित 
ठहराया । उनके अनुप्तार ठिकानों में लोगों को उनके मकान पर स्वामित्व के हक प्रदान 
करना न्यायसंगत नहीं होगा |” इस प्रश्न पर किसानों को अंग्रे जु सरकार से कभी 
स्याय प्राप्त नहीं हो सका । १ ९४ 


रह एण २० 


सध्याय ४४ 


जे० डी० लाहश--गजेटीयर्स ऑफ अ्जमेर-मेरवाड़ा (सतु १८७४ के भु- 
बंदोवस्त पर आधारित) 7० २३ (स)। 

टॉड एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज श्रॉफ राजस्थान पृ० ४१ । 

पी० सरन--स्टडीजु इन मिडेविल इंडियन हिस्ट्री पृष्ठ १ से २२। 
फ्यूडेटेरीज एण्ड जमींदार्स श्रॉफ इंडिया पु० २३ । 

टॉड एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज श्रॉफ राजस्थान खंड १, पु० १६७ 
“सामंती नजूराने का दस्तुर सिद्धान्त: पूर्व में भी पश्चिमी देशों जैसा ही 
था । भेवाड़ में नज्राने का दस्तूर दे देने पर राज्य ठिकाने के उत्तराधिकारी 
को स्वीकृति प्रदान करता था ।” यह व्यवस्था एक तरह से राज्य द्वारा 
जागीर पुनग्न हुए करने के श्रधिकार को इंगित करती थी । टॉड ने भी 
स्वीकार किया है कि (खंड १-प० १०६), यह एक शझ्रौपचारिक विशेषा- 
घधिकार था, जिसका कदाचित्‌ ही उपयोग हो पाया था (खंड १, 
पृ० १६१) । 


« जै० डी० लाह्श-गजेटीयर्स श्रॉफ भ्रजमेर-मेरवाड़ा पृ० २६ (अर) । 


केवेंडिश का पत्र दिनाँक ११ जुलाई, १८२६ “यहाँ कुल € परमने हैं 
खरवा, मसूदा, पीसांगन, ग्रोविन्दगढ़, सावर, भिनाय, केकड़ी, देवगढ़, 
शाहपुरा तथा १२ गाँव अजमेर परणमने में हैं। २१८ असली और ७८ 
दखली गाँव कुल मिलाकर २६६ हैं । खरवा शौर मसुदा के चार तालुका 
हैं, पीसांगन, गोविन्दगढ़, भिनाय झौर सावर के ३० उप तालोुके हैं । 
केकड़ी उपनाम जूनीया के १४ उप तालुक हैं । देवगढ़ भर बघेरा के ३ 
उप तालुके हैं और श्रजमेर परगने के ११ उप तालुकें हैं” । 


बिल्डर का पत्र दिनांक २७ सितम्बर, १८१८। 


११. 


१२. 


१३. 


एड. 
-१५. 
१६. 


इस्तमरारदारी व्यवस्था १२५ 


भिनाय के इस्तमरारदार राजा जोधा के वंशज थे । मारवाड़ के चंद्रसेन 
(१५६३) के पौत्र राणसेन को इस क्षेत्र में भील उपद्रवियों को समाप्त 
करने के इस सेवा उपलक्ष में सम्राट अकबर ने भिनाय और सात परगने 
जागीर में दिए थे | आरम्भ में इस जागीर में कुल ८४ गाँव थे जो बाद 
में चौथी पीढ़ी में ददयभान (४६ गाँव) तथा अखैराज (३८ गाँव) में 
बेंट गए। उदयभान ने भिनाय त्तथा अखैराज ने देवलिया को मुख्य ठिकाना 
स्थापित किया । भिनाय ठिकाना सरकार को ७,७१७ रुपए की वाषिक 
खिराज देता था झौर जोघपुर नरेश ने उन्हें राजा का खिताब उनकी 
सैनिक सेवाओ्नों के उपलक्ष में प्रदान कर रखा था। (रूलिंग प्रिन्सेज, 
चीपस एंड लीडिंग पर्सोनेजेसे ऑफ राजपूताना खंड भ्रजमेर (१६३८५) 
सातवाँ संस्करण पृ० १८७ और १८८) । 


« सावर ठाकुर शिसोदिया वंशी सक्तावत राजपूत थे । इस ठिकाने में ३३ 


गाँव थे जिनकी वापिक आय साठ हजार थी । यह ठिकाना सरकार को 
७,२१५ रुपए वाधिक राजस्व प्रदान करता था। यह ठिकाना सम्राट 


. जहांगीर द्वारा गोकुलदास को दी गई जागीर का अंग था । (रूलिंग प्रिन्सेज, 


चीफ्स एंड लीडिंग पर्सोनेजेस ऑफ राजपूताना एण्ड अजमेर पृ० १६३) । 


जूनिया के ठाकुर राठौर वंशी थे। इस ठिकाने में १६ गाँव थे तथा 
इसकी वाधिक आय ५०,००० रुपए थी | सरकार को यह ठिकाना 
५,७२३ रुपए सालाना राजस्व देता था। जूनिया के ठाकुर केकड़ी के 
परंपरागत भोमिया थे अ्रतएव उन्हें ग्रावश्यकता पड़ने पर सवार प्रदान 
करने पड़ते थे (रूलिग प्रिन्सेज, चीपस एण्ड लीडिंग पर्सनिजेस ऑफ 
राजपूताना एण्ड अजमेर पृ० १६३) । 

मसूदा के ठिकानेदार मेड़तियावंशी राठौड़ थे, उनके पास जिले में सबसे 
बड़ा और सबसे घनी ठिकाना था, जिसमें २६ गाँव थे तथा वाषिक आय 
१ लाख रुपए के लगभग थी, सरकार को यह ठिकाना ८,५५५ का 
सालियाना चुकाता था। 


पीसांगन के इस्तमरारदार जोधावत वंशी राठौड़ राजपूत थे, तथा इनके 
ठिकाने में ११ गाँव थे जिनकी वापिक झ्ाय २३००० रुपए थी और ये 
सरकार को ४,५६३ रुपए वापिक चुकाते थे । 


केवेंडिश का पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२६ | 
केवेंडिश का पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२६ । 
जे० डो० लाहुश-गजेटीयस झ्लॉफ अजमेर-मेरवाड़ा पृ० २६ । 


१२६ 


१७. 


श्ष 
१६९. 


२१. 
२२. 
२३. 


२४, 


२५, 
२६. 
२७. 


श्ष, 
२६, 
३०, 
३१. 


३२. 


१९वीं शताब्दी का अजमेर 


भारत सरकार के कार्यवाहक सचिव जेम्स थांमसन को लेपिंद० कर्नल 
सदरलैंड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, दिनांक ७-२-१८४१ 


जे० डी० लाह्ृश गजेदीयर्स श्रॉफ श्रजमेर-मेरवाड़ा प्रृष्ठ २० । 
सुर्पारेटेंडेंट व पोलिटिकल एजेन्ट श्रजमेर द्वारा रेजीडेंट राजपूताना 


'व दिल्‍ली को पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२८ । फाइल क्रमांक १५, 


(अजमेर रेकॉर्ड रा० रा० पु० मं०)। 


« दी रूलिग प्रिन्सेस चीफ्स एण्ड लीडिंग प्सनिजेस इन राजपूताना एण्ड 


श्रजमेर (१६३१) पूृ० १-१० । 

एफ० विल्डर सुपरिटेंडेंट अजमेर का मेजर जनरल सर डेविड प्रॉक्टर- 
लोनी को पत्र, दिवांक २४ सितम्बर, १८१८ । 

भ्रार० केवेंडिश-सुपरिटेंडेंट व पोलिटिकल एजेन्ट श्रजमेर का रेजीडेंट 


राजपूताना व दिल्‍ली सर एडवर्ड कोलब्नुक वार्ट को पत्र, दिवांक ३१ 
जुलाई, १६२६ । 


भारत सरकार के सचिव जेम्स थांमसन (आगरा) का कर्नल जे० सदरलेण्ड 
कमिश्नर भ्रजमेर को पत्र मई, १८४१ । 

आर० केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजपूताना दिल्‍ली, कोलब्नूक को पत्र, 
दिनांक १० जुलाई, १८२८ (ग्रजमेर रेकॉर्ड, रा० रा० पु० मं०) । 
उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

आर० केवेंडिश का सदर एडवर्ड कोलम्नू क को पत्र, दिनांक ११ जुलाई, 
१८२६ । 

एफ० विल्डर द्वारा सर डेविड श्रॉक्टरलोनी को पत्र, दिनांक २७ सितम्बर, 
श्प्श्ष। 

भारत सरकार के विदेश एवं राजनीतिक विभाग का पत्र, दि० ५ मई, 
१६०० (फाइल क्रमांक ७२, रा० रा० पु० मं०) | 

एफ० बिल्डर द्वारा मेजर जनरल सर ऑ्रॉक्टरलोनी को पत्र, दिनांक 
२७ सितम्बर, १८१८ | 

सर डेविड श्रॉक्‍्टरलोनी द्वारा एफ० विल्डर को पत्र, दिनांक २३ 
श्रक्टूबर, १८ श्८प। 

२७ सितम्बर, १८१८ के एफ० विल्डर के पत्र पर सरकार एवं कोर्ट | 
आफ डाइरेक्टर के निर्देश । (अज॑मेर रेकॉर्ड, रा० रा० प्रु० मं०) 


- रै३५ 


ठ्े ४ ] 


३५० 


३६. 
३७. 
३८. 


३९. 


४०, 


४१. 
४२. 
४३. 


४४. 
४५. 
“४६, 
४७. 
हा 


४६. 


इस्तमरारदारी व्यवस्था ेृ १२७ 


एफ० विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड श्रॉक्टरलोनी को पत्र, दि० 
७ अक्टूबर, १८१८॥। 

एफ० विल्डर द्वारा मेजर ऑक्टरलोनी को पत्र, दिनांक १२ अक्टूबर, 
श्पश्ष। 

एफ० विल्डर का मेजर आ्ॉक्टरलोनी को पत्र, दिनांक २० अक्टूबर, 
श्षपश्८। 

एफ० विल्डर द्वारा मेजर ग्रॉक्टरलोनी को पत्र, दिनांक १७ जून, 
१८१६ । ; 

मिडलटन सुर्परिटेंडेंट अजमेर द्वारा पन्न, दिनांक ६ ग्रगस्त, १८२६ 
(रा० रा० पु० मं०) । 

केवेंडिश सुपरिटेंडेंट श्रजमेर द्वारा पत्र, दिनांक ८ मई, १८२८ (रा० 
रा० पु० मं० ) ॥ 

केवेंडिश द्वारा पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२६ (रा० रा० पु० मं०) । 
केवेंडिश द्वारा पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२९६ “मराठा शासन के 
श्रंतिम वर्ष विक्रम संवत्‌ १८७४ के राजस्व को आधार मानकर जमींदार 
को प्राप्त राजस्व को आधा भाग लेना उचित है। इस प्रक्रिया के लिए 
अपने शासन के पाँच या दस वर्ष पुर्व की कुल झ्ाय तथा वाद के पाँच 
या दस वर्षों की आय को नियमानुसार प्रति दस वर्ष में आधा भाग 
ग्रहए किया जाकर इस तरह का निर्धारण किया जा सकता है । 
क्रेवेडिश द्वारा पत्र, दि० १० जुलाई, १८२६ । 

केवेंडिश द्वारा पत्र, दि० ११ जुलाई, १८२९ । 


सचिव भारत सरकार द्वारा कार्यवाहक चीफ कमिश्नर अजमेर को पत्र, 
दि० ६ फरवरी १५८३० पन्न संख्या ७, अनुच्छेद ३-४ । 


उपरोक्त पन्न अनुच्छेद ५। 
उपरोक्त पत्र अनुच्छेद ६ । 
उपरोक्त पत्र श्रनुच्छेद १४ व १५। 
उपरोक्त पत्र अनुच्छेद १७। 
उपरोक्त पन्न अनुच्छेद १६ । 


कर्नल ऑल्वीस, कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा पत्र, दिनांक ३० अप्रेल, 
१८२५ व जून, १८३७। 


१८ 


४०. 


॥> 


४१. 
५२. 
५३. 
प्र्ड, 
५५, 
५६. 
१७. 
भ्र्ष, 


५६, 


६१. 
६२. 
६३. 
६४. 
६४. 
६६. 
६७. 
६८. 
६६. 
« उपरोक्त श्रनुच्छेद १३ व १४। 
७१. 
७२. 
७३. 
७४९, 
७५. 


१६वीं शत्ताव्दी का श्रजमेर 


कर्नल सदरलैंड ए० जी० जी० राजपूताना द्वारा सचिव भारत सरकार 
पत्र, दि० ७ फरवरी, १८४१ | 

उपरीक्त । 

उपरीक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त अनुच्छेद १४॥। 

उपरोक्त अनुच्छेद १५ | 


उपरोक्त पत्र अनुच्छेद १० व ४०। 


, पतन्न मई, १८४१ सचिव भारत सरकार द्वारा कमिश्नर अजमेर को पत्र 


मई, १८४१ । 


उपरोक्त पत्र अनुच्छेद ३ श्र ४। 

उपरोक्त पत्र श्रनु० ६। 

उपरोक्त पत्र अनु० ७ व ८ । 

उपरोक्त पत्र अनु० ६ । 

उपरोक्त पत्र अ्रनु० € व १० । 

उपरोक्त पत्र, अनुच्छेद ११, १२, १३, १४ व १५॥ 
लेप्टितेन्ट गवर्नर आगरा द्वारा पत्र, सचिव भारत सरकार । 
उपरोक्त पत्र श्रनुच्छेद । 

उपरोक्त पत्र ६-१०-११ श्रनुच्छेंद । 


उपरोक्त पत्र श्रनुच्छेद १५॥ 

उपरोक्त अनुच्छेद १६ । 

उपरोक्त अनुच्छेद १७ । 

उपरोक्त अनुच्छेर १८५ । 

उपरोक्त अनुच्छेद १६, २०, २१, २२ । 


छ६. 


७७, 


७८. 


८३. 


(:3 


८५, 
८६. 
८७. 


पप८, 


€२. 


६३. 
6४. 


हस्तमरारदारी व्यवस्था १२६ 


राजपूताना डिस्ट्रिव्ट गजेटीयर्स खंड १-ए श्रजमेर-मेरचाड़ा (१६०४) 
पृ० ६० व जे० डी० लाहूस गजेटीयर्स श्रॉफ श्रजमेर-मेरवाड़ा (१८४५) । 
प्रयम डिप्टी सेक्रट्री परराप्ट्र एवं राजनीति विभाग भारत सरकार 
द्वारा चीफ कमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, संस्या ११०७-१ ए. 
शिमला दि० २१ पअप्रेल, १६२० । 


पत्र क्रमांक ६२६ जी०-सन्‌ १५८४ अजमेर-दिनांक ३० सितम्बर १८८५ 
टी० सी० प्रोल्डन कमिश्नर शभ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा प्रथम श्रसिस्टेंट ए० 


जी० जी० राजपूताना, चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को । 
फाइल क्रमांक €५ पृ० ३ (रा० रा० पु० मण्डल) । 


« प्रसिस्टेन्ट सेक्रेट्री परराप्ट्र विभाग द्वारा चीफ कमिएनर अ्रजमेर-मेरवाड़ा 


को पत्र क्रमांक २५७-१-ए दिनांक फोर्ट विलियम १७ जनवरी, १९०१ । 


« कमिश्नर भ्रजमेर द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर को पत्र, दि० १३ फरपरी, 


१६१६॥ 


« क्रमांक ५७८, मारत सरकार कार्यवाही रिपोर्ट, परराष्ट्र विभाग दिनांक 


५ जून, १८६८ (फाइल क्रमांक ७१) | 

डिप्टी कमिश्नर अ्जमेर-मेरवाड़ा द्वारा कमिएनर श्रजमेर-मेरवाड़ा को 
पत्र, दिनांक १६ नवम्बर, १८६८ 

गशती पत्र क्रमांक १२०६ ए दिनांक १६ जनवरी सब्‌ १८०६१, सचिव उत्तर- 
पश्चिमी सुबवा सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को प्रेषित । 
उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त भ्रजमेर रूल्स एण्ड रेग्यूलेशन्स पृु० ११९० ॥ 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

फमिएनर प्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र 
दिनांक १२ जून, १८७४ । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त | 


१३० 


६५. 
६६. 
६७. 
€८. 


€€. 


१००. 


१०१. 


१०२. 
१०३. 
१०४. 
१०५. 


१०६. 
६०७, 


१०८. 


१०६. 
११०. 
१११. 
११२, 
११३. 
११४, 
११५. 
११६. 
११७. 


१६वीं शताब्दी का अभ्रजमेर 


उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त | 7 

आर० केवेंडिश सुपरिटेंडेंट अजमेर द्वारा रेजीडेन्ट राजपुताना को पत्र 
दि० १० जुलाई, १८०२६ । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

डिप्टी कमिश्नर श्रजमेर द्वारा कमिश्नर श्रजमेर को पत्र दि० ५ जुलाई, 
१८६२, क्रमांक २०७ । 

जे० डी० लाद्ूश, सेटलमेन्ट रिपोर्ट, १८६७४ झनु ० १२९ । 

उपरोक्त । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) । 

वाडन पोवेल ए भेन्युअल झॉफ दी लण्ड रेवेन्यू सिस्टम एण्ड लैण्ड टेन्यो्स 
(१८८०) । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट (१६३७) । 

उपरोक्त-पृष्ठ १२ अनु० १६। 

इन ठिकानों के पटेलों की हैसियत व अ्रधिकार महाराष्ट्र के पढेलों जितने 
नहीं थे । वह केवल प्रमुख ग्रामजन होता था। एक समय उसे विवाह 
श्रादि पर नेग या लागें प्राप्त हुआ करती थीं, किन्तु बाद में इनका 
प्रचलन बंद हो गया था । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, १९३७, पृ० १२ अनु ० १६॥ 

उपरोक्त । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) पृ० १३ । 

उपरोक्त पृ० १३ अचु० २१। 

उपरोक्त प्ृ० १७ अनु ० २४।* 

श्रजमेर भू एवं राजस्व नियामक १८७७, धारा २१ । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) पृ० ३६ । 

उपरोक्त पृ० २१'अनु० ३० । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, १६३७ पृ० २२ । 


११८. 
११६. 
१२०. 
१२१. 
१२२. 
१२३. 
१२४. 
१२५. 


१२६. 


इस्तमरारदारी व्यवस्था १३१ 


उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) पृ० ३४ ! 

उपरोक्त । 

केवेंडिश रिपोर्ट, सब १८२६ | 

उपरोक्त । 

एच. मै्कजी का पत्र क्रमांक ७४, दिनांक ६ फरवरी, सब्‌ १८३० 
(रा० रा० पु० मं०) । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) प्रृू० ३४ | 


ध््‌ 


भौम, जागीर व माफी 


भौमियां 


राजपूताना की भूमि-व्यवस्था में 'भौम भोग” एक श्रनोखी श्रौर विशिष्ट प्रथा 
थी। 'भौम' का अर्थ है भूमि और इसका स्वामित्व धारण करने वाले को 'भौमिया' 
कहा जाता था जो सामती सरदार तथा खालसा भूमि के किसान से बिल्कुल भिन्‍न था ।" 
भौमिया सामंती पुलिस-व्यवरथा और स्थानीय श्रनियमित सैनिकों के तौर पर कुछ 
सेवाएं प्रदान किया करते थे। वे गाँव की फसल और मवेशियों की लुटेरों से रक्षा 
करने के लिए कतंव्यवद्ध थे। * उनके गाँव की सीमा के अन्तर्गत जान-माल की सुरक्षा 
की जिम्मेदारी उनकी होती थी । उनकी सेवाएं और जिम्मेदारियां केवल उनके श्रपने 
ग्राव तक ही सीमित थीं । इन्हें क्षेत्र में उत्पात दबाने के लिए सूवेदार की सहायता 
करनी पड़ती थी, परंतु उन्हें अपनी सीमा से बाहर जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा 
सकता था। ये लोग अपने-अपने गाँवों की सुरक्षा एवं शांति का भार वहच करते आए 
थे श्रौर यदि वे अपने क्षेत्र में से चोरी गए माल की वरामदगी में श्रसफल रहते या 
अ्रपराधियों को पकड़ नहीं पाते तो उन्हें चोरी की कीमत जमा करानी होती थी । यही 
प्रथा सोलहवीं सदी में शेरशाह ने भी झ्पनाई थी । उस समय के चौधरियों भर मुक- 


दमों को जो प्रतिष्ठा श्रौर विशेषाधिकार प्राप्त थे उनके उपलक्ष में वे भी इसी तरह 
की सेवाएं प्रदान करते थे | 


भौम, जागीर व माफी * १३३ 


कर्नेल टॉड के अनुसार भौमिया सशस्त्र किसान हेते थे ) ये एक तरह के अ्र्धे 
संनिक सामंत थे जो राज्य को लगान के उपलक्ष में सीदी सेवाएं प्रदान करते थे । 
प्राकमण के समय राज्य उनकी सेवाएं प्राप्त कर सकता था। इस अवसर पर राजा 
को उनके भोजन आदि की व्यवस्था करनी होती थी । भौम का मूभाग इतना प्रतिष्ठित 
द्वीता धा कि बड़े से बड़ा ठाकुर भी अपने अधीनस्थ गाँवों में इसकी प्राप्ति के लिए 
उत्कंठित रहा करते थे । (भौम' ही एकमात्र ऐसा मूभाग था राज जिसका पुनग्र हण नहीं 
कर सकता था और यह भाग सही माने में पूर्णतः वंशपरम्परागत था । यद्यपि यह 
भूमि भी कई व्यक्तियों में चंटती चली जाती थी तथापि इसकी श्रनुमति राज्य से 
प्राप्त करनी पड़ती थी ।४ 


विल्डर ने भोभमियों को चौकीदार मात्र माना था ।* परन्तु प्रजमेर-मेरवाड़ा 
के भौमियों की तुलना बंगाल प्रेसीडेन्सी के चौकीदारों से नहीं की जानी चाहिए । 
प्रजमेर के भौमिया बंगाल के चौवीदारों से सर्वथा भिन्न थे। भौमिया गाँव का बड़ा 
पग्रादमी होता था और ग्रामीण समाज उन्हें भव और झादर की नजर से देखता 
धा।६ सामान्यतः वह अ्रपदी गढ़ी में रहा करता था शौर गाँव में उसके रहन-सहन 
का स्तर भ्रच्छा हुम्ना करता था । राजपूत सैनिक होने के नाते वह तलवार धारण 
किए रहता था भौर श्राथिक हालत ठीक होने की स्थित्ति में एक दो घोढ़े भी रखा 
करता था । वह हल के हाथ तमी लगाया करता था, जबकि परिवार का भरण- 
पोपण कठिन हो जाता था ।४ उनके विवाह सम्बन्ध मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर के 
ठाकुर परिवारों के साथ समान स्तर पर हुआ करते थे । उसकी श्राथिक स्थिति श्रच्छी 
नहीं होने पर भी उसके वंश भौर रक्त की पवित्रता उज़वल मानी जाती थी । 
पड़ोसी रियासतों के ठाकुरों जैसी ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा श्रौर प्रभाव 
होता था ।7 | 
अंग्रेजों के शासनकाल में श्रजमेर-मेरवाड़ा के भौमियों के निम्नलिखित 
उत्तरदायित्व थे ।* 
प्रथम--ये लोग जिन गाँवों के भोमिया होते थे, उन गाँवों में यात्रियों की 
संपत्ति की चोरों शरीर डाकुओं से रक्षा करना । 


द्वितीय---उस जुर्म से हुई क्षति, जिसे रोकना इनका फर्ज था-उसकी 
पूति करना । 


प्रजमेर में प्रचालित भोम-व्यवस्था भ्रीर उससे जुड़े हुए कतंव्यों की व्याख्या 
इस प्रकार की जा सकती है;-- 


प्रथम, भौम वंशपरम्परागत संपत्ति होती थी । इस भूमि पर राजस्व कर माफ 
होता था| स्वामित्व राज्य के द्वारा अदान किया जाता था। इस तरह यह “माफी” 
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भौर “जागीर” से भिन्न होता था क्योंकि माफी शौर जागीर में राज्य अपने राजस्व 
संबंधी भ्रधिकार ही उन्हें प्रदान करता था 

हितीय--राज्य के विरुद्ध अपराध की स्थिति में श्रथवा उन श्रपरावों में जहाँ 
व्यक्तिगत संपत्ति जब्त करने का प्रावधान था “भौम” को राज्य पुनग्नहएा कर 
सकता था। 

तृतीय---राज्य द्वारा “भौम” के पुन्न हुए कर लेने पर उसमें चिहित स्वामि- 
त्व के श्रधिकार के साथ-साथ राजस्व से मुक्ति के श्रधिकार भी समाप्त हो जाते थे 
क्योंकि ये दोनों कभी भी पृथक नहीं माने गए थे । 

चतुर्थ--अपने कत्त व्यों की श्रवहेलना या श्रुटि होने पर भौमियों पर जुर्माना 
धोपा जा सकता था श्रौर उस श्रर्थदंड की पूर्ति न होने तक राज्य उसकी भौम को 
जब्त कर लेता था। 

यदि कोई भौमिया बिना सरकार से पूछे प्रपती जुमीन हस्तांतरित कर देता 
तो राज्य उसकी जुमीन को पुत्भ्न हणा कर सकता था। राज्य को इसे किसी और 
को प्रदान करने का अ्रधिकार था। 

राजपूताना की श्रन्य रियासतों में मी भौमियों को इसी तरह के निम्नलिखित 
उत्तरदायित्व वहन करने होते थे । ९ 

१--अपने क्षेत्र में से युज्रने वाले यात्रियों की सुरक्षा का भार इन पर 
होता था । 

२--अपने क्षेत्र में होने वाली डकेती के लिए वे जिम्मेदार माने जाते थे । 

३--वे लोग अपनी 'भौम-भूमि* का विक्रय नहीं कर सकते थे । 

४--इनकी भूमि करों से मुक्त होती थी । 

५--इनसे किसी तरह की पुलिस सेवा नहीं ली जाती थी । 

६--उतके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भ्रवांछवीय था । 

७->भीमिया अपने परिवार में विवाह, मरण अथवा श्रचानक ऐसा ही कोई * 
अवसर उपस्थित होने पर इस अतिरिक्त व्यय के वहन-हेतु एक भ्रलग उपकर लागू कर 
सकता था । 

सन्‌ १८२६ में, इस जिले की भौम संपत्तियों के बारे में विस्तृत जाँच की गई 
थी । उसके अनुसार भौमियों पर मेरों शौर डाकुओं से भाग क्षेत्र की रक्षा करने का 
उत्तरदायित्व होता था । वे ग्राम सीमा में चरने वाले मवेशियों की निगरानी रखते 
थे श्रौर सूवेदार द्वारा तलब किए जाने पर दस या पतन्कह दिन के लिए उसकी सेवा 
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में जाते थे, परन्तु इन दिनों का भोजव आदि का व्यय सूवेदार को वहन करना 
होता था ।११ केवल राजपूत भौर पठान ही भौमिया हो सकते थे । इनकी भौम संपत्ति 
धंशपरम्परागत होती थी, सूवेदार को भौमियों की करत्तव्यपरायणता में शिथिलता 
प्राने अथवा उनके लापरवाही दिखाने पर जुर्माना करने का अधिकार था। यह कहा 
जाता है कि चोरी गए माल की क्षत्ि-पूर्ति का प्रावधान आरम्मिक भौम-व्यवस्था के 
साय जुड़ा हुआ नहीं था परंतु बाद में मराठा शासनकाल में लागू किया गया लगता 
है ध्ोर कालांतर में यह व्यवस्था मजबूत होती गई और वाद में इन्हें क्षतिपूर्ति के 
लिए उत्तरदायी ठहराया जाने लगा । राज्य ने इसकी जिम्मेदारी भौमियों पर हस्तां- 
तरित कर दी ।१६ के 


घजमेर-मेरवाड़ा जिले में भूमि पाँच तरह -की थी-- 


सर 


१--मुंडकटी” श्रर्यात्‌ पूवंजों के युद्ध में मर जाने के कारण राजा 
द्वारा प्रदत्त । 


२--प्रान्तरिक शांति अयवा जनता के जान-माल की सुरक्षा के प्रयत्नों से 
प्रसन्न होकर प्रदान की गई । 


३--राज्य द्वारा युद्ध में शौर्य दिखाने पर प्रदान की गई "भोग । 
४--राज्य द्वारा सीमा सुरक्षा-हेतु प्रदान की गई “भोग” । 


५-यगाँवों में गश्त और निगरानी के लिए पग्रामजनों द्वारा प्रदत्त 
धभोम” ॥१3 


प्रजमेर में लगभग सभी भौम संपत्ति उपरोक्त चौथी और पांचवीं श्रेणी की 
थी । जो लगभग एक दूसरे के समान थीं। केवल दो भोम संपत्तियां तीसरी श्रेणी 
की थीं | यहाँ की सभी 'भौम” संपत्तियां चाहे उनके मूल उद्गम का स्वरूप कैसा 
भी व्यों न रहा हो चोरी व डकक॑ती का पत्ता नहीं लगा पाने पर क्षति-पूर्ति के लिए 
जिम्मेदार थी ॥१४ 


पाँचवीं श्रेणी के भौमिया, जिन्हें गाँव के लोगों ने गएत एवं निगरानी के 
लिए भौम प्रदान की थी, उसका उपभोग राज्य की स्वीकृति से करता था | क्योंकि 
'भौम' पर राज्य का स्वामित्व होता था न कि गाँव का राज्य इसे उस व्यक्ति को 
टुस्ट के रूप में प्रदान करता था । इस “ट्रस्ट” के साथ अगर कोई शर्तें जुड़ी होती 
थी तब उस शर्तें के भंग होने पर राज्य उस भीम की पुनग्न हित कर सकता था । 
राज्य द्वारा सीमा क्षेत्रों की रक्षा के लिए प्रदत्त 'गौम' भी सशवते होती थी, परन्तु 
इस तरह का भूभाग केवल विश्वासपात्र श्रौर प्रतिष्ठित परिवार को ही प्रदान किया 
जाता था । इस तरह सशत्ते भोग वाली भीम का उपभोग करने वाले को उसकी शर्त 
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में राज्य की विना स्वीकृति के परिवर्तत करने का श्रधिकार नहीं होता था । इनके 
विक्रय या बंधक के लिए राज्य की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी ।१६ 


अ्रजमेर-मेरवाड़ा की अधिकांश 'भौम!” संपत्तियों के बारे में प्रचालित कथन 
यहू है कि आलमगीर और उसके पुत्र शाहश्लालम के समय इन लोगों को प्रत्येक गाँव 
में गाँव वालों की मेरों श्रौर चीतों के झ्राक्रमरा से रक्षा करने के लिए भ्रूमि प्रदान की 
गई थी | मुगल शासन द्वारा इनको सभी तरह के करों से मुक्त रखा गया था | ३ 
इस जिले के हस्तांतरण के समय भौमियां “भौम” और 'मापा' नामक कर वसूल 
करते थे । भीम णुल्क उन सभी चीजों पर लगता था जो रास्ते में से गुजरते समय 
रात पढ़ने पर उक्त गाँव में रहती थी। मापा शुल्क गाँव में बेची जाने वाली सभी 
चीजों पर कृषि सामग्री को छोड़कर वस्तु के मूल्य के कुछ प्रतिशत के श्राघार पर ली 
आने वाली राशि होती थी। विल्डर के प्रतिनिधित्व पर ये शुल्क समाप्त कर दिए 
गए थे । इनकी समाप्ति से इस्तमरारदारों को हुई क्षत्ति का उन्हें मुआवजा प्रदान 
किया गया परस्तु यह मुश्रावजा उसके वास्तविक हकदार भौमिया को प्राप्त नहीं 
हुआ था। १७ 


मराठों ने इस क्षेत्र पर अ्रधिकार स्थापित करने पर भौमियों से “भौमवाब” 
व “भौम दस्तूर” वसूल करना भ्रारम्म किया था ।१८ प्रति दूसरे वर्ष इस्तमरारदारों 
के समान इनसे भी अनिश्चित राशि भौमिया की हैसियत श्रौर फसल के श्राधार पर 
वसूल करते थे ।१६ 


केवेडिश के समय में कानुनगों द्वारा संगृहीत रिपोर्ट के श्रनुसार ऐसा प्रतीत 
होता हैं कि सन्‌ १७५२ में जोघपुर नरेश तस्तस्तिह ने “भौमबाव” वसूल की थी । 
उन्होंने यह कर केवल एक साल ही लिया। इस श्राशय का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है कि उन्होंने “भौमवाव” के रूप में फितनी राशि कितने “भौमियों” से वसूल की 
थी । १७६२ में स्थानीय मराठा भ्रधिकारी शिवाजी नाना के समय से “भौमवबाव” निय- 
मित रूप से वसूल होता रहा । यह कर उन्हीं प्रमुख भौमियों से वसुल किया णाता 
था जो हैसियतदार होते थे श्रौर इस कर की राशि उनकी हैसियत के भ्रनुसार ही 
कम या श्रधिक हुआ करती थी । इसकी वसूली के पीछे कोई सिद्धांत या निश्चित 
प्रक्रिया नहीं थी । शिवाजी नाना ने अपने दस वर्षों के प्रशासनकाल में केवल एक 
बार ही यह कर संगृहीत किया था। तदुपरांत € वर्षो में यह कर प्रति तीसरे साल 
वसूल किया जाने लगा श्रौर तांतिया सिंधिया ने इसे प्रति दूसरे साल वसूल करने 
की प्रथा जारी की थी। आगामी & धर्षों में यह कर पाँच बार वसूल किया गया 
था। इस तरह अंग्रेजों के शासनकाल के पूर्ववर्ती वर्षो में यह केवल दस वर्षों के 
लिए ही संगृहीत हुआ था । इस कर को प्रति दूसरे वर्ष वसुल नहीं करने का कारण 
सराठों द्वारा भौमियों के प्रति श्रपनी उदारता बतलाया गया था ।+९ 
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सन्‌ १८१८ में जब यह जिला अंग्रेजों को हस्तांतरित हुआ तब भौमिया प्रति 
दूसरे वर्ष “भौमवबाब” चुका रहे थे। हस्तांतरण के ठीक पूर्व जो राशि इस कर 
की मद में प्राप्त हुई थी उसे श्राधार मानकर विल्डर ने ८,४०८ रुपए १२ आने 
& पाई इस कर से राज्य की आराय निर्धारित कर दी थी। यह राशि प्रति दूसरे वर्ष 
तब्‌ १८४२ तक वसूल होती रही। सब्‌ १८४२ में 'पटेलबाब' श्रौर 'फौजखच! के 
साथ इसे भी समाप्त कर दिया गया था ।११ श्रजमेर के कमिश्नर सदरलैंड ने गवर्नर 
जनरल को अपनी रिपोर्ट में इसकी आलोचना करते हुए लिखा था कि फौजखच और 
पटेलबाब सहित ये मराठा उपकर इस्तमरारदारों पर भारी बोफ है श्रौर जिस प्रजा 
से ये वसूल किए जाते हैं उसका इस्तमरारदार व किसान की स्थिति पर गहरा 
दुष्प्रभाव पष्ठता है ।** लगभग तीन वर्षों तक सदरलैंड द्वारा उत्तरपश्चिमी सुबे श्रौर 
सर्वोच्च भारत सरकार के बीच एक लम्बे पत्र-व्यवहार के पश्चात्‌ गवर्नर जनरल ने 
“भौमवबाब” और भौम दस्तूर को पूर्णतः विना किसी शर्त के समाप्त किया था ।* 
इस कर को समाप्त करते समय गवर्मर जनरल ने भौमियों को यह हिदायत दी थी कि 
सरकार ने जिस तरह इन करों को समाप्त कर उन्हें लाभान्वित किया है, उसी तरह 
वे भी गाँव से उक्त कर की वसूली समाप्त कर ग्रामीणों को लाभ पहुचाए। 


सन्‌ १८५९ तक भौमिया गाँव वालों से कई तरह के उपकर वसूल करते थे । 
ये उपकर जिन्हें 'लाग' कहा जाता था सामाजिक जीवन के हर पहलू और प्रक्रिया 
पर लगते थे । भौमियां होली और दशहरे पर मेंट वसूल करते थे, अपनी गढ़ी की 
मरम्मत के लिए गाँव के लोगों से वेगार लेते थे तथा प्रतिवर्ष गाँव से उन्हें एक बकरा 
मेंट होता था और कुछ गाँवों में इसके बजाय 'मैंसा' लेने की व्यवस्था थी । गाँव के 
बलाई को प्रतिवर्पं भौमियां के कुए के लिए एक चरस श्र जूतों की जोड़ी देनी होती 
थी। प्रत्येक खेत से वे अन्न के ७० पूले लेते थे तथा कुछ गाँवों से केवल प्रति 
खेत मुठ्ठी भर अन्न ही वसूल किया जाता था । भौमिया के जेष्ठपुत्र के विवाह पर 
ग्रामीणों को उसे भेंट देनी होती थी । प्रत्येक गाँव वाले को अपने घर में भी शादी 
के अवसर पर भौमिया के यहाँ चेंवरी और 'कांसा' भेजना पड़ता था । कर्नल डिक्सन 
ने यह सुझाव दिया था कि 'भौमवाब' के समाप्त हो जाने के कारण इससे संबंधित 
सभी '“लागें भौमियों द्वारा ग्रामवासियों से वसूल करना भी समाप्त हो जानी चाहिए 
तथा विवाह के अवसर पर काँसा भेजना गाँववालों की इच्छा पर छोड़ देना 
चाहिए । सरकार ने कर्नेल डिक्सन से पूर्ण सहमति प्रकट करते हुए सच्‌ १८५४ में 
उन्हें श्रपने प्रस्तावों को व्यावहारिक रूप देने का आदेश दिया था ।*४ 


सब्‌ १८३० में सरकार ने भीम जूमीन का समय-समय पर बंदोबस्त का 
अधिकार रखा था ।5* परंतु अजमेर के चीफ कमिश्नर सदरलैंड का यह मत था कि 
जिस तरह इस्तमरारदारों पर सरकार ने बंदोबस्त के श्रधिकार का परित्याग किया 
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था उसी आधार पर सरकार को “भौम' पर भी इस अधिकार को भी त्याग देना 
चाहिए। वह इस मत के थे कि दोनों भूभाग यद्यपि पृथक हैं, तथापि उनका श्राधार 
एक ही है व अंतर केवल इतना ही है कि तालुकेदार सेवा के उपलक्ष में शुल्क प्रदान 
करते रहे हैं, जबकि भौमियों को यह माफ किया जाता रहा है ।*९ सदरलेंड की 
सिफारिश पर सरकार ने भौम पर पुनः कराधान का अधिकार सन १८७४ में 
त्याग दिया था ।१७ 


उस समय जिले में कुल १११ भौम थे३८ और वे निम्नांकित प्रकार से विभा- 
जित थेः--- 


भोम-मूसंपत्तियों को संख्या गाँवों की संदुया 
राठौड़ पर छप 
गौड़ & ८ 
कछवाहा ६ प्र 
सिसोदिया १ १ 
पठान & & 
सय्यद 4 १ 
मेर १ १ कोथाज 
चीता १ १ सोमुलपुर 
मुगल ! ० बीर 
पा पुब्धा 








इनमें से अंतिम तीच 'भौम' नहीं मानी गई थीं। वास्तविक भीम भृसंपत्तियां 
१०८ थीं। भौम संपत्तियों के उद्गम का पता लगाना कठित है। यद्यपि इनमें 
से आधी दिल्ली के सम्नाटों के द्वारा प्रदान की गई थी तथा आधे से अधिक भौम 
राठोड़ों के पास थी जो अपने आपको पड़ोसी रियासतों के राजा-महाराजाओं के 
रिश्तेदार मानते थे। केवेंडिश के समय में, केवल ६ गाँवों के भौमियां ही सनदें 
प्रस्तुत कर पाए थे, शेप का कहता था कि मराठों के कुशासन और अराजकता के 
काल में उनकी सनदें या तो नष्ट हो गईं थीं अ्रथवा खो गई थीं। रुवाजापुर की सनद 
जफरखां को सम १७४० में ग्रोविन्दराव ने प्रदान की थी जिसके अनुसार जफरखां 
पर अजमेर से राजोरिया तक की सड़क की सुरक्षा का भार था। इस्ती प्रकार . 
दोलतराव व सिंधिया द्वारा श्रजु चपुरा के भीम की सनद ठाकुर धनाविह की प्रदान 
की गई थी । १४६ 


भीम, जागीर व साफी १३६ 


बड़गाँव के लिए महाराजा सिधिया की सनद थी, जिसमें बहु घोषित किया 
गया था कि यहां की जमींदारी पुराने जमाने से ही जकरणां के यहाँ चली आा रहो 
है भौर झमलों को निर्देश दिए गए थे कि उत्तह्णत बंशवरों को परम्परागत भौम के 
सभी हकों और ह॒कूफों का उपभीग करने दिया जाए 43९ 

केकड़ी के भौमिया को दिल्ली के मुगल सम्राटू फरु खसच्यद ने अपने शासन 
के चौथे वर्ष में सनद प्रदान की थी जिसमें परगना केडड़ी के सभी कानूनगों और 
चौबरियों को प्रायाह किया गया था कि १००० बीघा जूमीन, एक वाग और एक 
रहने का मकान राजसिह राठौड़ वो प्रदान किए गए थे ।3+ 

नांद भौम के लिए महाराजा अ्रभयत्तिह द्वारा, हिन्दृश्निह, हिम्मतर्तिह एवं 
बसतसिंह के नाम सनद थी जिसमें लिसा था कि उक्त व्यक्तियों ने गुजरात में सर- 
बुलंदसां के साथ लड़ाई में बहादुरी दियाई श्रीर कुंवर दुल्लेसिह उस युद्ध में मारा 
गया घा प्रतएव १३३१ बीघा जमीन प्रदान की जाती है ॥3* केवल उपयुक्त दस्ता- 
वेज ही नौमियां अपने प्रमाण में प्रस्तुत कर सके थे । इनमें भी प्रजु नपुरा, र्वाजा- 
पुरा और बढ़गांव फी सनदों से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि इनकी मूल शर्तें” 
बया थीं । नांद के भीमियों द्वादा प्रस्तुत सबद वास्तविक थी, परन्तु इसमें भी यह 
नहीं लिखा था कि यह सेंट सशर्त है श्ौर यह उल्लेख भी नहीं था कि यह भौम सेवा 
के उपलक्ष में है। केक़ी दी सनद भी एक सामान्य राजस्व मुक्त जागीर के सामान्य 
पट्टा जैसी ही थी । यदि “भौम” श्रन्य राजस्व मुक्त जागीरों की श्रपेक्षा स्थाई स्वा- 
मित्व एवं प्रतिप्ठा सूचक नहीं होती तो झूनिया जँसे ठिकाने का शक्तिशाली ठाकुर श्रपने 
प्रापको केकट्री का भौमिया बहलाने में कभी गौरव अनुभव नहीं करता । जूनिया 
के ठाकुर ने केवेंडिण के समक्ष यह कहां था कि सम्पूर्ण केकड़ी का कस्वा मुगल 
सम्नाट झौरंगजेव ने किशनर्सिहू की शानदार सेवाप्नों वे! उपलक्ष में उन्हें जागीर में 
प्रदान किया था । उसके ठिकाने में चोकीदारों की व्यवस्था थी श्रौर वह किसी भी 
तरह की प्राथिक क्षति के लिए अपने को जिम्मेदार नहीं मानते थे ॥33 


इन १०८ भौम में प्रत्येक भौम के अन्तर्गत श्रीसत भूमि ४६४ बीघा थी, 
परन्धु इन भीम में २१०२ हिस्से थे, इस तरह प्रत्येक भौम में श्रौसतन बीस भागीदार 
थे जिममें प्रत्येक के हिस्से में श्रौसतव २६ बीघा १४ विस्व्रा भूमि श्राती थी । पुराने 
बंदोवरत की शर्ता के भ्रन्तगंत इनका कराधान किया जा चुका था और इनमें से 
प्रत्येक को १७ रपए ८ श्राने राजा को देना पड़ता था ।उ ४ 

सत्र १८४३ के पूर्व प्राय: सभी भौमियां श्रपत्ती भौम को वंश-परम्परागत 
मानकर बंधक भी रख देते थे जबकि उन्हें पह श्रधिकार प्राप्त नहीं था । वे लापरवाह 
झोीर झआलसी हो गए थे तथा श्रपने गाँवों की रक्षा करने योग्य भी नहीं रह गए थे । 
ये लोग न तो घोड़े रखने का सर्च ही बहन करने की स्थिति में थे श्रौर न चौकीदार 
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ही रख सकते थे । जब कभी इनके क्षेत्र में चोरी या डकती पड़ने पर इन लोगों-की 
क्षतिपूर्ति के लिए कहा जाता तो ये अपनी भौम के बंधक होने का बहाना कर उसे 
टाल जाते थे । इन भौमियों के पास सवारी के साधन और शस्त्र नहीं होने के कारण 
ये लोग अपने क्षेत्र की चौकसी व निगरानी करने में श्रसमर्थ थे ।3४ जब एक बार 
भूमि को वंधक रख दिया जाता तो महाजन अपने कर्ज की डोरी को इतना कस 
देता था कि वह भूमि कभी छूट कर इन्हें वापिस प्राप्त नहीं हो पाती थी | 


इसलिए सन्र॒ १८४३ में सरकार ने यह श्रादेश जारी किए कि कोई भी 
भौमियां अपनी भूसंपत्ति को न तो विक्रय ही कर सकता था और न उसे बंधक ही 
रख सकता था | इस आदेश का पालन नहीं करने वालों के लिए दंड का प्रावधान 
रखा गया था । महाजनों को यह श्रादेश दिया गया था कि वे भौम संपत्ति को बंधक 
नहीं रख सकते हैं । उन्हें यह निर्देश दिए गए थे कि वे अपने ऋण की वसूली प्रध्य 
साधनों द्वारा अथवा भौमिया की दूसरी संपत्ति से करें । सरकार ने यह भी घोषणा 
कर दी थी कि यदि किसी ने भौम संपत्ति को बंधक रखा, अथवा किसी ने उस 
संपत्ति को बंधक के रूप में स्वीकार किया है तो बंधक भौम संपत्ति का दावा कोई 
भी स्‍्यायालय स्वीकार नहीं करेगा तथा बंधक स्वीकार करने वाला इस भौम के 
उपयोग से वंचित रहेगा । सरकार ने यह नियम वना दिया था कि यदि किसी गाँव 
की सीमा में कोई भ्रपराध घटित होगा तो उसकी क्षतिपुर्ति भौम से होगी और इस 
बारे में किसी भी तरह का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी भौभियों को 
व भौम संपत्ति को बंधक के रूप में स्वीकार करने वालों को उक्त आदेश से श्रवगत 
करा दिया गया था ।3४ इस आदेश के बावजूद भी भौमियां अश्रपनी जूमीनें बंधक 
रखते रहे, फलस्वरूप सन्‌ १८४६ में कर्नल डिक्सन को इस प्रक्रिया के विरुद्ध कड़ी 
श्राज्ा जारी करनी पड़ी । सरकार ने इनको दिए गए शर्त॑नामें में यह लिख दिया 
था कि वे अपनी भौप का विक्रय नहीं करेंगे और न उसे बंधक ही रख सकेंगे ॥3० 


सरकार को विक्रम और वंधक पर प्रतिबंध इसलिए लागू करना पड़ा 
क्योंकि, यदि सरकार भौमियों के अपनी भौम को भश्रन्य पक्ष के हाथों विक्रय भर 
बंधक के श्रधिकार स्वीकार कर लेती तो श्रन्य पक्ष को प्रदेश के सामान्य नियमों के 
अन्तर्गत इन भौमों से जुड़े श्रधिकार तथा उत्तरदायित्व भी वहन करने पड़ते जो कि 
मूल स्वामी को प्राप्त थे । सरकार की यह धारणा थी कि मालदार सुदखोर महाजन 
भौमियों की तरह कुशल और चुस्त वचौकीदारी एवं निगरानी की व्यवस्था नहीं कर 
सकते थे । 

राजपुताने की कुछ रियासतों में भौमियों को अपनी भौम-संपत्ति केवल दो 
अवसरों पर ही बंधक रखने की अनुमति थी । वे पिता के अन्तिम संस्कार के व्येय 
को वहन करने के लिए तथा अपनी अथवा अपने पुत्र की शादी व्यय के लिए बंबक रख 


भौम, जागीर व माफी १४१ 


सकते थे । परन्तु उसके लिए बंधक रखते समय अपने निर्वाह योग्य तथा निगरानी 
एवं चौकसी के कार्य में वाधा न पड़े, इस लिए उचित भूमि अपने पास रखना अनिवार्य 
था । प्रजमेर-मेरवाड़ा के कार्यवाहक कमिश्नर करल ब्र्क्स ने सभी रियासतों के 
वकीलों के साथ पूरे दरबार में इस प्रश्न की चर्चा की थी जिन्नमें उन्होंने यह राय 
प्रकट की थी कि भौम राज्य की स्वीकृति से ही बंधक रखी जा सकती थी, क्योंकि 
जिन कार्यो के लिए भौसम दी गई थी उनके पालन करवाने का उत्तरदायित्व राज्य 
पर था ।३५ कर्नल डिक्सन ने इस भूसंपत्ति की व्याख्या करते हुए कहा था कि 
भौम “चौकसी एवं निगरानी के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि है जिस पर भौमियों 
को स्वामित्व का श्रधिकार नहीं है ।/38 कर्नल डिक्सन द्वारा बंधक के विरुद्ध झ्राज्ञा 
जारी होने के बाद भी भोम के विक्रय एवं बंधक के उदाहरण सरकार के समक्ष 
भाते रहे । प्रशासन को इन भौभमियों के विरुद्ध कानूनी कदम उठाने में कठिनाई 
प्रनुभव होती थी क्योंकि सरकार को पहले यह निर्वारित करना था कि भौमिया 
प्रपनी भौम-संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार रखते हैं या नहीं श्रौर क्या भौम जिस 
पैवा के उपलक्ष में इन्हें प्रदान की गई थी उसकी पूर्ति के अ्रभाव में अ्रन्य भौम की 
तरह उस पर सरकार राजस्व एवं कराधान लगा सकती थी या नहीं ? ४९ अजमेर 
के तत्कालीन डिप्टी कमिश्वर के श्रनुमार भौम “पूर्ण स्वामित्व के भ्रधिकारों सहित 
राजस्व एवं कर रहित भूमि थी ।”४१ श्रतएवं उन्होंने इस प्रश्न को स्पष्टीकरण 
के लिए भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया था। भौम पर भौमियों के मालिकाना 
इक के बारे में कर्नल डिक्सन के वाद के काल में भी भ्रम वना हुआ था । 


ब्रूकस के श्रनुतार विभिन्न तरह के 'भौम' प्रचलित थे भ्रतएव उनके साथ 
व्यवहार में भी भिन्नता श्रावश्यक थी। उन्होंने इस प्रश्न को केवल राजस्व की 
समस्या न मान कर सामान्य नीति का प्रश्न माना था। उन्होंने सरकार को यह 
सुझाव दिया था कि प्रथम चार श्रेणी के भौमियों के साथ व्यवहार करते समय 
पाँचवीं श्रेणी के भौमिया को पृथक रखना जरूरी है। उनकी मान्यता के श्रनुसार 
प्रथम चार श्रेणी वाले भौमियों में से कतिपय ऊँचे घरानों के थे श्रौर उनके परिवार 
का जयपुर और मेवाड़ के ठाकुर परिवारों के साथ विवाह संबंध एवं वरावरी का 
रिश्ता कायम था। अश्रतएवं उन्हें श्रपनी भूमि से वंचित करना उचित नहीं होगा, 
उन्हें अपनी भौम के विक्रम एवं बंधक के अ्रधिकार दिए जाने चाहिएं । जहाँ तक 
पाँचवीं श्रेणी के भौमियों का प्रश्न था जिन्हें भौम चौकसी एवं निगरानी सेवा के 
लिए दी गई थी, उनका मत था कि इस भौम को सशरतें मानी जाए और इस तरह 
, की भौम यदि बेची या बंधक रखी जाती है तो नए वंदोवस्त के अन्तर्गत उन पर करा- 
धान लागू किया जाना चाहिए ४४६ 


जे. सी. व्रूवस के भनुसार चौकसी एवं निगरानी की सेवा के निमित्त स्वीकृत 
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सभी “भौम” से कर वसूल किया जाना चाहिए क्योंकि पहले भी इनसे कर लेना श्ौचि- 
त्यपूर्ण माना गया था । उन्होंने इन 'भौम पर 'भौमवाब' और 'भौम दस्तुर फिर 
से लागू करने का सुझाव दिया था क्योंकि, राजपूताने की अन्य रियासतों में यह 'भौम' 
कभी भी सर्वेथा कर मुक्त नहीं रहो थी और भौमियां पहले सदा 'भौमवाव' और 'भौम 
दस्तूर' चुकाते रहे थे। अंग्रेजों के शासनकाल में ही सत्‌ १८४२ तक इनसे “भौम- 
बाव' और “भौम दस्तूर' वसूल किया जाता था । सब्‌ १८४२ में सरकार ने फौजी 
खर्च के साथ-साथ इसे भी समाप्त कर दिया था। ब्रुक्स के अनुसार फौजखर्च 
नियमित राजस्व वसूली के अ्रतिरिक्त मराठों द्वारा थोपी गई लाग” थी जवकि भौम- 
वबाव' इस तरह की कोई श्रनियमित प्रथा नहीं थी ।४ ३ 

इन सभी बाधाओं और भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए ग्रवर्मर _ 
जनरल की कौंसिल ने भौम संपत्तियों के बारे में सत्‌ १९७१ में निम्न सिद्धांत स्वी- 
कार किए:--- 


१. किसी भी दरह की भौम जो प्राप्तकर्त्ता या उसके परिवार के अधिकार 
में हो उस पर कराधान नहीं किया जाए । 


२. सभी भौम-संपत्ति जो स्थाई हूप से हस्तांतरित की जा चुकी है अश्रथवा 
भविष्य में हस्तांतरित हो उस पर कराधान लागू किया जाए । 


३. सभी सशर्ते भौम जो चौथी और पाँचवी श्रेणी के श्रन्तर्गंत आती हो 
यदि अस्थायी रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है अ्रथवा भविष्य में की 
जाए तथा उससे सम्बद्ध शर्तों की पूर्ति होने की संभावनाएं नहीं हों तो 
इन पर कराधान लागू किया जाए । 


४. सशर्त भीम, स्वामी के जीवन पर्यन्त के लिए ही बंधक रखी जा 
सकती है । गवर्नर जनरल 'भौमवाब' को पुनः लागू करने के पक्ष में तो 
नहीं थे, परंतु वे यह भ्रवश्य चाहते थे कि.इन 'भौम' के साथ सेवा संबंधी 
जो शर्ते जुड़ी हुई है वह इनसे भौम संपत्तियों के अनुपात में ली जाय । 
गवर्नर जनरल की यह राय थी कि यदि इनका उपयोग चोरियों की रोक- 
थाम में नहीं किया जा सके तो कम से कम उन्हें क्षतिपूर्ति के. लिए उत्तर- 
दायी बनाया जाएु। बंबक श्लौर विक्रय प्रतिवंधित हो श्र इनके 
उल्लंधन पर 'दण्डस्वरूप' 'भौम' पर कराघान लागू किया जाना चाहिए 
तथा श्रवतक की हस्तांतरित सभी 'भौम” पर पूरा कराधान लागू होना 
चाहिए ।ऐ 

सव्‌ १८६६ के एक्ट को इस जिले में लागू कर देने पर डिप्टी कमिश्नर ने 

सभी भौमियों को अपना नाम चौकीदारों की.सूची में दर्ज करवाने के श्रादेश प्रदान 
किए थे। जिन्होंने व्यक्तिगत चौकीदारी करने में असमर्थता प्रकट की थी उन्हें पपने 
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प्षेत्र में प्रति २० बीघा सिचित भूमि पर एक चौकीदार के श्रन्ुपात में चौकीदार रखने 
व ६० २० प्रति चौकीदार प्रतिवर्ष उनकी तनखा चुकाने के लिए बाध्य किया गया । 
सभी भौमियों ने इस श्राधार पर कि इस तरह की व्यवस्था भौम पढ्ठ दारी में नहीं है, 
इस आ्रादेश के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए । यद्यपि इन ४ौमियों के निवेदन पर 
कोई निर्णाय नहीं हुआ तथापि डिप्टी कमिश्नर का आदेश भी क्रियान्वित नहीं किया 
गया ।हि 


भौमियों में उत्तराधिकार की प्रथा स्पप्ट थी और व्यवस्थित रूप से चली 
झा रही थी। १६ भौोम संपत्तियों में ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार माना जाता था, १० 
भौम में बड़े लड़के को भ्रयने छोटों के हिस्सों से कुछ बड़ा भाग मिला करता था। 
शेद भौम सामास्य उत्तराधिकार नियमों के झनुसार बँटा करती थी । ४ 


व्यवस्थित चौकीदार-प्रथा स्थापित होने से पूर्व भौमियां चौकसी एवं निगरानी 
का कार्य किया करते थे । उनके हलके में चोरी श्रौर डकती की घटनाओं पर उनका 
पद फर्ण होता था कि वे अधिकारियों को सूचना प्रदान करें। परन्तु वे ऐसा कभी 
नहीं करते थे क्योंकि उन्हें क्षतिपूर्ति का डर रहता था | इतना ही नहीं जब पुलिस 
झधिकारी घटना की जाँच पड़ताल के लिए गाँव में पहुंचते तो भौमियां उनकी कोई 
मदद नहीं करते थे ।४० पुलिस जब कभी घटना की जाँच के लिए गाँव में पहुंचते 
तो भौमियां आपस में ही इस बात को लेकर विवाद प्रारम्भ कर देते थे कि उस दिन 
किसकी चौकीदारी थी ।४5 


भौमियों की नियुक्ति उस काल में हुई थी जब सरकार की श्रपनी व्यवस्थित 
पुलिस नहीं थी, अतएव उस समय कदाचित्‌ यही व्यवस्था उत्तम रही होगी कि कुछ 
लोगों को भूमि प्रदान करके उसके बदले में यात्रियों और ग्रामीणों की जान माल 
की सुरक्षा व्यवस्था इनके हाथों सौंप दी जाए। परच्तु जब सरकार ने शअ्रपनी निय- 
मित पुलिस व्यवस्था गठित कर ली तब भौमियों का उपयोग समाप्त हो गया था 
धोर भौम व्यवस्था की आवश्यकता और उपयोगिता उस ग्रराजकता के युग के समाप्त 
होने के साथ ही नष्ट हो गई थी । भौम में हिस्सा पाने वाले की औसत आय १७ रुपए 
के लगभग थी, श्रतएवं उसकी संपत्ति से क्षतिपूर्ति की आशा निरर्थक थी ।४९ उनकी 
सेवाओं का समुचित उपयोग कर पाना और इनसे पहले जैसी सेवाएं प्राप्त करना भी 
प्रसंभव था | समय इतनी तेजी से वदल गया था और पुलिस के कतंव्यों को इतना 
सुस्पष्ट एवं नियमित कर दिया गया था कि सरकार द्वारा इसका “पुलिस-व्यवस्था” के 
लिए उपयोग करना संभव नहीं रहा था । 

प्रव सरकार के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो गई थी कि. भौमियों का कैसे 
उपयोग किया जाए। इस समस्या पर विचार करने के लिए सरकार ने अजमेर के 
डिप्टी कमिश्नर मेजर रिपटन की श्रध्यक्षता में एक समिति गठित की थी ।7" यह 
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समिति इस निर्णय पर पहुँची कि भौमियां जिस प्रकार की सेवाएं पहले प्रदान 
किया करते थे, अब उनकी झ्ावश्यकता नहीं रह गई है श्रतएवं इस दिशा में उन्होंने 
निम्न सुझाव प्रस्तुत किए:--- 


१. भौमियों द्वारा गाँवों की सुरक्षा का कार्य तथा उनके द्वारा चोरी और 
डकंती की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी समाप्त कर दी जाए । 


२. गाँवों में दंगों की स्थिति शांत करने तथा चोरों भर डाकुशों का 
पीछा करने में उतका उपयोग किया जाना चाहिए । 


३. प्रत्येक भौमिये को सम्राट के जन्म दिवस पर डिप्टी कमिश्नर के कार्या- 
लय में उपस्थित होकर नज्राना मेंट करना होगा !. 


४. नज्राना की राशि पुराने 'भौमवाव” कर की राशि ४,२०० रुपए वापिक 
के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए और यह भौग की सभी जोतों 
में उचित रूप से मौजूदा पैमाइश के आधार पर विभाजित की जानी 
चाहिए । 

४. भौम की जूमीन को ऋण की श्रदायगी स्वरूप कुक नहीं किया जाए 
भ्रीर न इस भूमि को किसी को वेचा या बंधक रखा जाए । यदि इस 
श्रादेश का उल्लंघन करे तब इस तरह की बंधक या बेची गई भूमि पर 
पूरी दरों से राजस्व वसूल किया जाए। परंतु यह नियम भौभियों के 
प्रापसी हस्तांतरण पर लागू नहीं था । 

६. उपयुक्त शर्तों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक भौमिये को सनदें प्रदान की 
जाएं ।४१ 


भोम समिति ने भौम' के पुनग्रन हा का सुकाव इसलिए स्वीकार नहीं किया 
क्योंकि ऐसा कदम राजपूताने में कहीं भी प्रचलित नहीं था और इससे व्यापक श्रसं- 
तोष भड़कने की भी आशंका थी । वेदखल हुआ भौमिया लूटपाट और डकती का 
मार्ग ग्रहण कर सकता था और वह लोगों की सहानुभूति और सहयोग भी प्राप्त 
करने में समर्थ हो सकता था । अतीत में किसी भी भौमिये को अपने कर्तव्य की 
अवहेलता करने के श्रपराध में कभी भी बेदखल नहीं क्रिया गया था। इस संदर्भ 
में दंड केवल जुर्माने श्रथवा चोरी गईं सम्पत्ति की क्षतिपृर्ति तक ही सीमित रहता 
था ।£९ 


सरकार की नीति पुरानी भुभाग-व्यवस्था और प्रथाओं के साथ समया- 
नुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत सांमजस्थ स्थापित करने की थी। अंग्रेज सरकार 
यह नहीं चाहती थी कि पुरानी प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई व्यवस्था जो 
पुरानी व्यवस्था के मुकाबले भले ही भ्रच्छी हो, स्थापित की जाए क्योंकि नई व्यवस्था 
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फो एकाएक प्रहगा कर सेना भी संभय नहीं था ॥73 


रझार ने सूद १८६७४ में भौस समिति थी हियोर्ट में सुझाए गए प्रस्तावों 
शो स्वोगार फर सिया था ।7 हैं इसो ये भौमियों को सौकोदारों भौर नियरानी की 
मेयाप्रों मे सा हृजति के उपललत में हतियृति वाले प्रायधान से पूर्णतः मुक्त बेर दिया 
गया था ॥7 हसन सोगों को सेंरापरग्परायत जागीरदार स्‍शौर माफीदारों मी श्र थी में 
पोडिति दिया गया घौर उनकी जोतों गो सगान सुका रता गया ॥7९४ सन्‌ १८७४ 
में सरशर से भौभियों को समदे प्रदान नी शिनमें उसे भावी भु-भाग की शर्ते 
निद्ठित थीं। उमके छाद उनसे किमी धदाग मा परियत्तन नहीं शिया गया । प्रंग्रेज 
सरकार ने भोगियों को उसकी घरियांस्ित: पुरानी जिम्भेदारी से मुझ कर टिया था 

( 

| 


परस्तु उनहा मिशेधापिह्ार गायम रहने दिए थे । 


शागीर:-- 

छागमीर भर्मपक्षिय पशमेर शिल्े भें शक इसी ही भी कार रहित घोलें 
मीं। इसकी राहएवासे ही शिमास्तों में प्रगतित झागीरदारों स्यगस्थां के घनुरूष 
महीं समझता भाड़िर। में धशिदित: घंग्रेजों गे भामित प्रदेशों के सामिद एपं 
पुष्याप मे कार्मो के छिए दान पापा सेंट के सौर पर प्रदश भूति थी । जागौर में 
प्राप्त गापगे गाँव था याँद के कूद भाग थे। गारस्म में जागीरदार केबल भूराजर्य 


हि] 


है है 


का धयिशरों होता था, परसु गालांतर में उसके दिलों में बस्यापक बिदयार हो गया 
था (७ 


सद ६८६८ में निते हे हस्लॉलतिस्शा मी समंथ शैगे ६४ गयि थे। इनमें से 


पाँच गॉयि-- सर जदण्ट, घाषा संदिसा, क्री, साथागुला पौर सानपुरा विह्हर मे 
कार्यकाल में सरबार के घादेश से पुनग्राहिय मार लि! गार थे ।7% शैवेडिश थे 
कार्यबाल में रस ४६ जागीर गँवि थे । मय १८६३० में मंयाये हावमिसशान में। निधघसे 
पर ह्टगरी गाँव तथा गये १८३६ में दीयास मेहंदी प्रसी सोदी मे! निधन पर शरारका 
सरकार में प्रयनी अधिकार में कर लिए थे शोलाम साँत पृष्यर रियत्त ग्राप्ाणी के 
मम्दिर की जागमीर थी घौर संदरामपुरा तथा ईस्माष्टा क्वाधाजी सिभिया के समाधि- 
स्यत भी जागीरे थीं। ६३ दिगस्वर, १८६६० में प्रग्मेणग सरगगर झौर धसिमियां के 
मध्य हुई संधि के घनुसार सिधिया ते प्पनी सजमेर रिथत जागीरें भो अ्रंग्रेणों फो 
हसतातिरिस कर दी थीं । थे पचों गाय राई रूस में ग्रजगर के सालसा भूमि में 
सम्मिलित कर लिए गाई थे तथा मंदिर वे छुतरी के लिए दस गाँवों से रागरव बंद 
ही गया था। हंस प्रतगार कुल ५२ जागीरें शेप रहीं, जिसमें ४९ पूरे जागीर गाँव 
ध्रोर सीस में छुझ़ भाग जायीरों का था थे कुछ सालसा का था । बाद में राजगढ़ 
पे नीससेरी के गाँव भी जागीरों में सथीकार कर लिए जाने पर जागीरोीं को कुल 
संडदा ४४ ॥ी गई वीं। इले जागीरों में दो गवि डेबू भौर भरी में प्राधी याविक 


ा 
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प्रामदनी इन गाँवों के दोनों जागीरदारों को दी जाती थी और आधी संरकार को प्राप्त 
होती थी ।*< न्ांदला गाँव भी स्पष्टतः दो भागों में विभाजित था । इस तरह 
जागीर गाँवों की वास्तविक संख्या साढ़े इक्यावन श्रथवा वावन (५२) थी ।$९ 


जाग्रीर गाँव निम्न तीन श्रेणी में विभक्त थेः--- 
१. संस्थानों की भेंट गाँव अथवा संस्थान के संबंध कार्यवाहकों की मेंट । 
२. व्यक्तिगत प्रदत्त ग्राम । 


३. निगमों को प्रदत्त गाँव। इनमें किसी के नाम नहीं दिए गए थे । इसके 
राजस्व का वे सभी लोग उपभोग करते थे जो उसकी सीमाओं में 
आते थे ।११ 


प्रथम श्रेणी के अंतर्गत निम्न संस्थान, उनके नाम के समक्ष उल्लिखित 
जागीरों का उपभोग करते थे:--- 
१. वरगाह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती:--- 


१७ गाँव परवतपुरा, चाँदसेन, ख्वाजापुरा, केर श्रांवा मेसाना, ख्वाजपुरा, 
भेरवार, कुर्डी, पीचोलियां, तिलोरा, कश्िया, बुधवारा, कदमपुरा, किशनपुरा, केक- 
रान, दांतरा । 


२. दरगाह मीराँ साहिब:-- 

३ गाँव-डोरिया, सोमलपुरा, करिया । 
३. चिल्लापीर दस्तगीर:-- 

१ गाँव माखपुरा । 
४. नाथद्वारा मंदिरः-- 

१ गाँव-भवानीखेड़ा । 
भू, छतरी श्रीजीराव:---- 

२ गाँव-लाली खेड़ा और भगनपुरा । 
६. दुधारी पुण्यार्थे टृस्ठ:-- 

१ गाँव-नालाशिवरी । 


जागीर कमिश्नर ने द्वितीय श्रेणी की जाग्रीरों में दो तरह के जागीरदारों 
को मान्यता प्रदात की थी। एक तो व्यक्तिगत जागीरें जिनमें ज्येष्ठ पुत्र को उत्तरा- 
घिकारी के रूप में जागीर का स्वामित्व ग्रहरा हुआ करता था और इनके अ्रधि- 
कारों में आधे गाँव से कम भूसंपत्ति नहीं रहती थी । दूसरी वे जागीरें जो कि श्ाषे 
गाँव से भी कम थी | १६ 
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इन जागीरदारों में भूमि सभी उत्तराधिकारियों में विभाजित हुमा करती 
थी। वे धापस में इनको विक्रम व वंघक से ह॒स्तांतरित कर सकते भे | परुतु 
बाहर के व्यक्तियों को हस्तांतरण पर प्रतिबंध या । इस थरेणी के थन्तर्गत धानेरीं, 
भ्राणेरा, मोराजां (आधा), नांदला, हाथी खेड़ा (आधा) एवं दीयारा के गँचि 
आते थे । 


तृतीय श्रेणी की जागीरें व्यक्तितत न होकर समुदायगत थीं। इस थेणी में 
पाँच गाँव आते थे । दरगाह स्वाजा साहव के खादिम के श्रधिकार में वीर, घेगर 
एवं बनुजी के गाँव थे । पुष्कर की बड़ी बस्ती के ब्राह्मण पुष्कर के जागीरदार थे । 
पुष्कर की छोटी बस्ती के ब्राह्मणों को नांदलिया की जागीर प्राप्त थी । हु 
.. सब्‌ १६७३ में जागीरदारों और किसानों के भ्रापती सम्बन्ध भी न्यायालय द्वारा 
स्पप्ट कर दिए गए थे ।६३ वे सभी किसान जिनके कब्गे में तालाब, जसाशयों शझ्ौर 
कुँध्रों से सिचित भूमि थी जिसके सिंचाई-ल्ोत जागीरदारों द्वारा प्रदत्त सिद्ध नहीं 
हुए थे उक्त जोतों के स्वामी या विस्वेदार स्वीकार कर लिए गए थे । णागीरदार 
उप्त भिचित भूमि के स्वामी माने गए जिनके प्रिंचाई के लोतों का निर्माण उनके द्वारा 
किया गया हो । 
इस्तमरारदार की तरह जागीरदार को श्रपनी भूसंपत्ति के हस्तांतरण का 
पूर्ण भ्रधिकार नहीं था। वह संपूर्ण संपत्ति श्र्॒वा उसका श्रृंश किसी भी बाहरी 
व्यक्ति को न तो बेच ही सकता था और न मेंटस्वरूप प्रदान कर सकता था । परन्तु 
जागीरदार अपने जीवन पर्यन्त के लिए श्रपनी जुमीन को पट्टे पर उठा सकता था 
व बंधक के रूप में रख सकता था । वह उन किसानों को मालिकाना पा विस्वेदारी 
का हक प्रदान कर सकता था जो श्र्तिचित और वरानी भूमि को कुए आदि खोदकर 
कृषि के लिए विकतित करते थे। जागीर भूमि के विस्वेदार को अपनी जोतों को 
जागीरदार की पूर्व स्वीकृति के बिना हस्तांतरण या विक्रय करने का प्रधिकार था। 
प्रतएव भूमि विकास ऋण कानुन के श्रन्तगंत उन्हें भी जागीरदारों की तरह प्रग्निष 
राशि समुचित जमानत प्रस्तुत करने पर प्रदान की जा सकती थी । ६४ 
जागीरों के संबंध में यह मियम था कि इन जागीरों में कोई भी भागीदार 
श्रपना अंश भेंट अथवा बंधक के रूप में किसी भी बाहरी व्यक्ति को श्पने जीवनकाल 
से श्रधिक समय के लिए हस्तांतरण कर सकता था। किसी बाहर के व्यक्ति को 
जागीर हस्तांतरित करने वाले स्वामी की मृत्यु के पश्चात्‌ वह सरकार द्वारा 
पुनग्न हीत की जा सकती थी ओर उस्त पर राजस्व कराघान लागू किया ता 
सकता था ।६*£ 
जागीर गाँवों में जागीरदार श्रपना राजस्व फसल के रूप में बचूत करता था, 
केवल कापास और मक्का की फसलें ऐसी थीं, जिन पर भुगतान नगदी में लिमा जाता 
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था। यह राशि बीघोड़ी? या 'मपती”' कहलाती थी। बीधोड़ी श्ौर मपती वाले 
क्षेत्र को छोड़कर जागीर भूमि में कूंता की प्रथा थी और जागीरदार का हिस्सा भूमि 
. की किस्मों अथवा आपसी समझौते से निर्वारित हुआ करता था । यह कराधान दो 
तरह का होता था जिसे स्थानीय बोली में कूता और लाठा कहा जाता था। कूता 
का श्र्थ फसल की कटाई के समय निर्धारित कराधान होता था । फसल में से भूत्ता 
व अन्न को पृथक्‌ करके उसे तोल कर अंश निर्धारण की क्रिया को लाठा' कहा जाता 
था। लाटा द्वारा जागीरदार का हिस्सा पृथक्‌ निकाल कर उसे दे दिया 
जाता था ।१४ 


कुंश्रों और नालियों के निर्माण के लिए विशेष एवं निश्चित सिद्धांत नहीं 
थे। जब कोई किसान कुआ्ा अ्रथवा नाली का निर्माण करना चाहता तो उसे जागी- 
रदार आपसी समभौते द्वारा निर्धारित नजुराना राशि लेकर पट्टा प्रदान किया करता 
था । जब कोई किसान कुँझ्ा या नाड़ी खुदवाता था तब उसकी भूमि पर राजस्व की 
दरें कुछ समय के लिए घटा दी जाती थीं और जब वाड़ी या कुआ तैयार हो जाता 
तब किसान अपनी जोत का स्वामी मान लिया जाता था। इन जागीरगाँवों में 
फसल पूर्णातः वर्षा पर निर्भर थी । 


माफीदार 


'माफी' की भूमि प्राप्त व्यक्ति केवल राजस्व प्राप्ति के हकदार होते थे । 
सरकार उन्हें तकावी उसी स्थिति में देती थी जबकि वे विस्वेदार होते थे । माफीदार 
को भूमि-हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त नहीं थे । माफी के हकों को हस्तांतरित करने 
पर उसकी जोत पुनग्न हीत की जा सकती थी ।९० 


'भौम' और “जागीर' को श्रंग्रेजों ने सामान्यतः उन्हें पुरानी प्रथा के अनुकूल 
ही बनाए रखा । वह इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे क्योंकि 
इससे इन लोगों में संदेह या असंतोष पैदा हो सकता था । अ्रजमेर जिले की जागीर' 
व माफी में केवल इतना ही अन्तर था कि जागीर का सामान्य श्र्थ सम्पूर्ण गाँव 
या गाँव के अंश से लिया जाता था और माफी जोतों का अर्थ निश्चित जमीन के 
ठुकड़े से था । इन जागीरदारों के भूभाग पर किसी तरह की सैतिक सेवा या भ्रन्य 
सेवा का प्रतिबन्ध नहीं था ।ैै८ 


स्वध्य्याय्य ध्ई्‌ 


(- एल० एस० सांडसे, कमिश्तर, अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर 


न 
छः 


5 


्गि 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५, 


१६. 


भौम, जागौर व माफी १४६ 


श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दि० १२ सितम्बर, १८७३, संख्या ३१६५ राज- 
पूताना गजेटीयर्स भाग ३ पृ० ३७ । 


झार० केवेंडिश सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट एवं पोलिटिकल एजेन्ट, अंजमेर द्वारा कार्य- 
वाहक रेजीडेन्ट दिल्‍ली को पत्र दि० ८ जुलाई, १८३० । 

कर्नल डिक्सन,कमिश्नर अजमेर द्वारा सेक्रे ट्री उत्तरी-पश्चिमी सूबा सरकार 
को पत्र दि० १४ श्रप्रेल, १८५६, संख्या १४३ । 

टॉड--एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान, खण्ड १, पु० १६८। 
भौम कमेटी रिपोर्ट सच १८७३ 

कर्नल जे० सी० ब्र्‌ कस कार्यवाहक चीफ कमिश्नर अ्जमेर-मेरवाड़ा द्वारा 
सचिव परराप्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र, आबू दि० १७ अगस्त, 
१८७१ व कर्नल जे० सी० ब््‌ वस द्वारा सी० यू० एचिसन सचिव परराण्ट्र 
विभाग भारत सरकार को पत्र दि. २१ फरवरी, १८७१ संख्या १०४॥। 
उपरोक्त । 

भौम कमेटी की रिपोर्ट, सत्‌ १८७३ । 

उपरोक्त । 


चीफ कमिश्नर अ्रजमेर द्वारा सेक्र ट्री भारत सरकार को पत्र, दि० १० 
जनवरी, १८७४ संख्या ३० । 


झ्ार. केवेंडिश, सुपरिटेडेंट एवं पोलिटिकल एजेन्ट द्वारा कार्यवाहक 
रेजीडेंट दिल्‍ली को पत्र, दिनांक ८ जुलाई, १८३० । 

कमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिएनर श्रणमेर-मेरवाड़ा को 
सुर्परिटेंडेंट की कार्यवाही (मई १८४३) सहित पत्र, दिनांक १२ सितम्बर, 
१८७३ (रा. रा. पु. मं.) । 

कर्नल जे. सी. त्र्कस, कार्यवाहुक चीफ कमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा 
सी. यू. ऐचीसव्‌ सचिव परराप्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्न, आावू 
दिनांक १७ श्रगस्त, १८७१ संख्या २०५ । 

भीम कमेटी रिपोर्ट, सत्‌ १८७३ । 

कर्नल जे. सी. ब्र्‌ कस, कार्यवाहुक चीफ कमिएनर अ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा 


सी. यू. ऐचीसन्‌ सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र, श्रावू 
दिनांक १७ श्रगस्त, १८७१ संख्या २०५ | < 


एफ. विल्डर पोलिटिकल एजेन्ट एवं सुपरिटेंडेंट श्रजमेर द्वारा डी० 


१५० 


१७. 
श्ष, 


१६. 


२०. 
२१. 


२२. 
२३. 
२४, 


२५. 


२६. 


२७, 


सर्प, 
२६, 


३०६ 
३१. 
शेर. 
३३. 


१६वीं शताव्दी का श्रजमैर 


प्रॉक्टरलोनी रेजीडेंट मालवा एवं राजपुताना को पत्र, श्रजमेर दिनांक 
०५ सितम्बर, १८२२ । 

धार, केवेंडिश सुर्पारिटेंडेंट एवं पोलिटिकल एजेन्ट श्रजमेर द्वारा कार्यवाहक 
रैजीडेंट, देहली को पत्र श्रजमेर दिनांक ८ जुलाई, १८३० | 

कर्नेल डिक्सन, कमिश्तर अजमेर द्वारा सेक्रेट्री उत्तर-पश्चिमी सृबा सरकार 
को पत्र, दितांक ३० अक्हूबर, १८५४ सं, ४२० । 

प्रार, केवेंडिश सुपरिटेंडेंट एवं पोलिटिकल एजेन्ट द्वारा कार्यवाहक रेजी- 
ढेन्ट देहली को पत्र, श्रजमेर, दिनांक ८ जुलाई, १८३० । 


भौम कमेटी रिपोर्ट, सचु १८७३ । - . 

श्रार. केवेंडिस, सुपरिटेंडेंट प्रजमेर द्वारा कार्यवाहक रेजीडेंट देहली को 
पत्र, दिनांक ८ जुलाई, १८३० । 

कर्नल सदरलेंड ए. जी. जी. राजस्थान द्वारा आर. एम, हेमिल्टन, सचिव 
उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र, दिनांक ८ जनवरी, १८४२ । 
सचिय, भारत सरकार द्वारा आर. एम. सी. हेमिल्टन सचिव उत्तर-पश्चिमी 
सूबा सरकार को पत्र, दिनांक १४ नवम्बर, १८३२ संख्या ६६ । 

भौम कमेटी रिपोर्ट, सन्‌ १८७३ । 

जे. थाम्पसन, कार्यवाहुक उप सचिव भारत सरकार द्वारा कार्यवाहक रेजी- 
डेन्ट एवं चीफ कमिश्नर अ्जमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक फोर्ट विलियम, 
७ दिसम्बर, १८३० । 

एल. एस. सास्डर्स कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र 
ग्रजमेर दिनांक १२ सितम्बर, १८७३ संख्या ३१६५ । 

सचिव भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर को पत्र दिनांक ३६ 
सितम्बर, १८७६ संख्या २३० । 

भौम कमेटी रिपोर्ट, सन्‌ १८७३ 

कमिश्त॒र द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र श्रजमेर दिनांक १२ सिठम्वर, 
१८७३ संख्या ३१६५ । 

भौम कमेटी रिपोर्ट, सच १८०७३ । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

भौस कसेटी रिपोर्ट, सच १८७३ । 


३४, 


३५. 


३६. 


३७. 
इे८, 


- ३६. 


४१. 


डर, 


४३, 


डर, 


४६, 


४७, 


अप. 


४६. 


भौम, जागीर व माफी १५१ 


एल. एस. सांडर्स कमिश्तर द्वारा चीफ कमिश्नर को प्रेषित पत्न श्रजमेर 
दिवांक १२ सितस्वर, १८७३ संख्या ३१६५ । 


“भौमियों को सनद अ्रदायगी” फाइल, सुपरिटेडेंट अजमेर कार्यालय की 
हिन्दी कार्यवाही का अनुवाद, दिनांक ४ मई, १८४३ । 


उपरोक्त फाइल, कनेल डिक्सन का झादेश ४ मई, १८४३ | 

उपरोक्त दिनांक २५ जुलाई, १८४६ | 

कर्नेल जे. सी. न्क्स कार्यवाहक चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा 
सी. यू. एचिसन सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र आाबू, 
दिनांक १६ पअ्रगस्त, १८७१ संख्या २०५॥ 

रप्टन डिप्टी कमिश्तर श्रजमेर द्वारा एल. एस. सांडर्स कमिशतर श्रजमेर- 
भेरवाड़ा को पत्र दिनांक २७ जुलाई, १८७१ संख्या २१९४ ।॥ 


« . उपरोक्त । 


डिप्टी कमिश्तर अ्रजमेर द्वारा चीफ कमिश्नर अश्रजमेर को पत्र दिनांक 
२० जनवरी, १८७३ संख्या ७६ । 

कर्नल जे. सी. ब्र्कस कार्यवाहक चीफ कमिशए्वर अ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा 
सी. यू. एचिसन, सचिव परराप्ट्र विभाग भारत सरकार को पत्र श्रावू 
दिनांक १६ अश्रगस्त, १८७१ संख्या २०५। 

उपरोक्त । 

सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्तर अ्रजमेर- 
मेरवाड़ा को पत्र दिनांक २८ श्रक्द्वर, १८७१ व फाइल “भौोमियों को 
सतद श्रदायगी ।” 

चीफ कमिएनर भ्रजमेर-मेरवाड़ा हारा सचिव परराष्ट्र विभाग भारत 
सरकार श्रावू, दिनांक १६ अश्रगस्त, १८७१ संख्या २०५ व फाइल 
“भौमियों को सनद अ्दायगी” । 

भौम कमेटी रिपोर्ट, सत्‌ १८७३ । 

डिप्टी कमिश्मर अजमेर द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर को पत्र दिनांक 
२० जनवरी, १८७३ संख्या ७६ । 

जिला सुर्पारिटेंडेंट पुलिस द्वारा चीफ कमिश्नर अ्रजमेर को पत्र दिनांक 
४ जनवरी १८७३ संख्या ८ । 

कमिएनर अ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मे रवाड़ा को पत्र 
दिनांक १२ दिसम्बर, १८७३ संख्या ४२१४ । 


५५, 


५६. 


५७, 


१९वीं शताब्दी का अ्रजमैर 


एल. एस. सांडर्स कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफकमिश्नर को कमेटी 
नियुक्त करने के बारे में पत्र दिनांक २७ जनवरी, १८७३ संख्या ३०६। 
भौम कमेटी रिपोर्ट, सन्‌ १८७३ । 

उपरोक्त । 

फाइल 'श्रादेश भौम संपत्तियों एवं आम पुलिस” संख्या २३० श्रार. चीफ 
कमिएतर अ्रजमेर द्वारा सचिव भारत सरकार को पत्र दिनांक १० जनवरी, 
१८७६ संख्या २३० व फाइल “भौम संपत्तियों एवं गम पुलिस पर 
आदेश ' । 


सचिव भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्तर, श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र 
दिनांक २४ सितम्बर, १८७४ । 


फाइल “भौम सम्पत्तियाँ एवं ग्राम पुलिस पर भ्रादेश” । 


एल० एस० सांडर्स कमिश्तर अश्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्तर . 
अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक १२ सितम्बर, १८७३ संख्या ३१६५ | 


प्रसिस्टेंट कमिश्तर द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र श्रजमेर 
दिनांक ६ अगस्त, १६०६ क्रमांक २६८१ । 
जागीर कमेटी रिपोर्ट दिनांक १६ मई, श१े८७४ । 


« असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर पश्रजमेर को पत्र दिनांक ८ मई, 


१८८६ क्रमांक ५०० । 


« कमिश्नर अजमेर द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक 


हे श्रगस्त, १८८९ क्रमांक १८९२ ।॥ 


« जागीर कमेटी रिपोर्ट दिनांक १६ मई, १८७४ 


निम्नांकित तालिका प्रत्येक वर्ग की जाग्रीरों के अन्तर्गत गाँवों तथा इन 
जागीरों के उद्गम को प्रकट करती है--- 








जागीर देने वाले प्रथम द्वितीय चृतीय कुल 
का नाम श्रेणी श्रेणी श्रेणी 

झकवर १६ 2३2 हर श्र 

जहांगीर १ है ४ ५३ 

शाहजहां डरे का हे 

झालमंग्रीर चने प्र दर 


भौम, जागीर व माफी १४३ 











जागीर देने वाले प्रथम द्वितीय तृतीय कुल 
का नाम श्रेणो श्रेणी श्रेणी 

फरूँ खशियर २ डे कक] पे 

मुहम्मद शाह ***« है | ४ 

मराठा भू ६ ॥ १२ 

महाराजा शअ्रजीतर्सिह १ 

भ्रग्रेज सरकार १ १ २्‌ 
कुल संख्या २५ र२ड ५ ५२३ 





प्राधा डेरूथ प्रथम श्रेणी और आ्राधा श्राखेरी तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत श्राते थे 


उपरोक्त गाँवों में से १० गाँवों में ज्येप्ठ पुत्र॒ उत्तराधिकारी माना जाता था 
तथा ८ गाँवों में जागीर पैतृक सम्पत्ति के रूप में वंटा करती थी । 


६२-- --प्रथम श्रेणी-- 
१. राजा देवीसिंह कोठाज एवं राजगढ़ । 
२. दीवॉन गरियासुद्दीन देलवाड़ा । 
अलीखां 

३. नवाब शमशुद्दीन श्रल्ीखां सीदारिया, श्राधा डेरूथ, 
बोराज, काजीपुरा, सोलंबर । 

४. राजा वलवंतर्तिह मंगवाना, उंतरा एवं मगरा । 

५, भीर इनायत-उल्लाह शाह कुड़ियाना, आधा देलवाड़ा | 

६. मीर निजाम श्रली जावासा, भटियाना । 

७. गुलावर्सिह श्रजु नपुरा । 

८, सालिगराम ज्योतिपी मंगलियावास । 

६. गोकुलपुरी गोसाई चोवंडिया । 


६३--पश्रसिस्टेन्ट कमिश्तर द्वारा कमिश्नर श्रजमेर को पत्र दिनांक ६ श्रगस्त, 
क्रमांक-२६९८९ । 
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६४---उपरोक्त । 
६५--उपरोक्त । 
६६९--उपरोक्त | 
६७--लाहूश भ्रजमे र-मैरवाड़ा की वंदोवस्त रिपोर्ट सन्‌ १८७४ ! 


६८--प्रसिस्टेन्ट कमिश्नर भ्रजमेर द्वारा कमिश्नर प्रजमेर को पत्र दिनांक 
है प्रगस्त, १९०६ क्रमांक २६८६१) 


पुलिस एवं न्याय-व्यवस्था 


सब्‌ १८६२ से पूर्व श्रजमेर-मेरवाड़ा में नियमित पुलिस जैसी कोई व्यवस्था 
नहीं थी । पुलिस सेवाप्नों के लिए विभिन्न प्रथा एवं प्रक्रियाएं प्रचलित थीं ।" अंग्रेजों 
द्वारा मेरवाड़ा को अ्रधीनस्थ करने के बाद, इस क्षेत्र में व्यवस्था एवं नागरिक प्रशासन 
के हृष्टिकोण से तीन प्रमुख भारतीय श्रधिकारियों की नियुक्तियां की गई थीं । प्रारम्भ 
में एक ही श्रधिकारी को राजस्व व्यवस्था एवं नागरिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यभार 
वहन करना होता था ।* टाडगढ़ के तहसीलदार को जिसके क्षेत्र में ५१ गाँव औौर 
१३ ढाणियाँ थीं, दक्षिणी परगमने के दवेर, टाडगढ़, भायला और कोटकिराना के 
राजस्व सम्बन्धी कार्यो के प्रशासन के अ्रतिरिक्त जिले के इस भूभाग में नागरिक प्रशासन 
की भी व्यवस्था करनी होती थी । टाडगढ़ तहसीलदार केक्षेत्र में पाँच प्रमुख पुलिस 
धाने थे । प्रत्येक थाने में एक पेशकार तथा तीन चपरासी नियुक्त थे। सुचारू व्यवस्था 
की हृष्टि से इस क्षेत्र को भर भी कई भागों में विभाजित किया गया था प्रत्येक । 
चपरासी पृथक्‌ रूप से प्रत्येक तीन या चार-चार गाँवों की देखरेख के लिए नियुक्त 
कर दिया गया था | ये लोग अपने क्षेत्र के श्रपराध की स्थिति के बारे में प्रतिदित 
संबंधित थानों के पेशकार को सूचना देते रहते थे | इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था 
के द्वारा तहसीलदार श्रपने क्षेत्र के अन्तर्गत घटी घटनाओं से सम्पर्क बताए रखता था । 
भचोरियों और डर्कती की घटनाओं की सूचना संबंधित थानों या तहसीलदार को 
अ्विलम्ब की जाती थी। सारोठ तहसीलदार के क्षेत्र के श्रन्तगंत जिले के केच्द्र में. स्थित 
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सारोठ और कोटड़ा परगने थे जिनमें ५३ गाँव श्रीर १५ ढाणियाँ थीं। उत्तरी क्षेत्र के 
तहसीलदार के अन्तर्गत व्यावर, भाक, श्यामगढ़ और चांग के परगने थे जिनमें १०६ 
गाँव शौर ५२ ढारणियाँ थीं। इसी तरह का प्रशासनिक उप विभाजन व्यावर क्षेत्र का 
भी था, जिसके अ्रधीन कई थानों और चपरासियों की व्यवस्था की हुई थी । टाडयगढ़, 
देवर और सारोठ के किलों में मेर वटालियन की सनिक ट्ुकड़ियां नियुक्त की गई थीं । 
मेरवाड़ा के पहाड़ी भाग में व्यापारिक काफिलों और यात्रियों की सुरक्षा की समुचित 
व्यवस्था थी । जब कभी कोई डकेती की घटना घटती तो क्षतिग्रस्त, पक्ष की क्षतिपूर्ति 
का भार उन ग्रामों को वहन करना होता था, जहाँ ये दुर्घटनाएं घटित होती थीं ॥३ 


इस्तमरारदारों को उनके अपने क्षेत्रों की सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था इसी आधार 
पर सौंपी हुई थी कि यदि कोई दुर्घटना इन क्षेत्रों के अन्तर्गत घटती तो उन्हें इसका उत्तर- 
दायित्व वहन करना होता था । उन दिनों इसी तरह की व्यवस्था प्रचलित थी । भौमियों 
को उनकी भूसंपत्ति के पूर्ण अधिकार इसी झ्राधार पर प्राप्त थे कि वे अपने क्षेत्र की 
व्यवस्थित चौकसी एवं निगरानी रखेगें। खालसा भूमि में भौमियों की प्रथा नहीं थी । 
वहाँ सरकार को निगरानी एवं चौकसी के लिए चौकीदार नियुक्त करने पढ़े थे । 
चौकीदार बहुधा चीता एवं मेर जातियों के लोगों में से नियुक्त किए जाते थे । इन पर 
यह जिम्मेदारी थी कि अगर उनकी लापरवाही के फलस्वरूप किसी तरह की दुर्घटना 
घटती ठो उन्हें क्षतिपूर्णति करनी होती थी । ये लोग जरायम पेशा कीमों में से थे । 
इनकी नियुक्ति के पीछे यही आशय था कि जबतक वे नियुक्त होगें तब इनके जाति 
भाई इन क्षेत्रों में चोरी करने का दुस्साहस नहीं करेंगे | 


उन दिनों अजमेर-मे रवाड़ा में जब किसी व्यक्ति का सामान इस्तमरारदारी या 
भौम गाँव में चोरी हो जाती तो वे फौजदारी अदालतों में इस आशय का प्रार्थना-पत्र 
प्रस्तुत कर इस्तमरारदार या भौमियें से क्षतिपुर्ति की रकम अदालत के जरिये वसूल 
कर सकते थे ।* श्रजमेर-मेरवाड़ा के इस्तमरारदारों को श्रपने क्षेत्र की समुची पुलिस- 
व्यवस्था का भार वहन करना होता था। केवल कुछ ही प्रमुख कस्बों में सरकारी 
पुलिस चौकियों की व्यवस्था थी जो कि नोटिस, सम्मव या वारंट तलबी का काम करती 
थी। अजमेर जिले के एक तिहाई क्षेत्र में इस्तमरारदारी व्यवस्था थी। इस क्षेत्र की 
समूची पुलिस-सेवा उनके श्रधीनस्थ ही थी । 


इस्तमरारदार को उसके कतंव्य के प्रति सचेत रखने के लिए जिला अधिकारी 
को क्षतिपूर्ति लागू करने का अधिकार उपलब्ध था । इस आ्राशय के सभी मामले दीवानी 
अदालतों के बजाय फौजदारी श्रदालतों से तय होते थे । यदि ये मामले दीवानी अ्रदालतों 
के सुपुर्द कर दिये गये होते तो जिला अधिकारी का इस्तमरारदारों पर नियंत्रण डगमगा 
जाता तथा जिला अधिकारी का इस्तसरारदारों और भौमियां से चौकसी और निगरानी 
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की सेवाएं लेना कठिन हो जाता | क्षति ग्रतव व्यक्ति दीवानी दावों की लम्री प्रक्रिया से 
परेशान होकर शीघ्र ही इस्तमरारदारों गौर भौमियों से समभीता कर लेना कहीं श्रधिक 
उचित समभता । यही एक ऐसी प्रक्रिया थी जो इस्तम रारदारों को श्रपने कर्तव्यों के प्रति 
चोकन्ना रखे हुई थी ।६ सब्‌ १८७४ में इस्तमरारदारों का क्षतिपूर्ति का दायित्व समाप्त 
कर दिया था ।७ 


सम्‌ १८५८ में कर्नल डिक्सन ने १८ गाँवों में तीत रुपये मासिक वेतन पर 
चौकीदारों की नियुक्तियां की थीं । इनके बेतन का एक भाग यात्रियों से कर के रूप में 
तथा शेय गाँव के खर्चे की राशि में से बयूल किया जाता था । कर्नल डिक्सन की यह 
मान्यता थी कि मेर स्वयं अ्रपदी व्यवस्था करने में सक्षम हैं । इसलिये उस क्षेत्र में केवल 
एक या दो बड़े कस्चरों में, जहाँ व्यापारी वर्ग अ्रधिक था, सरकारी चौकीदारों की 
नियुक्तियां की गई थीं। ऊस्वे के प्रत्येक निवासी को इन चौकीदारों के वेतनस्वरूप 
निश्चित मात्रा में अनाज देना होता था । » सु १६६१ तक इस जिले की सामान्य 
व्यवस्था का भार मेरवाड़ा वढालियन के हाथ में था। इस बटालियन का केन्द्रीय 
कार्यालय भी उन दिनों व्यावर में स्थित था । * 


मेरवाड़ा-क्षेत्र की पहाड़ियों में कुछ ही सड़कें थीं जहाँ से श्रावागमन संभव 
था । अंग्रेजों के श्रधिपत्य के पूर्व यह भाग व्यापारिक काफिलों को लूटने के लिए छुटेरों 
का विशेष स्थान चने गया था । नयानगर, जबाजा, जस्सा खेड़ा, टाडगढ़ भ्रौर दवेर के 
मशहूर डकतं इस क्षेत्र में लूटपाट कर लूट का माल सीमा पार को क्षेत्रों में बेच. श्राते 
थे। लूट व चोरी के माल में श्रधिकतर मवेशी हुआ करते थे । कभी-कभी डाकुझ्ों के 
दल डाका डालने को नियत से ध्रंग्रेजों के क्षेत्रों में वारातियों का वेश धारण करके 
गुजरते थे । त्वीमा स्थित कई ठाकुर भी इन लुटेरों को शरण एवं सुरक्षा प्रदान किया 
करते थे १९ 

इस क्षेत्र पर अंग्रज के आधिपत्व के पश्चात्‌ प्रमुख रास्ते निकटवर्ती ग्रामों को 
निगरामी में सौंप दिये गये थे । इस तरह के लूटपाट के अपराधी की बहुत कुछ रोकवाम 
की जा सक्री थी | कर्नल डिक्सन ने लूटपाट की जिम्मेदारी रास्तों से सदे हुए ग्रामों पर 
थोप दी थी। मेरवाड़ा में इन रास्तों से याता करने वालों से नाममान्र का शुल्क उनकी 
सुरक्षा-हेतु बसूल किया जाता था । इस तरह के क्षेत्र में यह शुल्क श्रत्यंत लामकर सिद्ध 
हुम्ना तथा यात्रियों को यह कर कभी भार के रूप में प्रतीत नहीं हुआ । इससे याँव के 
लोग यात्रियों को सुरक्षित पहुँचाने के लिए एक तरह से अनुबंधित हो गये थे। सड़कों 
को डकेतों और छुटेरीं की कार्य वाहो से मुक्त एवं सुरक्षित रखने में यह राशि उपयोगी 
सिद्ध हुई थी । सन्‌ १८५६७ तक इस क्षेत्र में कस्टम व चुंगी कर लगते थे जिसके 
कारण कई च्रुगी-प्रधिकारी इस क्षेत्र में नियुक्त थे, जिनकी उपस्थिति मात्र ही इस क्षेत्र 
में ची ती-छि घुसमेठ करने वालों पर अंकुग थी । डाऊुम्रों और लुटेरों का पीछा करने 
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के लिए कालातंर में फांसी रिजवें से बुलाई गई घुड़सवारों की ट्ुकड़ी इस क्षेत्र में तैनात 
कर दी गई थी । बाद में इस तरह की घुड़सवार ठ्ुकड़ी का गठन श्रजमेर में भी कर 
लिया गया था ।११ 


ठगी झौर डकीती का उन्मुलन :- 

राजपूताना में ठगी और डकती का दमन करने के लिए अपर, लोभ्र व 
ईस्टर्न राजपूताना नाम की तीन एजेन्सियां सन्‌ १८८६ में स्थापित की गई थीं। झपर 
राजपूताना एजेन्सी का सदर मुकाम अजमेर में था। इसका कार्यभार “असिस्‍्टेन्ट जनरल 
सुपरिटेंडेंट ठगी एवं डर्कती उन्मुलन” को सौंपा गया था । १* उक्त अधिकारी को 
तृतीय श्रेणी के दंडनायक के श्रधिकार प्राप्त थे । १३ सत्‌ १८८६ में श्रपर, लोश्रर 
प्रौर ईस्टर्न राजपुताना एजेंसियों को समाहित करके राजपुताना के लिए एक नई एजेंसी 
का गठन किया गया जिसका कार्यभार जनरल सुर्पारिटेंडेंट राजपूताना के अ्रसिस्टेन्ट को 
सौंपा गया । अलवर, जयपुर और आवू में भी निरीक्षण चौकियां कायम की गई' व 
असिस्‍्टेंच्ट का सदर मुकाम भ्रजमेर में रखा गया ।१४ 


डकैतियों के दमन के लिए श्रजमेर-मेरवाड़ा और सीमावर्ती पड़ोसी रियासतों के 
बीच आपसी सहयोग की श्रावश्यकता अ्रनु भव होने लगी। मारवाड़ ही एक श्रक्रेली ऐसी 
रियासत थी जिसके वकीलों को अभियुक्तों को पकड़ने में अजमेर पुलिस की सहायता 
करने के प्रविकार प्राप्त थे । इस रियासत का एक वकील अजमेर में और दूसरा 
व्यावर में नियुक्त था । जयपुर की ओर से एक वकील देवली में भी था। मेवाड़ का 
भी अपना वकील था, परस्तु बाद में हटा लिया गया था । १* 


वकील अजमेर पुलिस को परवाना देते थे जिससे वह उतकी रियासत में प्रवेश 
कर अभियुक्त श्र चोरी का माल बरामद कर सके १६ | इस पुलिस दस्ते की सहायता 
के लिए भी एक चपरासी उनके साथ भेजा जाता था | जब कभी अभियुक्त और चोरी 
का माल अन्य सीमाओ्रों में वरामद होता तो उसे निकटवर्ती स्थानीय अधिकारियों की 
निगरानी में सौंप दिया जाता था । तत्पश्चात्‌ अ्रभियुक्त की मय माल के गिरफ्तारी का 
वारंट जारी किया जाता था। परंतु सामान्य मामलों में वकील के पद और उसमें 
निहित विश्वास के आधार पर कि वह अभियुक्त बरामद माल को अजमेर-मेरवाड़ा में 
समय पर प्रस्तुत कर सकेगा, बिना वारंट के ही पुलिस दस्ते के साथ भेज दिया जाता 
था। यह व्यवस्था अंग्रेज शासित देश और रियासतों के बीच सहयोग पर आधा- 
रित थी । यह सहयोग सभी निकटवर्ती रियासतों को श्रजमेर के संबंध में उपलब्ध 
था। इन रियासतों के पुलिस अधिकारियों को इस कार्य के लिए श्रजमेर-मेरवाड़ा 
में प्रवेश करने की श्रनुमति थी । इसके लिए उनके पास परवाना होता अनावश्यक 
था । इसके लिए इतना ही पर्याप्त था कि वे अपने श्रागमन की सूचना कर दें और 
अभियुक्त की गिरफ्तारी व मांल वरामदगी में अजमेर पुलिस की मदद लें। अ्भि- 
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मुक्त भौर वरामदशुदा माल श्रजमेर पुलिस की सुरक्षा में तततक रखा जाता था जब- 
तक कि तत्सम्बन्धी नियमित कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो जाती थी । ग्रसाधारण मामलों 
में जब भी यह भ्रनुभव होता कि विलम्ब के कारण श्रमियुत्र फरार हो सकता है 
झबबा ध्याय में देर हो सकती है तो उपयुक्त रियासत पुलिस अ्रधिकारी बिना विशेष 
झौपघारिकता पूरी किए ही कार्यवाही सम्पन्न कर लेते थे। श्रावश्यकता पड़ने प्र 
भ्रगर घजमेर पुलिस की सहायता के बिना ही यदि श्रभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया 
शाता तब भी बहुधा इसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाता था भौर प्रौपचा- 
रिकता की पूर्ति बाद में कर ली जाती थी ।१७ हस संबंध में पड़ोसी रियासतों की 
मदद मिलती रही १5 प्तमी बड़ी रियासतों के श्रधिकृत वकील पहले ध्रजमेर में रहा 
करते थे घोर जब घे धाबु जाते छो अपने स्थान पर श्रन्य मातहतों को छोड़ जाते 
शे। ऐसी स्थिति में कमी-फुभी दुधिषा व परेशानी पैदा हो जाया करतो थी ।१* 
रियासतों के इन वकीलों फे पद पर श्रौर कार्यों के बारे में कोई लिखित कानून नहीं 
धा। समम-समय पर दिए गए निर्णंय झौर सरकारी भादेश ही उसका याधार थे । 
इस वात का सदा ध्यान रखा जाता था कि प्रधमेर-पुलिस भौर रियासतों के बीच 
इस संबंध में सहयोग श्रौर सदभावना बनी रहे ।१९ 

उन्तीसवीं सदी के पूर्वाद्ध/ में राजपूताना में धराजकता की स्थिति च्याप्त थी । 
इसको समाप्त करने में ध्ंग्रेजों का काफो महत्वपूर्ण योग रद्दा था। एस स्थिति के 
उत्पन्न होने के कई कारण थे । श्रसंतुष्ट ठाकुरों द्वारा बहुधा डर्कती का मार्ग अपना 
लेना, छाकुओों के गिरोहों को एक राज्य से दुसरे में प्रवेश कर जाने पर वहाँ कान 
व्‌ दंड सै मुक्ति मिल जाना, कुछ भागों में भील और मीणों का भावास होता, जिन 
पर रियासतों का नियंत्रण नाममात्र का था, परन्तु इस स्थिति के उत्पन्न होने का 
प्रमुख कारण प्रधिकांश रियासतों में भच्छे शासन भोर संगठित पुलिस सेवा का 
प्रमाव था । 

. प्रगर ऐसी परिस्थितियां एक रियासत तक सीमित रहतीं तब तो उन्मूलन 
शर्तें: शर्नें: प्रशासन में सुधार एवं सरकारी नियंत्रण को कड़ा करके किया जा सकता 
था, परन्तु यह प्तमस्पा एक राज्य तक ही सीमित नहीं थी इसने प्रन्तर्राज्यीय रूप 
बे लिया था जिसे उत दिनों श्रन्तर्राप्ट्रीय कहा जाता था । 

इस तरह के भपराघों को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य उत्तरदायित्व 
निर्धारित करना था । इस संबंध में सत्‌ १८३१ में यह निश्चय किया गया कि जहाँ 
घटना घटे उस क्षेत्र के भधिकारी को ही इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाना 
चाहिए। उत्तरदायित्व संबंधी इस सिद्धांत को ज्यादा व्यापक बनाने के लिए सच १८३८ 
में यह निर्णय लिया गया कि “यदि किसी रियासत में शरण प्राप्त लुटेरे कोई लूट- 
पाट उत क्षेत्र में करते हैं वो इसका उत्तरदायित्व उस राज्य को वहन करना 
होगा ।/९१ 


१६० १६वीं शताब्दी का अजमेर 


इन मामलों में किसी भी तरह का उत्तरदायित्व निधिरित करने के पूर्व 
क्षतिपूति के दावेदार को यह सिद्ध करना होता था कि उसने अ्रपनी जानमाल की 
हिफाजत की सामान्य व्यवस्था कर रखी थी । यात्रियों से यह श्रपेक्षित था कि गाँव 
में पहुँचने पर वे सराय में रुकेंगे ताकि गाँव का चौकीदार उनकी चौकसी रख सके । 
उन्हें श्रपनी सम्पत्ति को गाँव के श्रधिकारियों की सुरक्षा में सौंप देना अवश्यक था जो 
कि उसकी अमानत के तौर पर निगरानी रखते थे | मार्ग में यात्रा करते समय अपनी 
सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था रखना भी यात्रियों के लिए आवश्यक 
था। सध्‌ १८५४ में घटित एक ऐसी घटना प्रकाश में आई जिसमें मंदसौर से 
चित्तीड़ को भेजी जा रही एक लाख रुपयों के मूल्य की काली मिर्च जिसकी 
रक्षा के लिए चार सशस्त्र व्यक्ति साथ में थे--लुट गई भौर उसकी क्षतिपूर्ति का दावा 
प्रस्तावित किया गया । क्षतिपूतति के समय यह निर्देश अंकित किया गया कि इतनी 
मुल्यवान सामग्री की रक्षा के लिए तैनात केवल चार सशस्त्र व्यक्ति पर्याप्त नहीं कहे 
जा सकते, फलस्वरूप इस लूट का उत्तरदायित्व सम्बन्धित रियासत पर नहीं 


है ॥*२ 


उन दिनों व्यापारिक सामग्री और मूल्यवान वस्तुएं बहुधा बीमा कम्पनियों के 
माध्यम से भेजी जाती थीं। ये एजेंसियां “मार्ग की स्थिति” के अनुसार ही श्रपना 
सुरक्षा-शुल्क निर्धारित किया करती थीं। इह तरह की एक अन्य मनोरंजक घटना 
का उल्लेख भी पत्रों में मिलता है। एक व्यापारी ने ३५०० रुपये का सोना और 
जवाहरात उदयपुर से मंदसौर भेजने के लिए उपयुक्त माध्यम अथवा श्रन्य उचित 
सुरक्षा का मार्ग अपनाकर अपने दो घरेलू नौकरों के हाथों भिजवाई । ये नौकर 
साधुओं के बेष में वह सोना घर ले जा रहे थे। रास्ते में इन्हें भीलों ने घायल कर 
सामान लूट लिया था । क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत इस मामले पर टिप्पणी करते हुए 
उदयपुर में स्थित पोलिटिकल ऐजेन्ट मे लिखा “इस मामले में देसी रियासत को उत्तर- 
दायी मानना मुझे न्याय की दृष्टि से अत्यन्त संदेहास्पद लगता है क्योंकि लूठी हुई 
सम्पत्ति के स्वामी ने उचित सुरक्षा का तरीका अपनाने की अपेक्षा भाग्य श्रथवा 
देव पर भरोसा करना अ्रधिक उचित समझा, ओर लोभ के लिए दो निरपराध 
व्यक्तियों को घायल होने के संकट में घकेल दिया ।+३ 


वकील शभ्रदालत 

सुरक्षा एवं व्यवस्था के दृष्टिकोण से केवल उत्तरदायित्व निर्धारित करने का 
सिद्धांत निश्चित करना ही पर्याप्त नहीं था । इसके कारण दीथेकालीन पत्र-व्यवहार 
के अलावा और कोई विशेष लांभ नहीं हुआ । भ्रतएव इस दिशा में सुधार लाने के 
लिए दो आवश्यक प्रशासनिक कदम और उठाए गए । पहला श्रराजकता के दमन 
के लिए श्रधिक सक्रिप और कड़ी कार्यवाही तया दूध्वरा, क्षतिध्ूर्ति के निर्धारण भौर 
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उत्तरदायित्व स्थिर करने के लिए एक नियमित आयोग की स्थापना ।*४ पहले कदम के 

भ्रन्तगंत मालवा और मेवाड़ में भील सैनिक सेवा का जन्म हुआ औौर दूसरा प्रशासनिक 
कदम वकील अदालत की स्थापना था ।+* प्रारम्भ में इस तरह की तीन अदालतें 
पजमेर, नीमच भौर कोटा में थीं, वाद में जोधपुर भर जयपुर में भी एक-एक वकीज 
भदालतों की स्थापना की गई। ९६ 


, भजमेर में भ्रठारह रियासतों के श्रधिकृत वकीलों में से पाँच प्रतिनिधियों की 
एक वकील-भ्रदालत स्थापित की गई थी । यह श्रदालत उन सभी फौजदारी मामलों 
को निपटाती थी जो एक रियासत के निवासी, व्यापारी या यात्री, दूसरी रियासतों 
के वारे में शिकायत के तौर पर प्रस्तुत करते थे । ग्रजमेर से सम्बन्ध रखने वाले वाद 
इस पंचायत में प्रस्तुत होते थे। अदालत प्रतिवादी रियासत के वकीलों और साक्षियों 
फो जिला हाकिमों के माध्यम से सम्मन भेजकर बुलवाती और म्रुकदमों की सुनवाई 
करती थीं। सम्पूर्ण वाद की जाँच के पश्चात्‌ अदालत अ्रपनी कार्यवाही और डिग्री 
ए० जी० जी० फो भेज देती थी। जिस रियासत के विरुद्ध डिग्री पारित होती थी, 
उसके वकील द्वारावादी को क्षतिपूर्ति की राशि देनी पड़ती थी और वादी पक्ष इसकी 
लिखित रसीद रियासत को दिया करता था ।३१७ आरम्भ में ये वकौल-अदाशलतें 
फौजदारी मामलों के साथ-साथ कुछ खास किस्म के दीवानी मामले, जैसे समभौता- 
भंग, विवाह-विच्छेद इत्यादि अन्तर्राज्यीय मामले भी सुनती थी। परन्तु बाद में 
दीवानी मामलों की सुनवाई को प्रोत्साहन नहीं दिया जाने लगा और यह भ्रदालत 
* पूर्णतः फौजदारी मुकदमें की ही सुनवाई करने लगी ।*% 


केवल महत्वपूर्ण एवं गंभीर मुकदमों में ही ए० जी० जी० उपस्थित रहते मे 
प्रन्यधा मामलों की कार्यवाही और निर्णय उन्हें प्रेषित कर दिए जाते थे और बे अ्रपने 
निरीक्षण के पश्चाद्‌ श्रदालत का फैसला सम्बन्धित रियासत को भेजकर उससे डिग्री 
की बकाया राशि छुकाने की व्यवस्था करते थे ।*९ वादी एवं प्रतिवादी रियासत्तों 
के वकील इस भ्रदालत के सदस्य होते थे परन्तु वे अपने मतों का उपयोग कभी-कभी 
ही किया करते थे। इन श्रदांलतों को एक तरफा डिग्री मंजूर करने का श्रधिकार 
भी था ॥3९ | 


इन श्रदालतों का मुख्य उद्दे श्य उन यात्रियों तथा लोगों को न्याय प्रदान करना 
होता था जो अ्रपनी रियासत के बाहर के लोगों के हाथों जान-माल की क्षति उठाते 
थे। यह ऐसे सभी मामलों को सुनती ग्रौर निर्णय देती थी जिनमें व्यक्ति और संपत्ति 
सम्बन्धी भारतीय-दंड-संहिता लागू होती थी तथा वे सभी मामले जो भारत सरकार 
' और राजपृताना की रियासत्रों के बीच प्रत्यपंण (०४४8०४४०॥) संधि की शर्तों के 
श्रन्तर्गत श्राते थे । सन्‌ १८६२ के नियमों के अन्तर्गत इन अ्रपराधों को “अन्तर्राष्ट्रीय " 
कहा गया था परन्तु सब १८७० में इनको “अन्तर्क्षेत्रीय श्रपराध” का नाम दिया 
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गया था। इनका अ्रधिकार-्षेत्र केवल रियासतों तक ही सीमित नहीं था वरच्‌ श्रजमेर- 
मेरवाड़ा का क्षेत्र भी इनके श्रधिकार के क्षेत्र में था। इस तरह की संयुक्त श्रदालत 
के गठन के पूर्व निकटवर्ती रियासतों से इन मामलों पर एक लम्बे समय तक निरयेंक 
पत्र-व्यवहार विभिन्न पोलिटिकल ऐजेंटों के बीच चलता रहता था। उसका प्रतिफल 
विलम्ब झौर न्याय की श्रसफलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। इस संयुक्त 
व्यायालय के गठन के पश्चात्‌ यह परेशानी समाप्त हो गई थी । अ्रजमेर-मेरवाड़ के 
प्रसिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिएनर श्रजमेर-मेरवाड़ा से सम्बन्धित मामले उठने 
पर इस न्यायालय में बैठ सकते थे परन्तु उनकी उपस्थिति न्यायालय के निर्णय को 
प्रभावित नहीं कर सकती थी । भ्रन्य रियासतें अपने वकीलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व 
प्राप्त करती थीं शोर उनके वकीलों को मुकदमें में कहने सुनने का अधिकार था | 
प्रजमेर-मेरवाड़ा को इस तरह का अतिनिधित्र आप्त नहीं था। यह न्यायालय 
. भारतीय-दंड-संहिता के श्रन्तर्गत उल्लिखित जान-माल संबंधी अ्रपराधों तथा प्रत्यपेंण- 
संधियों के श्रन्तगंत श्राने वाले मामलों की सुनवाई एवं जाँच करके निर्णंम करने में 
सक्षम थी ।3१ 


इस न्यायालयों को जुर्माना, कारावास, मुश्आावजा का दंड देने श्रौर उन मामलों 
में जहाँ स्यायालय को यह संदेह होता है कि इसमें स्थानीय पुलिस श्रथवा गाँवों का 
हाथ है, वहाँ पुलिस शभ्रथवा गाँव को दंड देने का अधिकार भी श्राप्त था । यद्यपि वंड 
संबंधी नियम लिखित नहीं थे तथापि यह स्यायालय सामान्यतः भारतीय दंडसंहिंता 
व स्थानीय प्रथाओं से मार्ग-दर्शन प्राप्त करता था 3४ 


इस स्यायालय में उत्तरदायित्व निश्चित करने के निम्न झ्ाधार थेः-- 
१--वह रियासत जहाँ अपराध गठित हुआ हो । 
* २--वह रियासत जिसमें श्रपराधी का तत्काल पीछा किया गया हो । 
३--वह रियासत जहाँ अपराधी रहता हो | 
४--वह रियासत जहाँ चोरी एवं लूट का माल शभ्रथवा उसका कुछ अंश 
बरामद हुआ हो ।33 


उत्तरदायित्व निश्चित करने में ध्यायालय इस बात का ध्यान रखता था कि 
झपराध के घटित होने और अपराधी के भाग छूटने में रियासत की ओर से कितनी 
झवहेलना हुई है । यात्रियों से भी यह श्रपेक्षा की जाती थी कि वे जान श्रौर माल 
की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष हिंदायतों का पालन करेंगे । रियासतों पर क्षति-पू्ति 
की रकम निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि यात्री ने उन 
हिंदायतों का कहाँ तक पालन किया है ।*४ 


मूल्यवान वस्तुओं सहित यात्रा करने वालों को सामान्य नियमों के अस्तर्गंत 
पहुरे के साथ यात्रा करनी होती थी । नियमानुसार प्रति हजार उपए के मुल्य की 
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सामग्री पर दो सशस्त्र पहरेदार उसके श्लागे श्राठ हजार तक की राशि वाली वस्तुओं 
के लिए प्रति हजार पर एक अतिरिक्त सिपाही तथा श्राठ हजार से अधिक की राशि 
पर प्रति दो हजार पर एक पअन्य श्रतिरिक्त सिपाही रखना श्रावश्यक था। इन 
काफिलों को राभि के समय गाँव में रूकना आवश्यक था, जहाँ ग्राम-अधिकारियों को 
प्रपने श्रागमन से सूचित कर और उनसे चौकीदार की सेवाएं प्राप्त करनी होती थीं । 
इन चौरीदारों के ग्रतिरिक्त उन्हें प्रपनी संपत्ति की सुरक्षा-हेतु सशस्त्र पहरे का प्रबंध 
करना होता था | इन चौक़ीदारों झ्यौर सिपाहियों को अपनी संणया के अनुपात में 
किसी तरह की क्षति एवं नुकसान की स्थिति में पहरे पर तैनात व्यक्ति की क्षतिपूति 
का भार वहन करना होता था ।३3४ 


य॒त्रियों के लिए भार्गद्शंक रखना भी जरूरी होता था। मार्गदर्शक प्रति 
पाँच यात्रियों पर एक, दस पर दो तथा वीस यात्रियों पर तीने की संझ्या के अनुपात 
में होते थे । बारात झ्रादि के लिए सशस्त्र पहरेदारों की आवश्यकता रहती थी भर 
सोना-चांदी, जवाहरात तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को किस्नी भी स्थिति में केवल 
दो या तीन वाहकों को नहीं सोंपी जा सकती थी ।3% 


भौपिया 

सन्‌ १८६७ तक गाँवों में भौमियों के पास पह्दे व चौकी की व्यवस्था थी । 
इसका परिणाम यह हुआ्ना किग्रामों में पहरे एवं चौकी जैसी व्यवस्था ही प्रायः 
समाप्त हो गई थी । जब कभी पुलिस घटनाग्रस्त ग्राम में पहुंचती श्रौर चौकीदार 
की तलाश करती तो भौमियों में इस वात को लेकर श्रापसी कलह आ्रारम्भ हो जाया 
करता था कि श्रपराव वाले दिन चोौकीदारी की व्यवस्था किसके जिम्मे थी । वहुधा 
घटना घटित होने की यूचना पुलिस तक पहुचाई ही नहीं जाती थी । पुलिस-अ्रधिकारी 
के घटनास्थल पर पहुंचते ही भोमियां इस तरह का ढोंग रचते मानों वे सम्पूर्ण घटना 
से वेखबर हों । इस तरह की बिगड़ी हुई परिस्थितियों के फलस्वरूप ही सरकार को 
वेतन भोगी नियमित चौकीदारी-व्यवस्था करनी पड़ी थी । सा १८७० से 
लैकर सब्‌ १८८० तक चोकीदारी-व्यवस्था शनेः शर्नः सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू को जा 
चुकी थी ।5० 


घोकीदार 
सन्‌ १८७० में सरकार ने प्रजमेर-मेरवाड़ा में (जिसमें नसीराबाद, पुष्कर 
शहर भ्ौर केकढ़ी भी सम्मिलित थे) ६३० चौकीदार नियुक्त किए थे । इस व्यवस्था 
पर प्रति चौकीदार चार रुपए मासिक वेतन करे हिसाव से प्रति माह २५०० रुपए 
व्यय किए जाते थे । डिप्टी कमिश्तर श्रजमेर-मेरवाड़ा ने १ जनवरी, १८७१ को 
चोकीदारों की संख्या ६३० से घटाकर ४६८ तिम्तन तालिकानुसार कर दी थी :--है* 
प्र॒जमेर्‌ ४४७ चोफीदार | 


१६४ १९वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


ब्यावर १३ चौकीदार । 
टाडगढ़ ३८ चौकीदार । 
जनवरी, १८७३ में पुष्कर और केकड़ी के कस्बों को छोड़कर शेष जिले 


में चौकीदारों को राज्य की नौकरी से झलग कर पुनः पहरे थ चौकी की व्यवस्था 
भौमियों को सौंप दी गई थी ।3० 


सब्‌ १८७४ में भोमियों की क्षतिपुर्ति की जिम्मेदारी समाप्त कर दिए जाने 
पर** सरकार ने अजमेर में ३३ चौकीदार, ब्यावर में २ तथा टाडगढ़ में १३ चौकी- 
दार नियुक्त किए थे। यह व्यवस्था सब्‌॒ १८७६ तक बनी रही । नगरपालिका द्वारा 
नियुक्त चौकीदार इनके श्रतिरिक्त थे । सन्‌ १८७० से १८७६ तक क्षेत्र में चौकीदारों 
की संख्या का विभाजन क्षेत्र के श्रनुपात में इस प्रकार का धां---४ 


कुल गाँवों की संख्या गाँवों की संख्या जहाँ चौकीदार चौकीदारों की 


नियुक्त किए गए । संख्या 
भ्रजमेर तहसील १८४ २२ बेर 
ब्यावर तहसील २२५८ २ हि. 
टाडगढ़ तहसील १०० १० १४ 


उपरोक्त तालिका में भ्रजमेर और व्यावर खास, नसीराबाद छावनी, पुष्कर 
शहर ओर केकड़ी सम्मिलित नहीं हैं । श्रजमेर और ब्यावर की नगरपालिका सीमाप्रों 
में नगरपालिका द्वारा पुलिस की व्यवस्था थी । सव॒ १६५६ के कातून २० के भ्रन्तर्गत 
नसीराबाद, पुष्कर भ्रौर केकड़ी में भी चौकीदारों की व्यवस्था की गई थी जो 
निम्नांकित तालिका के अनुसार थी--४२ 


मेकीसं चौक्ीदारों की 
स्थान जमादारों की संख्या संख्या * 
मम पछनन् बदकी जनम मे नकद लत दर किक कम कदम 83 कर िलक; ५ ८ ! लक २४ 
नसी राबाद ३ 0 
केकड़ी १ १२ 
पुष्कर २ १६ 


74 न आम 
उन सभी खालसा या जागीर याँवों में जहाँ घरों की संख्या दो सौ से कम 
होती थी, चौकीदार नियुक्त नहीं किए जाते थे । ऐसे ४७६ गाँव थे जो चौकीदारी 
की व्यवस्था से वंचित थे ।४3 


केवल दो सौ घरों से कम भ्रावादी वाले गाँवों को ही चौकीदारी-व्यवस्था 


से वंचित नहीं रखा गया था, बल्कि कई बड़े-बड़े कस्बे भी चौकीदारी-व्यवस्था से 
वंचित रह गए थे। ऐसा अतीत होता है कि उक्त व्यवस्था नियमित रूप से लागू नहीं हो 


पुलिस एवं न्‍्याय-वंयवस्थां १६५ 


पाई थी । निम्न तालिका४४ उन कस्बों की है जो जनसंख्या में चौकीदारी-व्यवस्था 
के भ्रस्तर्गत आते थे, परन्तु इस लाभ से वंचित रखे गए थे :-- 


१. जैठाना ६०० घरों से अधिक की श्रावादी 
२. तवीजी ५०० घरों से अधिक की आवादी 
३. सराघना ५०० घरों से श्रधिक की आ्रावादी 
हम क्री नगर ८०० घरों से श्रधिक की झावादी 
भर वीर ६०० घरों से श्रधिक की आबादी 
"६. राजगढ़ ५५० घरों से अभ्रधिक की श्रावादी 


चौकीदार को पुलिस के साघारण सिपाही के समान अ्रधिकार प्राप्त नहीं 
थे | वह केवल मात्र ग्राम का वेतन भोगी नौकर होता था। जिन ग्रामों में चौकीदार 
नियुक्त नहीं किए गए थे, वहाँ गाँव वाले मिलकर स्वयं चौकी पहरे की व्यवस्था 
करते थे | खालसा झौर जागीर ग्रामों में सभी महाजनों और गैर-काश्तकारों के धरों 
से प्रति घर एक रुपया वापिक शुल्क वसूल किया जाता था, जो कि हैड लम्बरदार का 
वेतन स्वरूप होता था अथवा ग्राम के खर्चे की मद में जमा कराया जाता था। चौकी- 
दारों को चार रुपए मात्तिक तक वेतन मिला करता था। चौकीदार हैड लम्बरदार 
के अधीन होते थे जो स्वयं सरकार के प्रति जिम्मेदार होता था ।४* 


जागीर पुलिस 


- जागीर के ग्रामों में जागीरदार हैड लम्बरदार के रूप में उत्तरदायित्व वहन 
करता था | सभी जागीर शौर खालसा ग्रामों के माफीदारों से शुल्क वसूल किया जाता 
था जिसे गाँव के खर्चे के मद में जमा कराया जाता था या हैड लम्बरदार को छुकाया 
जाता था| यह घुल्क जोत के राजस्व रहित होने पर उसके कराधान का १.१४ 
प्रतिशत होता था तथा इसके साथ ३.२ प्रतिशत राशि माफीदारों श्रौर जागीरदारों 
से सड़कों, पाठशालाों भ्रौर डाक शुल्क के रूप में ली जाती थी। माफीदारों पर 

' यह शुल्क कराधान की राशि का पाँच प्रतिशत हुम्ना करती थी ।**$ इस्तमरारदारियों 

की पुलिस-व्यवस्था श्रारम्भ से ही इस्तमरारदारों के प्रधीन थी। परन्तु सच १८७३ 
में सरकार ने इस्तमरारदारियों की सम्पूर्ण पुलिस-ब्यवस्था का उत्तरदायित्व उनके 
हाथों सौंप दिया था श्रीर सरकारी पुलिस का वहाँ कोई काम नहीं रह गया था। 
इस्तमरारदारी व्यवस्था के भ्रन्तगंत भ्राम बलाई को चौकीदारी एवं निगरानी का 
उत्तरदायित्व सौंपा गया तथा जब कभी उसके क्षेत्र में किसी तरह के अपराध की 
घटना घटती तो उसे निकटवर्ती पुलिस थाने को इसकी सूचना देनी होती थी । 


चोकीदारी व्यवस्था में परिवर्तन 


सब १८८८ में चौकीदारी-व्यवस्था में नये नियमों के अन्तर्गत कतिपय परि- 
वर्तन लागू किए गए ।४० जिला दण्डनायक श्रपती इच्छा के श्रनुसार प्रत्येक गाँव 
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में चौकीदारों की श्रावश्यक संख्या निर्धारित करता था परन्तु सामान्यतः निम्त स्तर 
प्रपनाया जाता था :--- 

(क) सौ से लेकर डेढ़ सौ घरों तक एक चौकीदार । 

(ख) जहाँ १५० घरों से श्रधिक की बस्ती होती वह प्रति डेढ़ सौ घरों पर 
एक चौकीदार । 

(ग) साधारण रूप से सो से कम घरों वाले गाँव के लिए चौकीदार की 
व्यवस्था नहीं की जाती थी, परन्तु जिला-दण्डनायक उक्त गाँव की 
स्थिति भर स्वरूप को ध्यान में रखते हुए एक चौकीदार नियुक्त 
कर सकता था ४5 


नये नियमों के श्रन्तर्गंव गाँवों के समुहीकरण की व्यवस्था लागू की गई थी ।' 
जहाँ कहीं भी गाँवों में चौकीदार की नियुक्ति के लिए श्रावश्यक घरों की कमी होती 
तो ऐसे गाँवों को मिलाकर हल्का स्थापित कर दिया जाता धा। यहू हल्का एक 
शसौकीदार के जिम्मे रहता था । एक चौकीदार के जिम्मे दो या तीन या इससे भी 
श्रधिक गाँव निगरानी के लिए रहते थे। अधिकतर ये गाँव एक दूसरे से सटे हुए 
होते थे ।7* जिस किसी ग्राम में चौकीदारों की संख्या पाँच या पाँच से भ्रधिक होती 
थी वहाँ उपमें से एक चौकीदार को मुखिया बनाया जाता था, वह जमादार कहलाता 
था । जमादार को छोड़कर प्रत्येक चौकीदार को लाल नीली पगड़ी, एक पट्टा और 
खाकी रंग का कोट पहनना होता था भौर उसे भाला रखना पड़ता था । जमादांर 
की वर्दी नीली पगड़ी श्र खाकी कोट होता था जिसकी वाँई आ्रास्तीन पर लाल 
पट्टी लगी रहती थी ।+" 

प्रत्येक गाँव के चौकीदार के लिए उसके गाँव के लिए नियुक्त पुलिस थाने के 
झधिकारी को अपराध घटने पर अविलम्ब सूचना देना श्रनिवायें था। यह नियम 
था कि ग्राम-चौकीदार का वेतन चार रुपए मासिक से कम व जमादार का मासिक 
वेतन सात रुपए से कम नहीं होना चाहिए । वेतत का निर्धारण जिला दंड- 
नांयकों द्वारा किया जाता था और उसका भुगतान नगदी में होता था। ग्राम-चौकी- 
दारों का वेतत भर उनकी वर्दी इत्यादि का व्यय चौकीदार शुल्क में से चुकाया 
जाता था तथा यह शुल्क उक्त ग्राम या ग्रामों से वापिक कर के रूप में वसूल किया 
जाता था। प्रत्येक ग्रामों से कितना वापिक शुल्क निर्धारित किया जाएगा इसका 
निर्धारण जिला दंडनायक पर निर्मर रहता था ॥**१ 


इस्तमरारदारों के पुलिस-अधिकार 


सत्र १८२६ में इस्तमरारदारों को न्यायिक शोर पुलिस-प्रधिकार प्रदान किए 
गए जे । इस्तमरारदार अपने ठिकाने या हल्के के अन्तर्गत भपराघों की जाँच करते 


पुलिस एवं न्याय-ष्येवस्थों १६७ 


तथा इनके हलल्‍कों के सीमाक्षेत्र का निर्धारण समय-समय पर-चीफ कमिश्नर किया 
करता था। इस क्षेत्र के ग्राम चौकीदार अपने यहाँ घटित अपराधों की सूचना पुलिस 
घधिकारी को न भेजकर इन हलल्‍कों व ठिकानों के इस्तमरारदारों को देते थे भ्रौर 
इस्तमरारदार थानेदार या श्रन्य निकट के थाने के सरकारी पुलिस अ्रधिकारी को 
मामला जाँच के लिए सौंप देता था । उक्त श्रधिकारी इस आदेश की पालना करने 
के लिए वाघ्य होता था तथा इस्तमरारदार को अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करता 
था जिस पर वह उसी तरह के निर्देश व आदेश पारित किया करता था जो आदेश 
पा निर्देश ऐसे मामलों में पुलिस श्रधीक्षक पारित करने में सक्षम होता था । 


पुलिस द्वारा अभियोग तैयार कर लेने पर कार्यवाही को स्थिति में उसे 
इस्तमरारदार के पास भेजा जाता था | यदि उक्त मामला उसके अधिकार-दक्षेत्र से 
बाहर का होता तो श्रभियोग झौर पुलिस भ्रधिकारी की रिपोर्ट की सुनवाई करके 
भ्रपराध के दंडनीय प्रतीत होने पर वह अभियुक्त को अभियोग की कार्यवाही और 
साक्षियों सहित जिला-दंडनायक अथवा निकटवर्ती सक्षम दंडनायक को सौंप देता 
था। यदि इस्तमरारदार को यह प्रतीत होता कि मामले में साक्ष्य पर्याप्त नहीं होने 
से संदेह की गुजाइश है तथा दंडनायक को मामला प्रेषित करने के लिए पर्याप्त आधार 
नहीं हैं तो वह अ्रभियुक्त को जमानत पर या व्यक्तिगत मुचलके के श्राधार पर, 
झभियुक्त ययासमय आ्रावश्यकता होने पर न्यायालय में उपस्थित हो जायेगा, रिहा कर 
देता था। किसी गंभीर अ्रपराध के घटित होने पर, हत्या श्रथवा हिंसक दंगों की 
स्थिति में इस्तमरारदार को स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर जाँच करनी होती थी। 


सच १८८८ में नई चौकीदारी व्यवस्था लागू की गई थी | इसके अनुसार 
सम्पूर्ण श्रजमेर-मेरवाड़ा में वेतव भोगी चौकीदारों की संख्या निम्न प्रकार थी ।* ४ 


- जमादार चौकीदार 
: शझजमेर खालसा, जागीर व 


इस्तम रा रदारी १ १५० 
मैरवाड़ा खालसा १० रह 


मेरवाड़ा-बटालियन की पुलिस-सेवाएं 


सन्‌ १८६१ तक, जिले की सामान्य शांति-व्यवस्था स्थानीय सेना के 
हाथों में थी । यह सेना मेरवबाड़ा-बटालियन कहलाती थी और इसका मुरुय कार्यालय 
ब्यावर में था। 


भेरवाड़ा-वटालियन द्वारा सव्‌ १८५७ के सैनिक विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति 
स्वामिभक्ति प्रदर्शित करने के कारण अंग्रेजों ने उसी वर्ष एक भ्ौर मेर रेजीमेन्ट की 
स्थापना की थी जिसका मुख्य कार्यालय अजमेर में था। ग्राथिक कठौती के कारण 
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सन्‌ १८६१ में इसमें छेटनी कर इसे पुरानी मेर-बटालियन में विलय कर दिया गया 
था। मेरवाड़ा (सेनिक बटालियन की बजाय अरब इसका नाम मेरवाड़ा पुलिस बढा- 
लियन रखा गया था । इसे उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार के इन्सपेक्टर जनरल के 
प्रधीन रखवा दिया गया ।*3 - 
नागरिक सेवाओं का गठन 

मेर रेजीमेन्ट झौर मेरवाड़ा-बटालियन के विलीनीकरण से सेवामुक्त हुए 
प४८ व्यक्तियों से एक अ्रसैनिक पुलिस संगठन का गठन कर उसे १ जनवरी, १८६२ 
से पुलिस अधीक्षक के अधीन रख दिया गया था। १ जनवरी, १५६२ से उत्तर- 
पश्चिमी सूबों में लागू पुलिस एक्ट अजमेर-मेरवाड़ा में भी लागू कर दिया गया 
था ।”*४ सन्‌ १८४५३ से लेकर सत््‌॒ १८७० तक नागरिक पुलिस की अपराधों की 
जाँच-पड़ताल, रोकधाम और अ्रभियोग चलाने की जिम्मेदारी थी । सेना का कार्य 
सरकारी कोषागारों, तहसील और जेल की सुरक्षा था । 

मेरवाड़ा-वटालियन, कमांडर, सहायक कमांडर और ऐजुटेंट (सहायक) नामक 
तीन पैनिक भ्रधिकारियों के अधीन थी । सच््‌ १८६२ से लेकर सन्‌ १५६६ तक कमांडर 
का नागरिक पुलिस सम्बन्धी कोई उत्तरदायित्व नहीं था। उप कमांडर (कर्मांडर इन 
सैकेंड) पदेन पुलिस भ्रधीक्षक होता था और ऐजुटेट उपग्रधीक्षक पुलिस के पद पर काम 
करता था । यह व्यवस्था उलभन भरी सिद्ध हुई क्योंकि दो छोटी श्रेणी के अ्रधिकारियों 
को दो पृथक्‌ श्रफसरों के भ्रधीन काम करना पड़ता था । सत्र १५६६ में तेनीताल 
पुलिस श्रायोग के सुझावों पर बटालियन का कमांडर पद और जिला पुलिस अधीक्षक 
का पद समाहित करके एक ही अश्रधिकारी के श्रन्तगंत रख दिया गया था श्नौर उसकी 
सहायता के लिए दो सहायक नियुक्त किए गए थे इन में से एक के झ्घीन मेरवाड़ा 
तथा दूसरे के श्रधीन अ्रजमेर-क्षेत्र था ।** 

सन्‌ १८६६ में स्वीकृत कुल सैनिक पुलिस संख्या निम्नलिखित थी---$ 

थानेदार (सब इंस्पेक्टर ) हैड कांस्टेबल... घुड़सवार सिपाही 
१५ ७९ ३६ ३पप८ 

उपयुक्त नवीन व्यवस्था भी श्रत्यन्त श्रसुविधाजनक सिद्ध हुई थी । कमांडर 
झपनी रेजीमेन्ट के साथ व्यावर में रहता था । डिप्टी कमिश्नर, जिसके साथ कमांडर 
को नागरिक प्रशासन सम्बन्धी मामलों के कारणों से नित्य सम्पर्क में रहना होता था, 
वह चालीस मील दूर अजमेर में रहता था श्रौर इस तरह वह मुख्य पुलिस अधिकारी 
के साथ सीधे सम्पर्क से वंचित रह जाता था । प्रथम पुलिस सहायक श्रजमेर में डिप्टी 
कमिश्मर के साथ रहते थे और कमांडर की अनुपस्थितति में जिले का पुलिस प्रशासव 
सम्भालते थे । यद्यपि मूलतः यह उत्तरदायित्व कमांडर का होता था । उक्त श्रधिकारी 
को प्रायः ने सभी सामान्य मासले जो चीफ कमिश्तर से विचार-विमर्श के लिए 
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निर्धारित होते थे, अनुमति के लिए ब्यावर भेजने पड़ते थे । इससे बहुघा विलम्ब लो 
जाया करता था। इसके भ्रतिरिक्त मेरवाड़ा क्षेत्र के लिए एक पृथक्‌ पुलिस अधिकारी 
नियुक्त था शौर उस क्षेत्र के लिए डिप्टी कमिश्नर से विचार-विमर्श के लिए कोई 
अधिकारी अजमेर में नियुक्त नहीं था। अ्रतएवं जिला पुलिस श्रधीक्षक पुलिस विभाग 
को कुशलता से नियंत्रित नहीं कर पाते थे। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा यह 
थी कि कमांडर का ध्यान सैनिक एवं असनिक उत्तरदायित्व में बँदा रहता था और 
उसे बहुघा श्रपनी नागरिक सेवाओं के संदर्भ में व्यावर से बाहर रहना पड़ता था १ 
ऐसी स्थिति में सेना केवल एक ही अंग्रेज श्रधिकारी के उत्तरदायित्व में रह जाती 
थी । मेर कोर की विशिष्ट संरचना और मेरों के स्वभाव को देखते हुए यह प्रश्न 
उपस्थित होना स्वाभाविक था कि मेर कोर की कार्य-कुशलता एवं भ्रनुशासन तथा 
सदभावना के हित में कमांडर का अपनी कोर (८०१७७) से अलग रहना कहाँ तक 
उचित है ? भेर कोर (००:98) के कमांडर की सैनिक सेवाओं और असेनिक सेवाश्रों 
में मारी विरोधाभास भी था तथा इन दोनों विभागों को एक ही पद के श्रन्तगंत 
रखने का निर्णंय उचित प्रतीत नहीं होता था । मेर कोर के गाडे सभी नागरिक 
सेवा का उत्तरदायित्व वहन करते थे परन्तु नागरिक पुलिस किसी भी रूप में मैर 
कोर (००799) के कार्यों से सम्बन्धित नहीं थी ।7० 


अतएव इन तीन श्रधिकारियों में से दो अधिकारी कमांडर भौर ऐजुटेंट को 
स्थाई-रूप से मेर कोर (०0798) से ही सम्बन्धित रखा गया और तृतीय अधिकारी 
को प्रजममेर श्ौर ब्यावर के जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर ६०० हुपए मासिक 
वेतन पर सब्‌ १८७० में नियुक्त किया गया था । इस व्यवस्था के फलस्वरूप व्यवस्था 
संबंधी बाधाएं समाप्त हो गईं थीं। इसके परिणामस्वरूप नागरिक पुलिस डिप्टी, 
कमिश्नर एवं जिला पुलिस श्रधीक्षक के सीधे नियंत्रण में श्रा गई जिससे सम्बन्धिदद 
मामलों में यथासमय व्यक्तिगत विचार-विमर्श द्वारा निर्णय लेने की सुविधा संभव 


हो गई थी ।/5 


सन्‌ १६८७० में मेरवाड़ा-वठालियन को पुनः पूर्व सेनिक स्वरूप प्रदान कर दिया 
गया था। सत््‌॒ १६७१ में श्रजमेर पुलिस विभाग को भी उत्तर-पश्चिमी सूवा के 
इन्सपेक्टर जनरल पुलिस के नियंत्रण से हटाकर अजमेर-मेरवाड़ा कमिश्नर के हार्थों 
में सौंप दिया गया था।“* एक पुलिस इंसपेक्टर मेरवाड़ा में नियुक्त किया गया 
और उसके तत्वावधान में पाँच थाने व्यावर, जवाजा, जस्साखेड़ा, टाडगढ़ और देवर 
में स्थापित किए गए । इन थानों के अधीन अन्य कई चौकियां कायम की गई थीं। 
प्रत्येक गाँव में नियुक्त चौकीदार को वेतन भी सीधा पुलिस विभाग से चुकाया 


जाता था। 


१७० १६वीं शताब्दी फा भ्रजमैर 


सन्‌ १८७७ में जिला पुलिस सेवा की निम्नांकित स्थिति थी--१०९ 
पूरोपीय भ्रधिकारोी.. भारतीय इन्सपेक्टर घुड्सवार सिपाही 


एस० श्रो० श्रौर थानेदार, हुडकांस्टेबल 
इन्सपेदटर । 
३ ९३ ४० ४४६. कुल श८२ 


इसी वर्ष पुलिस थानों को भी तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था । 
प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और पुलिस चौकियां । अजमेर में ६ प्रथम श्रेणी के घाने 
भौर ६ द्वितीय श्रेणी के तथा € पुलिस चौकियां थीं। मेरवाड़ा में ३ प्रथम श्रेणी 
के, २ द्वितीय श्रेणी और १६ पुलिस चौकियाँ निम्न तरह से स्वापित की गईं---१*१ 





जिला पुछिस थाने का नाम पुलिस चोकी का नाम. विशेष 





प्रथम भ शी 
भजमेर भ्रजमेर सराधघना 
सिटी एव्सटेन्शन 
रेलवे वकशॉप 


दसीराबाद दिल्‍ली दरवाजा, शह्दर सास 
मांगलियावास प्रागरा दरवाजा, 
भिनाय त्रिपोलिया दरवाजा 
गोयला ग्रोस्वी दरवाजा 
केकड़ी प्राय 
लोहागल उपनगर भजम्रेर 
भदार पहाड़ियां 
दांता 
खरवा 
यांदनवाड़ा 
शोखला 
द्वितीय भ णी 
भ्रजमेर पीसांगन नागोला 
गेगल हरमाड़ा 
श्री नगर दैवली 
सावर प्थाना 
मसूदा तांद 


पुष्कर बजे 
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प्रथम श्र॑णी 
मैरवाड़ा टाडगढ़ बराखान 
जस्साखेड़ा 
ब्यावर रूपनगढ़, संदड़ा 
श्रजमेरी दरवाजा ब्यावर शहर 
सूरजपोल, मेवाड़ी 
दरवाजा, चांग दरवाजा 
द्वितोय श्रेणी 
खैर बाघाना . 
जवाजा बर 


श्रजमेर-मेरवाड़ा के दंडनायक के भ्रधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्रीय व्यवस्था लागू 
होने के फलस्वरूप पुलिस चौकियों में भी परिवर्तत आवश्यक हो गया था ॥६*९ 
इसलिए सत््‌॒ १६०३ में निम्त पुलिस थानों और पुलिस चौकियों की स्थापना 
की गई--१3 





जिला पुलिस थाने का नाम. पुलिस चौकी का नाम विशेष 





प्रथम भरी 
ग्रजमेर श्रजमेर भगरपालिका मदार दरवाजा, श्रौस्नी 
322 चरचाऊा, जियोलिया झजपमेर शहर 
दरवाजा, श्रागरा दरवाजा, 
केसरगंज, सराय । 
मदारनाका, रेलवे वर्कशॉप 


केसर बाग, आनासागर, वैहात , 
बांडी नदी । 

श्रजमेर इम्पीरियल सराघना, 

मससीराबाद रेस कोसे, रेलवे स्टेशन 

: लोहारवाड़ा नसीराबाद देहाती क्षेत्र 

दांता 

गोयला सिराता 

केकड़ी बोगरा 

भिनाय बांदनवाड़ा 


मंगलियविस - देवली 


१७२ १६वीं शताब्दी का श्रजमैर 


द्वितीय श्र री 
पुष्कर नांद 
पीसागन नांगज्नाव 
गेगल हरमाड़ा 
श्री नगर सिघाना 
मसूदा 
सरवाड़ देवली 
प्रथम श्रेणी 
पेरवाड़ा ब्यावर प्रजमेरी दरवाजा, 
सूरजपोल, मेमुनीदरवाजा वअ्यावर शद्टर 
चांगगेट 
सेनेवा चोरी 
रूपनगर 
जस्सा सेड़ा , छावनी 
टाडगढ़ वराखान 
जवाजा भीम 
देवर वाघाना 


जस्सासेड़ा पुलिस थाने के अन्तर्गत मई १६०३ में करियादेह की एक नई 
पुलिस चौकी स्थापित की गई थी ।६४ करियादेह श्रौर सराधना की पुलिस चौकियाँ 
पन्‌ १६०६ में समाप्त कर दी गईं थीं। इन मामूली परिवर्तनों के श्रतिरिक्त इस काल 
में प्रन्य कोई विशेष परिवर्तन पुलिस थानों झ्ौर चौकियों में नहीं किया गया ।* * 
सन्‌ १८७७ में प्रजमेर जिला पुलिस की संख्या निम्न थी;--६ ६ 


पूरोपीय श्रधिफारी_ भारतोय इन्सपेक्टर, थानेदार घुड़सवार सिपाही झुल 


पुलिस्त भ्रधीक्षक ध्रोर हैद फांस्टेवल 
एवं एन्सपेक्टर । 
ले ६३ ४० ड४६. पर 


सन्‌ १८८३ के उत्तराद्ध में नगरपालिका पुलिस और छावनी पुलिस का 
प्रादुर्माव हुम्मा। सन्‌ १८३३ के वाद शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक नगरपालिका ग्रपनी 
प्रीमाप्तों में चोकसी एवं गश्त तथा सामान्य श्रपराधों की रोकथाम के लिए प्रपना 
पतग पुलिस बंदोदस्त करने लगी । ग्रजमेर नयरपालिका की स्थापना सब १८३३ में 
हुई थी । इसके पूर्व जब भारी वर्षा के कारण शहर पनाह की दिवारें कई जयहोंँ पर 
गिरने लगीं प्रौर मरम्मत झनिवायं हो गई तो एक स्वायत्त कोप की स्थापना की 


हम] 
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गई थी । यह राशि शहर चौकसी एवं गएत फार्यों पर भी ख्चें की जाने छगी। 
सन्‌ १८६७ में उक्त स्वायत्त कोप नगरपालिका कोप में परिचततित कर दिया गया 3७ 
नगरपालिका में उन दिनों केवल पुलिस व्यवस्था के लिए स्वायल कोप से घन प्रदान 
करने के प्रतिरिक्त इस संबंध में श्रौर कोई जिम्मेदारी वहन नही करती थी । इसलिए 
सामान्‍य पुलिस विभाग पर इस प्रशासनिक कदम से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 
सन्‌ १८८३ फे पश्चात्‌ नगर पालिका को इस आदिक भार से भी प्रप्नी प्राय को 
धन्य कार्यों पर व्यय करने-हेतु मुक्त कर दिया गया था। प्रजमेर मगरपालिका 
निमम सब १८६६ फे प्रम्तगंत नगरपालिका द्वारा जो पुलिस वंदोवस्त स्थापित किया 
धया वा उसमें वा तो रोकीदार नियुक्त किए गए थे मभयवा सरकार के पुलिस फर्द- 
चारियों दी सेपा दस्त फाय के लिए प्राप्स करनी थी ।१५ 


सब्‌ १८८८ में पहली बार पुलिस सेवा परीक्षा प्रारम्भ की गई 5४ परीक्षा 
समिति में निम्न पदाबिकारी सदस्य थे-- 


१---जिला पुलिस भधीक्षक प्रध्यक्ष 
२--एक दंड नायक सदस्य 
३--परीक्षा पारित इन्सपेक्टर सदस्य 


परीक्षार्यी को निम्नांकित त्तीन विषयों में परीक्षा देनी पड़ती थी:-?९ 
१--स्थानीय भाषा 

२--विभागीय जाँच एवं 

३--फकवायद । 


परीक्षार्थी से यह श्रपेक्षा की जाती थी कि उसे भारतीय दंड-संहिता, जाब्ता 
फौजदारी कानून, भपरिवतित पुलिस सेवा-नियमों व श्रादेशों का ज्ञान विविध कानों, 
विदेशी-कानुन, प्रत्यपए-कानुन, चौकीदार-काुन, साक्षी-कानुन, सब ६८८८ का 
छावनी-कागून, मंवेशी-प्रपहरण या अवध प्रवेश-कानृन, जीवों पर करता नियमत- 
कानून, जंगलात-कानून, जुआ, निरोधक-कानून, श्रफीम-कातुन, डाकधर-फानुन प्रौर 
नमक चूगी कानून की सामान्य जानकारी होती चाहिए।४१ 


यदि नियुक्ति के बाद दो वर्षों में फोई इन्सपेक्टर उक्त परीक्षा पारित करने 
मैं घ्सफल रहता तो उसके पद में श्रवनति या उसे सेवा से घलग किया जा सफता 
था | यानेदारों, हैड कान्सटेवलों, मुस्शी झर कांस्टेबलों के लिए पृथक परीक्षाएं 
निर्धारित की गईं थीं। प्रत्येक जुलाई माह में इन परीक्षाओ्रों का श्ायोजन किया 
जाता था। सभी थानेदारों, मुन्शी व हैड कांस्टेवलों को थक्त परीक्षाएं उत्तीणोँ 
करना श्रनिवार्य था। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना उच्च पद पर नियुक्त या 
पदोन्नति नहीं की जाती थी ॥९३ 


श्छ्४ १९वीं शताब्दी का ग्रजमेर 


सब्‌ १९०३ में, जिला पुलिस-अधीक्षक के नियंत्रण में नियमित सभी श्रेणी 
के पुलिस कर्मचारियों की संख्या ६०४ थी। इसके अनुसार ३.८ वर्गमील क्षेत्र पर 
१ पुलिस कर्मचारी तथा प्रति ६७७ लोगों पर १ पुलिस कर्मचारी नियुक्त था। इस 
विभाग पर कुल व्यय-राशि ६,१५,८२० रुपए थी जो प्रति व्यक्ति पौने चार पाने 
पड़ती थी । सरकारी कोप से इस राशि में 5८,६६२ रुपए प्राप्त होते थे । शेष राशि 
तीनों नगरपालिकाशों, तसीरावाद छावनी तथा कुछ शराब के ठेकेदारों. से प्राप्त 
होती थी ॥४३ 


१ अप्रेल, १६११ से अ्रजमेर और ब्यावर नगरपालिकाओ्रों तथा कुछ समय 
बाद केकड़ी नगरपालिका को भी पुलिस-सेवाओं के कार्य से मुक्त कर दिया गया 
था। ४४ सु १६१० से स्थानीय पुलिस भ्रधिकारियों को पुलिस सेवा-प्रशिक्षण के 
लिए मुरादाबाद भेजा जाने लगा ।४४ 


उपरोक्त काल में पुलिस-प्रशासन को सन्‍्तोषजनक नहीं कहा जा सकता । 
पुलिस सेवा में भरती में पूरी साववानी नहीं वरती जा सकती थी क्योंकि स्थानीय 
कवायद का मैदाव छोटा था तथा साथ ही एक बार किसी को भर्ती कर लेने पर 
उसे निकालना कठिन होता था । यद्यपि अ्रन्य प्रदेशों में अ्सामाजिक एवं भ्पराधी 
तत्वों को जिले से निष्कासित करने एवं उनके गिरोह को भंग करने की व्यवस्था थी 
तथापि रियासतों से जुड़े हुए अजमेर में यह कदम श्रव्यावहारिक था। फलस्वस्ूप 
चयन में अत्यन्त सावधानी बरतना अत्यन्त आवश्यक था। भरती किए गए व्यक्तियों 
में सामात्य ज्ञान का स्तर निम्न पाया जाता था।९६ कभी-कभी तो सजा पाए 
व्यक्ति भ्रथवा चालीस सालू की उम्र से भी ग्धिक आयु के लोग भरती कर लिए 
जाते थे ।९७ - - - 


अ्रजमेर पुलिस सेवा में दूसरे प्रदेशों के लोगों की संख्या अधिक थी । 
प्रधिकांश कमंचारी उत्तर-पश्च्रिमी सूवा और अवैध से थे। स्थानीय लोगों को 
समुचित शअ्रवसर प्रदान करने की दृष्टि से मीणों को भरती के लिए - प्रोत्साहित किया 
गया था क्योंकि ये लोग क्षेत्र की स्थिति से परिचित होने के कारण अ्रच्छे सिपाही 
सिद्ध हुए थे। उन दिनों कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासन एवं व्यवहार को भी अच्छा 
नहीं कहां जा सकता था । श्रनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यों की श्रवहेलना के लिए दोषी 
कर्मचारियों का प्रतिशत पच्चीस के लगभग बना रहता था ।४5 

पुलिस सेवा की इस अ्रसन्तोपजनक, स्थिति का मूल कारण स्थानीय लोगों में 
से उचित व्यक्तियों. को स्थानन मिलना था। इस कमी की पूर्ति दूसरे प्रदेशों की 
पुलिस सेवा कर्मचारियों से तथा मुख्यतः उत्तरी-पश्चिमी सूबा पुलिस. विभाग से 
की जाती थी । इन कर्मचारियों पर स्थानीय जिला पुलिस अधीक्षक का प्रभाव नगण्य 
प्ताथा। 
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उन दिनों पुलिस विभाग द्वारा गंभीर भ्रपराधों की सफल जाँच-पड़ताल तथा 
प्रपराधियों को दंड का प्रतिशत तश्त्यन्त निम्न था । इस भ्रसफलता का प्रघुख कारण 
जिले की विशेष भौगोलिक स्थिति थी। अजमेर चारों ओर पे रियात्ततों से घिरा 
हुआ था, जहाँ वहुधा अपराधी भागकर शरण ले लेते थे | श्रजमेर के एक महत्वपूर्ण 
रैल केन्द्र वत जाने तथा देश के बड़े-बड़े शहरों से जुड़ जाने के कारण भी यहाँ 
बाहरी विशेषकर मुरादाबाद, अलीगढ़ श्लोर आगरा के कुर्यात भ्रपराधी असामा- 
जिक तत्व प्रधिक संख्या में आ्ाकृपित होने लगे थे । स्थानीय प्रपराब जाँच विभाग 
के भ्रधिकांश अधिकारी अ्नुभवहीन एवं जाँच-पड़ताल की वैज्ञानिक एवं सुचारू पद्धति 
ऐप प्रनभिज्ञ ये। प्रधिकांश मुकदमों में गंभीर श्रपराथों के श्रभियुक्त भी फौजदारी 
प्रदालत में जांच के दौरान पर्याप्त प्रमारणों के श्रभाव तथा श्रन्य प्रक्रिया सम्बन्धी 
शरुटियों के कारण सजा पाने से बच जाते ये क्योंकि कतिपय पुलिस अधिकारियों को 
कानूनी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। अ्रधिकांश मुक्दमों में थानेदार श्रदालती कार्यवाही 
के दौरान पर्याप्त गवाहियां प्रस्तुत करने में श्रसफल रहते थे । अपराधों की जाँच- 
पढ़ताल का कार्य अनुभवद्यीन व ग्रश्नशिक्षित थानेदारों के हाथों में था ।९९ 

उन दिनों श्रजमेर-मेरवाड़ा में पुलिस सेवा लोकप्रिय नहीं थी। इसमें छुट्टी के 
'कठिन नियम व कम बेतन होने के कारण लोगों को भरती होने में हिचकिचाहट रहती 
थी । पुलिस विभाग में सैवामुक्त होने में एक तरह से होड़ लगी रहती थी, कभी-कभी 
तो इन त्यागपत्रों की संख्या एक साल में सो तक पहुंच जाती थी ॥7* इसका एक प्रमुख 
कारण यह भी था कि अधिकांश रंगरूट श्रकाल एवं यूखे की स्थिति टालने के लिए 
पुलिस में भरती हो जाते थे और ज्योंह्दी वह स्थिति टल जाती, वर्षा होते ही श्रविलम्ब 
त्यागपतन्र देकर भाग छूटते थे। गर्मी श्रथवा श्रकाल के दियों में लोगों का पुलिस सेवा 
के प्रति अभ्रस्थाई आकपणं हो जाता था श्ौर वे परिस्थितियोंवश ही यह सेवा अंगीकार 
करते थे। इसके प्रति उनकी स्वाभाविक रुचि नहीं थी। अजमेर जिले के स्थानीय 
लोगों में से दो भारतीय रेजीमेन्टों में भी मरती हुआ करती थी । इन रेजीमेन्टों के 
वेतनमान पुलिस सेवा की अ्रपेक्षा अधिक आकपक थे। एक नये रंगरूट को फोज में 
भरती होने पर एक सामान्य कांस्टेबल के वेतन से श्रस्सी प्रतिशत श्रथिक प्राप्त हुप्ना 
करता था जबकि पुलिस के कर्मचारियों को अपने वेतन में से ही वर्दी तथा अन्य साज- 
सामान की कीमत भी च्ुकानी पड़ती थी | इस तरह शेष बची राशि में एक विवादित 
दंपति का जीवनयापन तो अत्यन्त कठिन ग्रवश्य कहा जा सकता है। इसका परिणाम 
यह हुमा कि पुलिस सेवा के सभी कर्मचारियों में ऋए संक्रामक रूप से व्याप्त था। 


हि 


प्रंप्रेजों के भ्रागमन से पूर्व न्याय-व्यवस्था 
प्रममेर-मेरवाड़ा में अंग्रेजों के भागमन से पुरवँ नियमित व्यवस्था नहीं थी । 
जिवादों के फैसले बहुबा बलवारों से ही हुआ करते थे । प्रत्येक व्यक्ति प्पनी था अपने 
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सग्रे-सम्बन्धियों की शक्ति पर श्राश्चित रहता था। श्रधिकतर श्रपराव एक जाति के 
लोगों द्वारा दूसरी जाति की महिलाओं का अपहरण शअ्रथवा विवाह-विच्छेद के होते 
थे। 5१ बहुधा इन भगड़ों का निर्णोय अंधविश्वास भरी प्रक्रियाम्रों के हारा किया जाता 
था। एक प्रचलित तरीका तो यह था कि मन्दिर या पवित्र स्थान पर विवादास्पद 
संपत्ति को रखकर उसे उठाने के लिए चुनौती दी जाती थी और यह माना जाता था 
कि इस तरह अनाधिकृत व्यक्ति की एक घामिक स्थान से उस वस्तु को उठाने की 
हिम्मत नहीं होगी या उस पर परमात्मा का कोप होगा | कई बार विवाद का हल सौगन्ध 
उठाकर करवाया जाता था । यह विश्वास किया जाता था कि यदि निश्चित अ्रवधि में 
सौगंधकर्ता की स्वयं की भ्रथवा उसके परिवार में से किसी की मृत्यु होगी अथवा उसके 
भवेशी या सम्पत्ति नष्ट हो जाएगी, तो यह माना जाएगा कि उसके द्वारा उठाई गई 
सौगन्ध श्रसत्य थी और वह व्यक्ति अपराधी मान लिया जाता था । उन दिनों इसी 
तरह की श्रंधविश्वास भरी प्रथाएं न्याय के नाम पर प्रचलित थीं। 

महिलाओं के भ्रपहरण, विवाह-समभौते के भंग करने, जुमीन के मुकदमें, 
ऋणों के मुकदमें तथा सीमा-विवाद सम्बन्धी मामलों में या उन सभी मामलों में 
जिसमें किसी पक्ष को क्षति भ्रथवा चोट पहुँचाई गई हो, श्रादि मामलों में पंचायतों 
का भी उपयोग किया जाता था । असामान्य बड़े अपराधों के श्रतिरिक्त पंचायत ही 
लोगों में स्याय-प्रशासन का एकमात्र साधन थी । 


आरम्भ में मेरवाड़ा के सुपरिटेंडेंट केवल राजस्व सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप 
करते थे । दीवानी भौर फौजदारी मामलों में पंचायतें ही निर्यायक थीं ।7* उन दिनों 
भ्रजमेर स्थित सुपरिटेंडेंट जोधपुर, जैसलमेर श्रौर किशनगढ़ रियासतों के लिए 
पोलिटिकल एजेन्ट भी थे । इसलिए स्थानीय फौजदारी मामले उनके एक सहायक के 
अघीत थे एवं दीवानी सामलों को सदर अमीन तथा असाधारण गंभीर मामले 
सुपरिटेडेंट स्वयं सुनते थे । 

सब्‌ १८४२ में डिक्सन को अजमेर श्र मेरवाड़ा का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया 
गया था। सत््‌ १८५०-५१ में कर्नल डिक्सन को दीवानी और फौजदारी श्रधिकार 
प्रदान किए गए थे श्ौर उनकी सहायता के लिए दो सहायक (एक अजमेर में तथा 
दूसरा मेरवाड़ा में) नियुक्त किए गए थे । इन दो अधिकारियों के अतिरिक्त अजमेर में 
दो सदर ग्रमीन भी नियुक्त थे जो दीवानी और फौजदारी काम देखा करते थे ।४३ 

सत्र १८४६-४७ से दीवानी मुकदमों की सुनवाई के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया 
लागू की गई थी ४४ 
क्रम न्यायालयों का दीवानी न्यायाधीश झ्रागे श्रपील 

पद - का राशि संबंधी 
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झधिकार अधिक से श्रधिक 


१. पंडित प्रदालत १ से ५० तक कनिष्ठ घदर प्रमीन 
र्‌. कनिष्ठ सदर श्रमीन ५० से ६०० तक वरिष्ठ सदर ग्रमीत 
8. वरिष्ठ सदर भ्रमीन॒ ६०० से ४००० तक सुपरिटेंडेंट 

डे. सहायक सुपरिटेंडेट ४००० से अधिक सुर्परिटेडेंट 

५. : सुर्पारिटेंडेंट फेवल अपीलों से सम्धंधित 


उन दिनों सु्परिटेंडेंट ने नियमित वादों की सुनवाई करना स्थगित कर दिया 
था ब्रतएवं बहुत ही कम श्रपीलें की जाने लगी थीं ॥7 * 
फुमिश्नर धुपरिटेंटेंट और सदर प्रमीन के दायित्व :-- 

दौवानी मुकदमें में सुपरिटेंडेंट को कचहरी से फैसले की अपील कमिश्नर को 
की जाती थी | हत्या के मामलों में जहां सुपरिटेंड्रेंट को श्रादेश जारी करने को सक्षम 
नहीं था, कमिश्नर आदेश जारी करता था। विशेष मामलों में सुपरिटेडेंट कार्यालय छी 
ग्रपील कमिश्नर को प्रस्तुत होती थी ।४$ 

उन दिलों सुपरिटेंडेंट के अधिकार भी कम नहीं थे | वह दोनों जिलों के 
दीवानी, फौजदारी, राजस्व तथा चूंगी श्रादि प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी 
था । 5० बह अपने अवीनस्थ सभी अदालतों को आवश्यक आदेश जारी कर सकता था। 
दीवानी मामलों में बह अपने सहायक सुपरिटेडेंट और सदर अश्रमीन की कचहरियों के 
फैसलों की अपील सुना करता था। उसे राजस्व में ऋण प्रदान करने तथा राजस्व- 
धुगतान स्थगित करने के भी श्रधिकार थे । चूंगी वयूदी के सामान्य कामों पर उसका 
पूर्ण नियंत्रण था। 

वरिष्ठ सदर अमीन छः सौ रुपए से लेकर चार हजार को राषधि तक के 
दीवानी मुकदमों का निर्शंय करता था। फौजदारी मुकदमें तथा पुरानी प्रथा के 
प्रनुसार संपत्ति पर लिए गए वबलावू कब्जों के मुकदमों की भी सुनवाई करता था । 
कनिष्ठ सदर अ्रमीन के फँंसले के विरुद्ध दायर की गई अ्रपील की सुनवाई करने का 
उसे प्रधिकार प्राप्त था 75 कनिष्ठ सदर अमीन को ६०० रुपयों की राशि तक के 
दीवानी मामले निर्णीति करने व पंडित अ्रदालत के फंसलों के विरुद्ध श्रपील सुनने का 
प्रधिकार था। उसका काम भ्रजमेर शहर भर बाहर की इमारतों की देखभाल 
का भी था। वह सभी काम सहायक अवीक्षक के निर्देशन में करता था और प्राध- 
श्यक होने पर सहायक श्रधीक्षक या सुपरिटेडेंट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता 
था ।४४ पंडित श्रदालत केवल ५० रुपयों की राशि तक के ही मामले घुना करधी 
थी । इसका कार्य-क्षेत्र श्रजमेर शहर तक ही सीमित था | १९ 

मेरवाड़ा में सन्‌ १८५६ के एक्ट ८ के लागू होने तक सभी दीवानी मामदै 
पृंजायतें निषटाती थीं । *१ सु १८१८ से सवु १८४३ तक अजमेर में यह 
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प्रथा प्रचलित थी कि स्थानीय लोगों और महाजनों अथवा अन्य लोगों के बीच सभी 
राशिगत लेन-देन के प्रपत्नों पर सुपरिटेंडेट के हस्ताक्षरों का होना अनिवार्य था। 
लेनदार को स्वयं उसके वकील या वकील के संबंधित अधिकार के समक्ष प्रस्तुत होकर 
प्रपत्र की लिखापढ़ी सत्य होने की तस्दीक करनी होती थी । इस बात पर कोई ध्यान 
नहीं दिया जाता था कि लेनदार भपनी सारी संपत्ति या उसका कोई भाग बंघक रख 
रहा है । केवल यही पर्याप्त समझा जाता था कि संबंधित पक्ष ने पत्र की लिखापढ़ी की 
मौखिक तौर से सही स्वीकार कर लिया हैं। यदि लेनदार स्वयं प्रस्तुत होकर एक 
लिखित प्रपत्र प्रस्तुत कर इकरारनामों की स्वीकृति की प्रार्थना करता तो कार्यवाही में 
विलम्ब नहीं होता था । एक सादे कागज पर इस आशय का प्रार्थना-पत्र ही प्र्याप्त 
समभा जाता था तथा यह मान लिया जाता था कि सभी कानूनी खर्चे छुकाकर दीवानी 
भ्रदालत की कार्मवाही पुरी की जा चुकी है।इस तरह की प्रक्रिया के फलस्वरूप 
धजमेर की जनता का एक वड़ा भाग सूदखोरों के चंगुल में फेस गया था । यदि कोई 
इस्तमरारदार सरकारी लगान चुकाने में अ्रसमर्थ होता तो वह किसी साहुकार को उस 
राशि के बदले कुछ आय निश्चित वर्षों के लिए हवाले कर देता था। कर्नल डिक्सन ने 
स्वयं इस प्रथा के दोपों एवं ऋणाग्रस्तता की स्थिति का चित्रण किया है। उसने इसे 
समाप्त करने का सबसे पहले प्रयत्न किया था । 


इसके स्थान पर नियामक प्रान्तों में सिविल प्रोस्तीनर कोड के लागू होते 
के पहले जो व्यवस्था थी, वह प्रारम्भ की गुई। न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर 
प्रतिवादी को स्वयं अथवा वकील के माध्यम से पन्द्रह दिन में उपस्थित होने का 
नोटिस जारी किया जाता था। यदि वह उक्त श्रवधि में उपस्थित नहीं होता तो 
दावे का फैसला एक तरफा कर दिया जाता था ।९६ यदि प्रतिवादी श्रपना जवाब 
दावा तथा झन्‍्य आपचारिकताएं पन्द्रह दिन की श्रवधि में पूरी कर देता तब मुद्द 
निर्धारित किए जाते थे श्रौर वादी को अपने सबूत और साक्षी प्रस्तुत करने के लिए 
६ सप्ताह का भ्रवसर दिया जाता था। इस तरह मामले की सुनवाई आरम्म 
होने के पूर्व तीन माह का समय निरथंक व्यतीत हो जाता था। इसके पश्चात्‌ भी 
मूल मुद्दों के निर्धारण में भी अ्रनावश्यक विलंब होता था ४३ 


स्थायिक विकास (१८४८-१८७१) 


सन्‌ १८४८ तक ए. जी. जी. का झावास अजमेर में ही था और जिला 
कमिएनर तथा सुरपरिटेंडेंट उनके अच्तर्गंत काम करते थे । त्बतक यह जिला गैर- 
नियामक था । साल में केवल एक बार राजस्व का झाय-व्यय प्रस्तुत होता था । 
यहाँ न तो कातुन ही लागू थे और न सदर न्यायालय का यहाँ भ्रधिकार-क्षेत्र ही 
था ।*४ कनंल सदरलैंड के निघन के पश्चात्‌ जब कर्नल लो ने पदग्रहरा किया तब 
ए. जी. जी. से अंधिकांश भ्रदालतों सम्बन्धी कार्य सु्पारिटेंडेंट को हस्तांतरित किया 
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गया, था ।१४ सन्‌ १८५३ में ए. जी. जी. को अजमेर-मेरवाड़ा के सागरिक प्रशासन 
कै भार से मुक्त कर दिया गया था ।*६ उस समय से न्यायिक प्रपीलें ए. जी. जी. 
राज़पूताना के वजाय सदर दीवानी श्रदालत, श्रागरा को होने लगी थी ।*० 

सन्‌ १६६२ में पुलिस एवं न्याय विभागों का पृथककरण कर दिया गया 
था ।*८ फौजदारी अदालतें उच्च न्यायालय के अधीन रखी गई थीं। उत्तर-पश्चिमी 
सूचा सरकार द्वारा जो कानून लागू थे वे धीरे-चीरे अजमेर-मेरवाड़ा में लागू किए 
गए ये । इस तरह कुछ वर्षों में भ्रणमेर-मेरवाड़ा गर नियामक जिले से नियामक 
जिले में परिवर्तित हो गया था ।£ ४ धर 

निम्न आॉँकड़ों से यह स्पष्ट है कि जिले में मुकदमों की निरम्तर प्रभिवृ्धि 
होतो रहीः---१९ ९ 

पत्र न्यायालय में चाद को घंएया | 


१८६४ (५ 
१८६५ ०० 
१८६९६ श्द 
१८६९७ श्‌ 
१८६५८ * छः 
फौजदारी श्रपीलों कौ घंएया 
श्प्प्ड रथ 
१८६९५ ७९ 
१५६५९ ६७ 
१८६९७ ६० 
(८६८ व्द 
दोवानी भ्रपोलें भौर वादों फी संएपा 
श्पद्ड डैप 
१८६९५ ६० 
१५६६ द््द 
१८६७ दे 


- ब्रुटिपुर्ण व्यवस्था 

उन्नीसवीं सदी के मध्य तक अजमेर में न्‍्याय-व्यवस्था का जो विकास हुश्ना 
, उसमें भ्रमी भी कई झुटियां थीं। एजेस्ट का कार्यालय ६ माह के लिए श्लावू में रहता 
-था । उसे अजमेर के राजस्व आयुक्त, सत्र न्यायाधीश व सदर दीवानी श्रदालत के 
न्यायाधीश के रूप में काम करने के श्रतिरिक्त कतिपय विविध एवं सामान्य प्रशासविक 
- मामलों में डत्र-पश्चिमी सूवा सरकार के विभिन्न विभाशघ्यक्षों के भ्न्तर्मझ थी कार्ष 
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करना पड़ता था ।१९१ इस तरह ए. जी. जी. पर प्रशासनिक एवं स्यायिक कार्यों 
का बहुत भार था । ए. जी. जी. अजमेर में एक वर्ष में एक बार सत्र न्यायालय की 
बेठक कर पाते थे अतएवं अभियुक्तों को पूरे साल भर हवालात में रखा जाता 
था ।१ क्ार्याधिक्य के कारण एजेन्ट का राजनीतिक कार्य भी अत्यधिक शियिल 
हो गया था । वह पड़ोसी रियासतों के यथा समय दौरे तक कर पाने में असमर्थ थे । 
स्थिति यह हो गई थी कि कर्नल कीटिंग को १६ अप्रेल, १८६८ के पत्र में स्पष्ट 
कहना पड़ा था कि कोई भी व्यक्ति जिसे ए. जी, जी. का कार्यभार भी घहन करना 
पड़ता हो, श्रजममेर जिले का विकास करने की स्थिति में नहीं है । ऐसी स्थिति में 
प्रशासन का पुनर्गठन अनिवार्य हो गया था ।१९३ 

न्यायपालिका का पुनर्गठन (सन्‌ १८४७२):-- 


इस जिले में १ फरवरी से श्रजमेर न्यायालय नियमन कानून १८७२ में लागू 
हुआ । न्यायालयों को आठ श्रेणियों में पुनर्गठित किया गया---१ १४ 

१-तहसीलदार की कचहरी । 

२-सहायक कमिश्नर का न्यायालय (साधारण अधिकार) । 

३-सहायक कमिश्तर-न्यायालय (पूर्ण अधिकार) |... 

४-छावनी दंडनायक-प्रदालत । 

५-न्यायिक सहायक कमिश्नर-श्रदालत । 

६-डिप्टी कमिश्नर-कचहरी । 

७-कमिश्नर-स्थायालय । 

८-चीफ कमिश्नर-त्यायालय । 


सन्‌ १८७२ से चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, न्‍्यायिक सहायक कसिश्नर, 
छावनी दंडनायक, सहायक कमिश्नर एवं श्रतिरिक्त सहायक कमिएनरों की नियुक्तियां 
गवर्नर जनरल की कोंसिल द्वारा की जाती थी १९४ तथा तहसीलदारों की नियुक्ति 
का भ्रधिकार चीफ कमिश्नर को था ।0६8 


अधिकार-क्षेत्र 


चीफ कमिश्नर गवर्नर जनरल की आज्ञा से किसी न्यायालय की स्थानीय 
सीमाग्रों का निर्धारण एवं परिवर्तत कर सकता था ।१०७ अजमेर के विभिन्न न्याया- 
लयों के श्रधिकार-क्षेत्र इस प्रकार थे--१९5 


कार्यालय-नाम फौजदारी अधिकार-क्षेत्र दीवानी श्रधिकार-क्षेत्र 
१--तहसीलदार चीफ कमिश्नर द्वारा दीवानी श्रदालत के 
जाव्ता फौजदारी कानुन के झधिकार, जिनमें वाद 


तहत समय-समय पर प्रदान की राशि सौ रुपए से 
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किए गए अधिकार । 


२--प्रसिस्टेंट कमिश्नर मा पा 
(सामान्य प्रधिकार) 


३-- असिस्टेंट कमिएनर फ ) 
* (सम्पूर्ण भ्धिकार ) 


४--छावनी दंडनायक- णः 
.... भ्दालत 
५-+न्यायिक सहायक दंडनायक के सम्पूर्यो 
कमिश्तर अधिकार 
६--डिप्टी कमिश्नर दंडनायक के सम्पूर्ण 


ग्रधिकार तथा जाब्ता 
फौजदारी के ४४५ ए 
के अर्न्तर्गत निहित 
अधिकार । 

अधीनस्थ दंडनायकों के 
निर्णय के विरुद्ध श्रपीलें 
सुनने का अ्रधिकार _ 


रुप 


अधिक मूल्य की नहीं हो । 
दीवानी अदालत के 
ग्धिकार जहाँ वाद की 
राशि पाँच सौ रुपए 
के मूल्य से. श्रधिक की. 
नहीं हो । 

लघुवाद न्यायालय के 
अधिकार जहाँ वाद की 
लघुवाद न्यायालय के 
प्रधिकारुक्षेत्र के हों 
और वाद की राशि १ 
हजार से अधिक नहीं हो । 


लघुवाद न्यायालय के 
अधिकार जहाँ वाद 
लघुवाद न्यायालय के 
अधिकार-्षेत्र का हो 
और वाद की राशि १ 
हजार से अधिक 
नहीं हो । 

लघुवाद न्यायालय के 
सग्राम श्रधिकार जहाँ 
वाद मुल्य १००० रुपयों 
से अधिक न हो । 
दीवानी न्यायालय के 


किसी भी राशि तक के 
मधिकार । 


उपरोक्त ५४ श्रेणी के 
व्यायालयों में से किसी 
भी वाद, अपील या जारी 
कार्यवाही के स्थानांतरण 
करने का अधिकार । 


कै 
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इम्हें वह स्वयं सुन सकते 
थे अथवा भन्य सक्षम 
स्‍्यायालय को वाद की 
राशि के आधार पर 


हंस्तांतरित कर सकते थे। 
७--क मिश्नर सन्न न्यायाधीश के जिला ध्यायालय - के 
अ्रधिकार सम्पूर्ण प्रधिकार, तृतीय, चतुर्थ, 


प्रधिकारयुक्त दंडवायक . पंचम शौर पष्ठ श्रेणी के 
के न्यायालय तथा डिप्टी- न्यायालयों के फैसले के 
कमिश्नर के निर्णोयों के. विरुद्ध श्रपील सुनने का 
विरुद्ध अपील सुनने के भ्रधिकार । 


भधिकार । 
८--चीफ कमिश्नर मक! : सभी वादों में जहाँ 
सदर न्यायालय के नियमों के प्रस्तगंत 
पधिकार । कमिश्नर के निर्णाय के 
ट : विरुद्ध अपील की सुनंवाई 
के श्रधिकार । 


झपील सम्बन्धी उच्चतर 
न्यायालय के भ्रधिकार । 


घोफ फमिश्तर 


प्रथम ६ श्रेणी के न्यायालयों पर कमिश्नर का सामान्य नियंत्रण था ।१०६ 
चीफ कमिश्तर गवर्नर जनरल की स्वीक्ृृति से प्रथम चार न्यायालयों में से किसी भी 
न्यायालय में निहित श्रधिकार आनरेरी रूप में किसी एक व्यक्ति या तीन व तीन से 
श्रधिक व्यक्तियों को बैच के रूप में प्रदान करने का आदेश दे सकते थे ।११९ चीफ 
कमिश्नर व्यावर के सहायक कमिश्तर को श्यायिक सहायक कमिश्नर के अधिकार 
अदान कर सकता था। वह किसी भी छावनी-दंडतायक के सहायक कमिश्नर को भी 
विशेष अ्रधिकार प्रदान कर सकता था ।१११ वह किसी भी नायब तहसीलदार को 
तहसीलदार के सम्पूर्ण श्रथवा अंशतः अधिकार प्रदान करने में सक्षम था। चीफ 
कमिश्नर अतिरिक्त सहायक कमिश्तर को सहायक कमिश्नर के सम्पूर्ण श्रथवा अंशतः 
छामान्य भ्रथवा पूरुं श्रधिकार प्रदान कर सकता था ।११६ उसे मातहत प्रदालतों 
से वाद का प्रत्याहरण करने, स्वयं उसकी सुनवाई करने अथवा उसे अन्य सक्षम 
स्यायालय को सॉपने का भी अ्रधिकार प्राप्त था । १७ 
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वौबानी स्थाय-प्रक्रिया ११४ 

प्रजमेर न्‍्यायालय-नियगन, १८७७ के अन्तर्गत इस क्षेत्र का दौवानी स्याय- 
प्रशासन में पुतः परिवर्तत किया गया था ।११* इस क्षेत्र में सबसे छोटी अदालत 
मुन्सिफ वी थी । इसे सौ रपए तक के वाद निर्णाति करने के प्रधिकार प्राप्त 
थे ।११६ प्रजमर, ब्यावर व टाइगढ़ के तहसीलदारों यौर नायव तहसीलदारों को 
यह भधिकार प्राप्त थे. व११०७ सिनाय, पीर्सायन, सरवाह़, खरवा, बांदनवाड़ा और 
देवली के इस्तमरारदारों को भी उक्त अ्रधिकार प्राप्त थे। मुन्सिफ कोर्ट से प्रपील 
उप न्यायाधीश (सब जज) ११४ प्रथम श्रेणी सुनता था जिसकी मातहती में मुन्सिफ 
हीता था । सव जब से प्रपील कमिश्तर जिला न्यायाधीश के रुप में सुनता 
था ।११४ घीफ कमिश्नर की झ्दालत में कमिश्नर के यहाँ से श्रपीलें होती थीं ।१२९ 
पाँच सौ की राशि तक के दीवानी वाद सुनते के प्धिकार छावनी दंडनायक देवली 
तथा प्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर प्रजमर-मेरवाड़ा को प्राप्त थे । 


मिम्म श्रधिकारियों को प्रथम श्रेणी के दीवानी न्‍्यायाधीण के भ्धिकार प्राप्त 
ये जो दस हजार मूल्य राशि तक के सभी वाद सुन सकते थे--१२१ 

सहायक (असिस्टेंट) कमिश्नर, प्रशमेर-मेरवाड़ा । 

छावनी-दंटनायक, नसीरायाद । 

न्यायिक सहायक कमिम्स र, श्रजमेर । 

प्रतिरिक्त सहायक कमिएनर, केकट्टी व प्रजमेर । 

उप दंडनायक, ध्यावर ।* है रे 


उपयुक्त प्रधिकारियों में से केवल न्यायिक सहायक कमिश्नर श्रजमेर भौर 
प्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर श्रजमेर व मेरवाड़रा को शझ्रपीलें सुनने व निर्णय करने 
का ग्रधिकार था ।१३३ एनके न्यायालयों से श्रपील सीधी कमिश्नर की श्रदालत में जो 
जिला न्यायाधीग भी थे, फी जाती थी। कमिश्यर के निर्णय की झ्रपील चीफ- 
कमिए्तर की गझ्रदालत में की जाती थी जो कि जिले बी उच्च न्यायालय थी । 


पाँच सी रुपयों की राशि तक के लघुवाद न्यायालय के पझ्रधिकार सहायक 
बामिश्नर, मेरवाड़ा, छावनी-दंदनायक, नसीराबाद, भ्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर 
(द्वितीय श्रेणी) प्रजमेर श्रौर उपदंडनायक ब्यावर तथा २० रुपए की राशितक फे 
लघुवाद निर्शात करते के अधिकार रजिस्ट्रार लघुबाद न्यायाजय, अजमेर को 
प्राप्त थे ।3४ 


फौजदारी मुकदमों में कमिश्नर के यहां से जो कि सेशन्स जज का कार्य भी 
करते ये प्रपील चीफ कमिश्नर की श्रदालत में होती थी जो कि जिले की हाईकोर्ट 
धी ।7२₹ उसके प्रधीन अजमेर प्रौर मेरवाहा के श्रसित्टेट कमिश्नर थे जो अपने 
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क्षेत्रों के जिला दंडनायक भी थे | छावनी-दंडनायक, नसीराबाद, न्यायिक सहायक, 
अतिरिक्त सहायक कमिश्नर केकड़ी, उपदंडनायक' व्यावर शौर सहायक कमिएनर 
हीडवाना को प्रयम श्रेणी दंडवायक के अधिकार प्राप्त थे । छावनी दंडनायक देवली, 
तहसीलदार श्रजमेर, व्यावर और टाडगढ़ तथा ऑनरेरी दंडनायक श्रजमेर और 
व्यावर को द्वितीय श्रेणी दंडनायक के श्रविकार प्राप्त थे जिनके फैसलों की अपील 
जिला दंडनायक के यहाँ की जाती थी । नायब तहसीलदारों को तृतीय श्रेणी दंडनायक 
के श्रधिकार प्राप्त थे तथा इसी तरह के अधिकार श्रॉनरेरी दंडनायकों के रूप में 
भिनाय, पीसांगन, सावर, खरवा वांदनवाड़ा और देवली के इस्तमरारदारों को भी 
प्राप्त थे । सन्‌ १८७७ में डिप्टी कमिश्तर का पद समाप्त करने पर दोनों सहायक 
कमिश्नर को भारतीय दंड-संहिता के अ्रन्तगंत आने वाले अपराधों के सम्बन्ध में 
जिला दंडनायक के श्रधिकार प्रदान कर स्वतंत्र रूप से न्‍्याय-विभाग के काम सौंपे 
गए थे ।१२६ 


सब १८७७ के पश्चात्‌ विचाराधीन वादों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई 
थी ।१९७ सभी अ्रधिकारियों पर न्यायिक कार्यो का बहुत भार था। उन पर भन्‍्य 
नियमित प्रशासनिक कार्यो के भार के कारण प्रशासन में शिथिलता का झाना सस्‍्वा- 
भाविक ही था । इसीलिए निम्न श्रधिकारियों की नियुक्ति की गई थी--- 

(१) सब्‌ १८८६ में श्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर राजस्व 

(२) रजिस्ट्रार (सत्र १८६०) 

अतिरिक्त सहायक कमिश्नर 'राजस्व' केवल राजस्व सम्बन्धी मामलों के लिए 
नियुक्त किया गया था और रजिस्ट्रार को बीस रुपयों तक की राशि के बघुवाद 
निपटाने के अधिकार प्रदान किए गए थे | 

इस व्यवस्था से लघुवाद मुकदमों को निपटाने में श्रधिक सहायता मिली जो 
निस्त आँकड़ों से स्पष्ट है---१ ९5६ 

ह लघुवाद न्यायालय के सुकदमें 


चर्ष मुकदमों की संख्या 
सत््‌ श्ष्प५ दृ८पह० 

१८८६ हे ७१७३ 

श्प्पछ ६८४२ 

श्ष्पप ६५३७ 

१८८९ ४४७३ 


उक्त न्यायालयों के कार्यों में वृद्धि का एकमात्र कारण इनके कार्य-क्षेत्र को 
रैल मार्गों तक विस्तृत कर देना भी था। वह सभी क्षेत्र जो राजपुताना व पश्चिमी 
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दयपुर व पनक्मिमी स्टेट एजेन्सी का प्रशासन था, उस्त सभी क्षेत्र पर सब्‌ १८८० में 
प्रस्थाई तौर पर चीफ फमिश्यर घजमेर को सेशस्स स्थायालय के प्रधिकार प्रदान 
किए गए ।१६ 

सन्‌ १८८१ में सहायक कमिश्नर मेरवाड्रा को जिला ग्रदालत के श्रधिकार दिए 
गए झौर धव बहु मूल दीवानी सुकदमों की सुनवाई कर सकता था। उसे लघुवाद 
न्यायालय का न्यायाधीश भी निमुक्त छिया गया । सब्‌ १८८२ में उसे मारवाड़ा-मेरवा़ा 
सीमावर्ती उस रेस मार्ग के लिए जो मारवाड़ के सिरोही क्षेत्र से गुबरता है, प्रथम 
भरती के दंटनायक गा काय भी सौरा गया ।0 3९ 

सन्‌ १८८४ में, छावनी दंइनायक सत्तीराबाद को जिसा न्यायाधीश के रूप में 
नियुक्त किया गया जिसका अधिकार स्टेट्स रैटवे के उस भूमाग पर था जो मेवाड़ भौर 
टौंद रियारातों के मध्य पढ़ता था | सन्‌ १८८४ में, न्‍्यायिक सहायक कमिश्नर तथा 
छझछावनी-दंदनायड, नसीराबाद को ग्रस्वाई सूप से लघुवाद न्यायालय का स्थायाधीश नियुक्त 
किया गया तथा इनका प्रधिकार-प्ैेत्र राजपुताना हेल्वे के उस भूनाग पर रखा गया जो 
जयपुर, किगनगढ़ भौर मेवाद तथा टोंक रियासतों में से होकर गुजरता था । १३१ 

१८ सितम्बर, १८८६ यो प्रजमेर वे मेरबाड़ा के सहायक कमिश्नर को उनके 
प्रपनें-प्पने प्रधिकार-शेषर भें सर १८८८ के एक्ट १० (जाब्या फौजदारी) लागू होने से 
हिला-दंटनायक के पद पर नियुक्त किया गया परन्तु दोनों ही जिलों के चुंगी भ्रौर 
भावकारी के मामलों में केवल कमिएसर को ही जिला दंडनायक के भ्धिकार प्रदान 
दिए गए ।१3 ३ झाजमेर के न्यायालयों में काम के बंटवारे में काम की प्रक्रिया व्यवस्थित 
नहीं थी | सन्‌ १६०० में यह महसूस किया गया कि बततंमान व्यवस्था, जिसके प्रन्तर्गद 
सहायक कमिश्नर सभी दीवानी झौर फौजदारी मामलों को स्वीकार कर उन्हें विभिरत 
न्यायालयों में वितरित करने का कार्य प्लुटिपूर्ण था । १३3३3 सहायक कमिश्नर का 
प्रधिकांग समय प्रतिदिन विभिन्‍न न्यायालयों में काम के बंटवारे में ही व्यतीत हो जाया 
करता था। इन्हें स्थानीय जानकारी प्राप्त करने का श्रवसर उपलब्ध ही नहीं हो पाता 
था । इस एक मूल कारण के प्रतिरिक्त श्रन्य कतिपय कारणों से भी यह निर्णय लिया 
गया कि विभिन्‍न न्यायालयों के सीमा-दीम निर्धारित कर उसके श्राधार पर दीवानी 
भौर फौजदारी मामलों का कार्य उनमें बाँदा जाएं। १३४ अ्रजमेर-मेरवाड़ा कै 
कमिश्नर का भी यह सत था कि इस योजना से प्रशासनिक लाभ होगा । १3१ 

सरकार ने नवम्बर, १६०३ में न्यायिक कार्य-विभाजन की नवीन योजना लापू 
मी | १35 दस प्रकार न्यायपालिका में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास जारी रहे । 

प्रजमेर में प्ंग्रेजों के शारन के वाद ही ग्राधुनिक न्याय प्रणाली प्रारम्भ हुई । 
प्रारम्भिक न्याय प्रत्षिया का स्वकृप सरल था। सुपरिटेंद्ेंट एक साथ ही दीवानी, 
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फौजदारी, राजस्व और चूंगी सम्बन्धी मामलों के प्रशासन का सुरुष अधिकारी होता 
था| सुपरिदेंडेंट की कचहरी से श्रपीर्लें कमिश्नर सुना करता था। सब्‌ १८५६२ तक 
दंडनायक और पुलिस के अधिकारों में सीमा रेखा निर्धारित नहीं हो पाई थी। सब 
१८६२ के बाद पुलिस श्रोर स्थाय विभागों को पृथक्‌-पृथक्‌ किया गया । 


प्रजमेर डिवीजन में जाब्ता फोजदारी कानून लागू होने के पूर्व फीजदारी 
मामलों में डिप्टी कमिश्नर सत्र न्यायाधीश का कार्य करता था। कमिश्नर को 
केवल विस्तृत न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार ही प्राप्त नहीं थे वरव्‌ उन्हें राजस्व 
संबंधी अ्रधिकार भी प्राप्त थे । सब १८६६ में इस दिशा में पृथक्‍्करण का प्रयास 
किया गया, परल्तु यह व्यवस्थित नहीं हो पाया । | 

श्रजमे र-न्यायालय-विनिमय द्वारा सन्‌ १८७७ में उस आधार की जिस पर भाज 
की न्यायपालिका का स्वरूप विकसित हुआ है, स्थापित किया गया | सव्‌ १८७७ के 
प्राउप पर न्याय-व्यवस्था उन्‍्नीसवीं सदी तक चलती रही और वीसबीं सदी के पुर्वार्ष 
तक वह थोड़े से संशोवनों के साथ बनी रही । 


सअछ्याय 9 


सारदा, भ्रजमेर--हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिप्टिव (१६४१), प० २६६ । 

२. यह पाँच थाने-ब्यावर, जवाजा, जस्सा खेड़ा, टठाडगढ़ और देवर में 
स्थापित किए गए थे । त्रिपाठी, मगरा-मेरवाड़ा का इतिहास (१६१७) 
पृ० २०।॥ 
डिक्सन, स्केच श्रॉफ मेरवाडा (१८५०) पृ० ५। 

४, कर्नल ए० जी० डेविड्सन, डिप्टी कमिश्नर द्वारा श्रार० एच० कीटिंग, 
कमिश्नर व ए० जी० जी० राजपूताना को पत्र, दिनांक ११ पप्रेल, १८६८ 
पन्न संख्या ५६८।१८६८ | 

५. लेफ्टिनेंट जान लिस्टन, असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा डिप्टी कमिश्नर को 
पत्र, दिनांक € अक्हृबर १८६६, पत्र संख्या १६८।१८६६ । 

६. डिप्टी कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा कमिश्तर व ए०्जी०्जी० 
राजपूताना को पत्र, दिनांक ११ अप्रेल, १८६८ पत्र संख्या १६८।१८६८। 

७. कमिश्नर, अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर को पन्न, दिनांक १७ 
मई, १८५७ संख्या ५६८। 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 
१७, 


श्ष, 
१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था .. १5७ 


एव० एम० रप्टन, डिप्टी कमिश्नर द्वारा एल० एस० सांड्स कमिएनर 
भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक २७ जुलाई, १८७१ | 


सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स भाग १ । 

एल० एस० सांडर्स कमिश्तर अजमेर द्वारा कर्नेल जे० सी० ब्र्‌ कस, कार्य- 
वाहक चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनांक २४ जनवरी, १८७२ । 

कर्नल जे० सी० ब्र्‌कस कार्यवाहक चीफ कमिश्नर द्वारा सी० यू० एचीसन, 
सचिव भारत सरकार को पत्र दिनांक केम्प नसीराबाद ६ फरवरी 
१८७२ पत्र संख्या €८।॥ 

असिस्टेंट जनरल सुर्परिटेंडेंट, ठगी एवं डकंती उन्मूलन कार्यवाही द्वारा 
कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक ७ जुलाई, १८८४ संख्या 
२६६१ | 

चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा की विज्ञप्ति आयु दिनांक १४ श्रगस्त, 
१८८४ संख्या ८७७ | 

सचिव, भारत सरकार द्वारा जनरल सुपरिटेंडेंट, ठगी एवं डकेतो 
उन्मूलन कार्यवाही फोर्ट विलियम दिनांक € फरवरी, १८६६ पत्र संख्या 
२०३ जी०। 

सुपरिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, 
दिनांक १४ जुलाई, १८६३ पत्र संस्या २७४।१६८। 

उपयुक्त । 

सुपरिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा कमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, 
दिनांक २६ जनवरी, १८६४ पत्र संख्या ३०४ । 

प्रशासनिक रिपोर्ट श्रजमेर-मेरवाड़ा सत्‌ १८८८ से १८०६४ तक । 
सुर्परिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा चीफ कमिश्तर को पत्र दिनांक २६ 
जनवरी, १८६४ संख्या ३०४॥। 

प्रथम असिस्टेंट ए० जी० जी० राजपूताना का कमिएनर अजमेर के पत्र 
परसुर्परिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा व्यक्त मत आबू दिनांक २ जनवरी, 
१८६४ पत्र संख्या ७६ । 

भारत सरकार का लेफ्टिनेन्ट गवर्नर उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार को 
सरक्‍्यूलर, सन्‌ १८३७ । 

वकील कोर्ट की रचना एवं इतिहास पर आलेख (आदू रेकॉर्ड राजस्थान 
विश्वविद्यालम पुस्तकालय, जयपुर) । 


श्ष्द 


२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


रह, 


२६, 
४३०. 
३१. 


३२. 
३३. 


३४. 
३५. 


३७. 
३८६ 


३६. 
, सचिव परराष्ट्र विभाग, भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर भजमेर- 


४१, 


४२. 


४३. 


१६वों शताब्दी का अजमेर 


उपयुक्त 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

डिप्टी कमिश्नर द्वारा ए० जी० जी० राजपूताना को पत्र, दियांक ११ 
अप्रेल, १८६८ संख्या ६६८ । 

वकील कोर्ट की रचना एवं इतिहास पर आलेख (भावू रेकॉर्ड, राजस्थान 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर ) । 

उपयुक्त । 

उपयु कत । 

डिप्टी कमिश्नर द्वारा ए०जौ०"जोी० राजपूताना को पत्र, दिमांक ११ 
श्रप्नेल, १८६८ पत्र संख्या ५६८। 

वकील कोर्ट की रचना एवं इतिहास परं आलेख (आवू रेकॉर्ड, राजस्वास 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर) 

उपयुक्त 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त 

सुपरिटेडेंट जिला पुलिस द्वारा डिप्टी कमिश्नर, श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, 
दिनांक ४ जनवरी, १८७३ पत्र संख्या ८ । 

सुर्परिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा डिप्टी कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, 
दिनांक १२ जुलाई, १८७६ पत्र संख्या ७६८ | 

उपयुक्त । 


मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक २४ सितम्बर, १८७६ पत्र संख्या ७६८ । 
प्रशासनिक रिपोर्ट अजमे र-मेरवाड़ा १८७५-१८७६ । 

सुर्परिटेंडेंट जिला-पुलिस द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनांक १२ जुलाई, 
१८७६ पत्र संख्या ७६८ । 

कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनांक १५ दिसम्बर, १८७४ 
संख्या ३८४० | 


१५. 
२६. 
५७, 
5 
५६, 


६०. 
६१. 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था १९ 


. सुपरिटेडंट जिखा पुलिस द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनांक १२ जुलाई, 


१८७६ संस्पा ७६८ | 


« मेजर रप्टन डिप्टी कमिश्नर, प्रजमेर द्वारा एल० एस० सांडर्स, कमिश्नर 


प्रजमे २-मे रवाह्टा को पत्र, दिनांक ३० नवम्बर, १८७४ संदझया १२८८ । 
एल० एस० सांडर्स कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनांक १२ 
पसितम्पर, १८७३६ । 

शमिश्तर द्वारा चीफ कमिश्तर को पत्र दिनांक २२ प्रप्नेल, १८६३ पत्र 
संब्या १४११५ । 


« घरीफ कंमिश्नर की विज्वप्ति क्रमांक रेदप प्राबू, दिनांक ४ भप्रप्रेल, १८८८। 


सुपरिटेंटेंट जिला पुलिस द्वारा जिला दंडनायक घजमेर-मेरवाड्ा को पण, 
दिनांक २७ जुन, १८६३ संझया ५६६। 

घीफ कमिश्नर विज्ञप्ति क्रमांक रृ८८ दिनांक घायू ४ अप्रेल १८८८ । 
सुपरिटरडेंट जिला पुलिस द्वारा जिला दंदनायक को पत्र दिनांक २७ जून, 
१८६३ संख्या ५६६ । 
उपयुक्त । 

सी० सी० बाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिकंट गजेटीयर्स खंड १ । 

उपरोक्त तथा डिप्टी कमिश्नर द्वारा आर० सिम्सन सचिव उत्तर-पश्चिमी 
सूधा सरकार को पत्र, दिनांक १२ मई, १८६८ पत्न संस्या १ । 
इन्सपेक्टर जनरल प्रॉफ पुलिस के पत्र, दिवाक १४ फरवरी, १५६६ संछ्या 
७६७ पर टिप्पणी, फाइल नं० ६६ (प० ११२) । 

इन्सपेनवटर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर-प्रश्चिसी सूबा सरकार के मिजौ 
सहायक सी० ए० डोडेल द्वारा [सचिव उत्तर-पश्चिमी सूब्रा सरकार को 
पत्र, इलाहाबाद दिनांक १४ फरवरी, १८६८ संख्या ७६७ । 
उपयुक्त । | 
एल० वाइटकिंग जिला-दंडनायक भजमेर-मेरवाड़ा द्वारा कमिश्तर भजमैर- 
मेरवाष्टा को पत्र, दिनांक १ जुलाई, १८५६ संख्या ८८७ । 
हरविलास सारदा, प्रजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिप्टिय (१६४१) 
पृ० २६६ १ 

राजपुताना गजेटीयर्स (१८७६) संठ २। 


चीएछ कमिएनर वी विश्वप्ति श्लाबू दिनांक २३ प्रप्नेल, १८८३ संख्या 
३७८। ; 


१६० 


६२, 


६३. 


६४. 


६५० 


६६. 
६७. 
द्ष, 


६६९. 


७१. 
७२. 
७३. 
७४, 
७२. 
७६. 


७७. 


घर, 
८३. 


१९वीं शताब्दी का श्रजमेर 


प्सिस्‍्टेन्ट कमिश्तर द्वारा कमिश्नर श्रजमेर को पत्र दिनांक १०.नवम्बर, 
१६०२ संख्या ३२५६ । े 
चीफ कमिएनर की विज्ञप्ति, दिनांक १४ फरवरी, १६०३ संख्या 


१५०७ । 
चीफ कमिश्नर की विज्ञप्ति, दिनांक ५ मई, १६०३ संख्या ५१३। 


प्रसिस्‍्टेन्ट कमिश्नर द्वारा कमिश्नर अजमेर को पत्र दिनांक २२ जुलाई, 
१६०६ संख्या २६८३ | 

राजपूताना गजेटीयर्स (१८७६) खंड २। 

फाइल नं० १६, पत्र संख्या १८ दिनांक १२-४-६० 

भारत सरकार का प्रस्ताव दिनांक १८ मई, १८८२ संर्या १७१७४७ 
७५९६॥। 

प्रशासनिक रिपोर्ट ग्रजमेर-मेरवाड़ा सबु १८८८ । 

सुर्पारिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा कमिश्तर प्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक 
१६ भश्रवदूबर, १८६६ संख्या ८०१॥५२६। 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 


प्रशासनिक रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा वर्ष १६०२-१९०३॥ 


उपयु क्त, वर्ष १६९११-१६१२। 

उपयु क्त, वर्ष १(६१०-१६११ । 

उपयु क्त, वर्ष १८६५ --१८६६। 

उपयु क्त, वर्ष १८६५-१८६६ 

प्रशासनिक रिपोर्ट भ्रजमेर-मेरवाड़ा वर्ष १८४६७-€८ । 

उपयुक्त, वर्ष १६१० । 

उपयुक्त । 

हस प्रश्त पर सारा कवीला एवं उसके मित्रगण इसे प्रपता ही झगड़ा 


मानकर चलते थे। इस प्रश्न पर बहुधा गम्भीर संघर्ष उत्पन्न हो 
जाते थे । 


फाइल क्रमांक ६६ (रा० रा० पु० मं०, बीकानेर) । 


“गवनेर जनरल के सचिव द्वारा ए० जी० जी० राजपुताना को पत्र दिनांक 


१६१ दिसम्बर, १८४८ | 


छ५्‌. 
जे 
८७, 
प्र्ष 
घह€. 
8०. 
६१. 


६२. 


€ ३. 
€४. 


६५. 
€६. 
६७. 


१८. 


१०२. 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था श्६१ 


कमिश्नर प्रजमेर द्वारा सचिव उत्तर-परश्चिमी यूत्रा सरकार को पत्र 
(सव्‌ १८३२ से १८५८ तक अजमेर-मेरवाहा में प्रशासन संबंधी फाइल 
संख्या ७ पत्र संख्या ५२) । 

उपयुक्त 

कमिण्मर की कचहरी से जारी पत्र दिनांक १ दिसम्बर, १८५७ । 
उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

ठिप्टी कमिश्तर भ्जमेर द्वारा कार्यवाहक कमिश्नर प्रजमेर को पत्र 
दिनांक १२ भप्रेल, १८६० ! 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

लेपिटनेंट कर्नल कीटिंग कार्यवाहक कमिश्मर अ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा 
भार० सिम्सन सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र, दिनांक २४६ 
फरवरी, १५६८ पत्र संख्या ११४ | 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

सी० एल० कार्यवाहक सचिव भारत सरकार द्वारा कमिश्नर भ्रजमेर को 
सन्‌ १८३३ से १८५८ तक प्रजमेर-मेरवाड़ा प्रशासन पर पत्र (फाइल 
संस्या ७, पत्र संख्या ६२१। शभ्र० सी० रा० रा० पु० मं०, बीकानेर) 
लेपिटनेस्ट कर्नल कीटिय कार्यवाहक कमिएनर अजमेर-मेर वाड़ा द्वारा ग्रार० 
सिम्सन सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबवा सरकार को पत्र, दिनांक २५ फरवरी, 
१८४५८ पत्र संघ्या ११४ । 


उपयुक्त । 
उपयुक्त । 
भारत सरकार के परराष्ट्र विभाग के प्रधीन प्रजमेर-मैरथाड़ा की पृथक 


चीफ कमिश्नरी का गठन पर फाइल, फाइल संरया ११७ (रा० रा० 
पु० मं०, बीकानेर) ! 


उपयुक्त । 


१६२ 


१०३, 
१०४, 
१०४. 
१०६. 
१३०७, 
१०८. 
१०६. 
११०. 
१११. 
११२. 
११३. 
११४, 


११५. 


११६. 
११७. 
११८. 
११६. 
१२०. 


१२१. 


१२२, 


१६वीं शताब्दी का श्रजमे र 


उपयुक्त । 

घारा ४ अजमेर न्यायालय वितियम १८७२ | 
धारा ६, उपयुक्त । 

घारा ६ ४5 

घारा १०  ,, 
धारा ११ हा 
घारा ८ हा 
धारा १२ 
धारा १४ 
घारा १४ 
धारा १६ 
सब्‌ १८६० के पूर्ववर्ती दस वर्षों में दीवानी भ्रौर फौजदारी न्यायालयों 
में सम्पत्ति संबंधी मुकदमों की वापिक औसत २६७५.२ थी । बाद के 
दस वर्षो में यह औसत बढ़कर २६३६.२ हो गई थी। सब १६०२ में 


३१९० नये मुकदमे दर्ज हुए थे । इस वृद्धि का कारण अकाल की बजह 


से ऋणग्रस्तता थी । 

निम्न पाँच स्तर की दीवानी अदालतें स्थापित की गई थीं:-- 
१. चीफ कमिश्नर की कचहरी । 

२. कमिश्नर की कचहरी । 

३. प्रथम श्रेणा न्यायाधीशों की श्रदालतें । 

४. द्वितीय श्रेणी न्यायाधीशों की अ्रदालतें । 

४. मुंसिफ श्रदालत । 

धारा € प्रजमेर न्यायालय विनियम १८७७ । 

विज्ञप्ति सं० ३५५-ए दिनांक ९ जुन, १८७७ । 

घारा १४ (श्र) अजमेर न्यायालय वितनियम १८७७ । 

घारा १४ (व) उपयुक्त । 

घारा २२ उपयुक्त । 

घारा ७ उपयुक्त । 

चीफ कमिश्नर विजृप्ति सं० ३५५ (अर) दिनांक १ जून, १८७७ | 


१२३. 


१२४. 
१२४. 
१२६. 
१२७. 


१२८. 


_ १२६. 
१३०. 
१३१. 
१३२. 
१३३. 


१३४. 


१३५. 


१ रे ६ । 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था १६३ 


चीफ़ कमिश्नर विज्ञप्ति सं० ३१२-सी ११४ दिनांक २४ दिसम्बर, 

१८६१ । 

घारा ११ प्जमेर न्यायालय विनियम १८७७ । 

घारा ३८ उपयुक्त । 

फाइल क्रमांक ७३ प्रस्ताव फोर्ट विलियम, दिनांक २७ मार्च, १८७७ । 
जच्ती के मुकदमों में ८२ प्रतिशत, अपील के मुकदमों में ८९ प्रतिशत भौर 

फौजुदारी मुकदमों में ८७ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

कमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ़ कमिश्नर अश्रजमेर-मेरवाड़ा को प्र, 

दिनांक २२ नवम्बर, १८६० पत्र संख्या ३०५६ ॥ 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

अ्रकाल प्रशासन नियमावली ध्रजमेर-मेरवाड़ा (१६१५) प्ृ० ३। 


भ्रसिस्टेन्ट कमिश्नर श्रजमेर द्वारा कमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र 
दिनांक ८ अ्रवह्ववर, १६०० पत्र संख्या २१५३ | 


प्रसिस्टेन्ट कमिश्नर श्रजमेर द्वारा कमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र 
दिनांक २६ फरवरी, १६०१ पत्र संख्या ५६३॥ 

कमिएनर श्रजमेर द्वारा चीफ़ कमिएनर श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक 
२० फरवरी, १६०१ पत्र संख्या ११४डी तथा कमिश्नर द्वारा चीफ़ 
कमिश्नर प्रजमेर मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक ७ मार्च, १६०१ । 

कमिश्नर द्वारा चीफ़ कमिश्नर प्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक १६ 
सितम्बर, १६०१ तथा कमिश्नर द्वारा चीफ़ कमिश्नर प्रजमेर-मेरवाड़ा 
को पत्र, दिनांक १४ नवम्बर, १६०३ । 


शिक्षा 


सन्‌ १८४७ में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लार्ड मेकॉने ने हाउस ऑफ कामसन्स में 
भाषण करते हुए कहा “माननीय ! मेरा विश्वास है कि जन-साधारण को शिक्षा के 
साधन प्रदान करना राज्य का कत्त व्य एवं श्रधिकार है.........५« गअतएव मैं यह कहना 
चाहता हूँ कि सरकार के मुख्य उहं श्य की प्राप्ति के लिए जन-साधारण की शिक्षा 
केवल साध्य ही नहीं है, यह उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम साधन भी है | यदि 
यह सत्य है तो मेरा मस्तिष्क इस तक को कंसे स्वीकार कर सकता है कि कोई व्यक्ति 
इसमें ही परमसंतोष का अ्रनुभव करके चले कि जनसामान्य की शिक्षा से सरकार का 
कोई संबंध नहीं है । ” सन्‌ १८३३ में हाउस श्रॉफ कामन्स में लॉ मेकॉले ने पुनः कहा 
कि भारत का शासन इस तरह किया जाए कि वहाँ की जनता अंग्रेजों की स्वाधीनता 
एवं सभ्यता के स्तर तक उन्नत हो सके तथा उन्होंने एक प्रश्त प्रस्तुत किया ” क्‍या हम 
भारत को अपना दास बनाए रखने के लिए ही वहाँ की जनता को अज्ञानी रखना 
चाहते हैं ? * भारत आने पर उन्होंने अपने उन्हीं सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देते 
का प्रयत्न किया जो उन्होंने ब्रिटिश पालियामेन्ट में उद्घोषित किए थे। मेकॉले के 
कारण सरकार ने भी एक प्रस्ताव द्वारा शीघ्र ही अंग्रेजी भाषा में शिक्षा-तीति लाग्रु 
करने का निणंय लिया । 

भारत में अंग्रेजी शासत में प्रथम शिक्षण संस्था कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग 
द्वारा सन्‌ १७०२ में मदरसे के रूप में खोली गई थी। तत्पश्चातु सब १७६१ में 


शिक्षा १६४ 


जोनांथन डंकन ने वनारस में हिन्दुओं के लिए कॉलेज का शिलान्यास किया। सब 
१८१५ में, लॉ हेस्टिंग्स ने यह अ्भिमत प्रकट किया कि वे भारत में शिक्षा-व्यवस्था 
लागू करना चाहते हैं । 
.. उन दिनों भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति के प्रश्न को लेकर एक संघर्ष 
छिड़ा हुआ था । राजा राममोहन राय जो भावी युग के स्वप्नहष्टा थे उन्होंने पाश्चात्य 
शिक्षा-नीति का समर्थन किया । ईसाई मिशनरी शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नों पर आपस में 
एक मत नहीं थे । डॉ० केरे एवं उनके सहयोगी स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के पक्ष 
में थे । उन्होंने १८१८ में श्री रामपुर में जो उन दिवों डेन्मार्क के श्रधीन था, एक 
कॉलेज की स्थापना की । इस कॉलेज का घोषित लक्ष्य भारतीयों को ईसाई मतावलंबी 
बनाने का था सद्‌ १८२० में, इन लोगों के द्वारा ईसाई युवकों को गूर्तिपृजकों में 
ईसाईयत का प्रचार करने का प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में एक कॉलेज की 
स्थापना की गईं। 3 परन्तु सन्‌ १५३० में डॉ० डफ ने पुनः राजा राममोहन राय की 
सहायता से साहित्य, विज्ञान एवं धामिक शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की । 
हस तरह झांग्ल भाषा के श्रध्ययन को प्रभावशाली पहल प्रदान की गई । डॉ० डफ की 
यह मान्यता थी कि ईसाई धर्म अंग्रेजी भाषा के ज्ञान प्रप्तार से ही प्रसारित हो 
सकता है ।*.._ 

उन्‍नीसवीं सदी में श्रजमेर में भी प्रचलित शैक्षणिक व्यवस्था का विकास हुम्ना । 
केरे ने कुछ प्रारम्भिक कठिताईयों के वाद पहले श्रजमेर श्र बाद में पुष्कर में नवम्बर, 
१८१८ में एक-एक स्कूल की स्थापना की। नवम्बर, १८२१ में इन दोतों में, प्रत्येक 
स्कूल में चालीस छात्र थे । सव्‌ १८२१ में श्रजमेर सरकार ने श्रजमेर शहर के स्कूल 
के लिए तीन सी रुपयों की श्राथिक राहायता प्रदान की। इसके झलावा सरकार के 
द्वारा जने-सामान्य की शिक्षा के लिए श्रीर कोई कदम नहीं उठाया गया ।* 

- केरे को अक्टूबर, १८२२ में कई श्रन्य स्थानों पर भी स्कूल खोलने में सफलता 
मिली | * स्कूलों की कार्यचिधि के श्रष्ययन के लिए एक जन शिक्षण-समिति” का गठन 
किया गया । इस समिति ने २४ श्रप्ने ल, १८२२ को श्रपनी प्रथम रिपोर्ट तथा ५ 
मार्च, १८०२५ को दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिससे ज्ञात होता है कि शिक्षा के विस्तार 
की गति बहुत धीमी थी । इन स्कूलों के परिणाम इतने अ्रपर्याप्त वे श्रौर उनके खर्चे 
इतने भारी थे कि समिति ने ऐसे स्कूलों की उपयोगिता तक में संदेह प्रकट किया । 
जनरल कमेटी तथा स्थानीय श्रधिकारियों के निरंतर विरोध के बावजूद केरे ने इन 
स्‍कूलों में “न्यूटेस्टामेंट” पढ़ाना शुरू किया जिससे छात्रों के श्रभिभावकों के मन- 
मस्तिष्क में इन स्कूलों के उद्देश्यों के प्रति सदेह होना स्वाभाविक ही था। 
अ्क्‍ट्ूवंर, १८३२ में लार्ड वेंटिक ने श्रजमेर स्कूल का निरीक्षण किया श्रौर उसे 
पूर्णतया प्रपर्याप्त एवं निरर्थक ठहराया जिसके फलस्थहूप इसे बंद कर दिया 
गया।४' जो 


१६६ १९वीं शताब्दी का भ्जमेर 


सब्‌ १५३६ में अजमेर में एक सरकारी स्कूल की स्थापना की गईं । इस स्कूल 
में एक यूरोपीय प्रधानाध्यापक तथा दो भारतीय श्रध्यापक एक हिन्दी के लिए व दूसरा 
उदृ' के लिए नियुक्त किए गए । नसीराबाद शौर अर्जमेर के यूरोपीय समाज ने इस 
स्कूल को दान एवं मासिक चंदे के रूप में अच्छी सहायता श्रदान की, श्ौर कुछ वर्षों 
तक इस स्कूल ने अ्रच्छी उन्नति की | सव्‌॒ १८३७ के अंत में छात्रों की संख्या २१६ 
तक पहुँच गई थी तथा कई सालों तक स्कूल निरंतर तरक्की करता रहा । परन्तु 
भारतीयों के मस्तिष्क में श्रारम्भ से ही इन सरकारी स्कूलों के खोले जाने के प्रति 
संदेह की भावना थी । एस०डब्ल्यू, फॉलो मे भ्रपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है | 
सरकारी स्कूलों को लोग संदेह की नजरों से देखते हैं। उन्हें इसमें किसी विशेष उहूं श्यों 
को सफलता हृष्टिगोचर नहीं होती । * इस तरह की संदेह की भावना और शंका के 
कारण सन्‌ १८३७ के वाद सरकारी स्कूल में छात्रों की संख्या में भारी ग्रिरावट 
श्राई, जिसके फलस्वरूप सब्‌ १८४३ में इसे बंद कर देना पड़ा । यह स्कूल न तो 
भारतीय उच्च वर्ग और न मध्यम वर्ग के लोगों को ही श्राकपषित कर सका भर न 
इस पर किए जाने वाले व्यय के अनुकूल परिणाम ही निकले । इस स्कूल पर प्रति- 
वर्षे-६ हजार की राशि व्यय की जाती थी । * कुछ वर्षों बाद जनता शिक्षा की 
श्रावश्यकता महसूस करने लगी तथा जो संदेह इन स्कूलों के प्रति प्रारम्भ में बन 
चला था शर्नं: शर्न: समाप्त होने लगा ॥१९ 

सब्‌ १८४७ में सरकारी स्कूल खोलने और उसे कॉलेज स्तर तक उन्नत करने 
के प्रश्त पर पुनविचार किया गया । इस आशय का एक प्रस्तावः सरकार द्वारा 
निदेशकों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । उन्होंने & जुलाई, १८४७ को इसके लिए 
स्वीकृति प्रदान की तथा यह निर्देश दिया कि स्कूल को कालांतर में कॉलेज के रूप में 
परिवर्तित करने का प्रश्न श्रभी न उठाया जाकर भावी निर्णय पर छीड़ दिया जाय ! 
परन्तु एक लम्बे समय तक इस आदेश का पालन नहीं हो सका। सदर १५५१ से 
डॉ० बुच के निर्देशन में श्रजमेर शहर में एक सरकारी स्कूल खोला गया । * * 

इसके साथ-साथ ही राजपूताना के कई नरेशों व सरदारों ने अंग्रेजी भाषा 
सीखने की तीन उत्कंठा प्रकट की। श्रंग्रेज सरकार भी इस बात से बहुत खुश थी 
कि कंतिपय प्रभावशाली प्रतिष्ठित भारतीय आआंग्ल भाषा का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं । जयपुर के महाराजा रामपिंह अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ लेते थे भौर वे 
इस भाषा के ज्ञान वर्धन में भी रुचि ले रहे थे । उन्होंने जयपुर में एक श्रंग्रेज़ी 
स्कूल खोल रखा था । जयपुर से कई ठाकुरों व रियासत के प्रतिष्ठित लोगों ने 
अपने बच्चों की अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा के लिए निजी श्रष्यापक रख छोड़े थे ।* * महाराजा 
किशनगढ़ ने भी अंग्रेजी सीखने के लिए | एक अध्यापक नियुक्त कर रखा था तथा इस 
भाषा में उतकी विशेष रुचि थी।१३ अ्रतएवं इस ओर ध्यान दिया गया कि भजमेर 
को जो कि राजप्रताना के केन्द्र में स्थित है, इस भावना की पूर्ति और राजपरुताना की 
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इन पड़ोसी रियासतों के लोगों में इंग्लैंड के साहित्य एवं श्रांग्ल भाषा की जानकारी एवं 
झध्यापन प्रदान करने में पहल करनी चाहिए। १४ 

प्रजमेर में सन्‌ १८५१ में आरम्भ किया गया स्कूल थोड़े समय में ऐसा केख्ध- 
बिन्दु वन गया जिसके श्राधार पर आगे जाकर अजमेर में शिक्षा प्रणाली का उद्भव 
ध्रौर विकास... हा ।* सन्‌ १८४४ में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में दिया 
गया निर्देश भी शिक्षा के विकास में बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ ।१६९ यद्यपि उसमें 
कुछ कमियां थीं। सब १८६८ में यह स्कूल प्रिन्सिपल गोल्डींग महोदय के प्रयास 
एवं सद्प्रयत्नों के फलस्वरूप कॉलेज के स्तर को प्राप्त कर सका । १७ फरवरी, सन्‌ 
१८६८ को कनेल कीटिंग द्वारा कालिज का शिलान्यास किया गया था ।१७ इस नए 
कॉलेज भवन का उद्घाटन गरवनेर जनरल द्वारा १७फरवरी, १५७० को सम्पन्न 
हुआ । 

.. लाडड भेयो जब अजमेर में राजपूताना के नरेशों के दरवार में सम्मिलित 
होने को श्राएं तब इस दरवार में उन्होंने राजपुताना के नरेशों व जागीरदारों के 
पुत्रों की शिक्षा के लिए एक रॉयल कॉलेज (गवर्नमेंट कॉलेज के अतिरिक्त) की स्थापना 
की घोषणा की । परन्तु गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिन्सिपल ने इस सुभाव के प्रति भ्ररुचि 
प्रकट की तथा श्रजमेर में एक भौर नए कॉलेज के खोलने से क्या नुकसान होगा उस 
प्रोर ध्यान श्राकपित किया ।१४ उनका कहता था किः--- 


१. गवर्नमेन्ट कॉलेज सिर्फ श्रजमेर की जनता के लिए ही नहीं श्ोला गया 
है । यहाँ के लोग यदि गरीब नहीं हैं तो धनवान भी नहीं हैं । यह कॉलेज 
विशेष. रूप से राजपूताने में और विशेषकर राजाशों, राजकुमारों शौर 
प्रमुख जागीरदारों में शिक्षा के प्रसार के लिए खोला गया है ।१४ 


२. यदि यहाँ नया कॉलेज खुलता है तो गवर्नमेन्ट कॉलेज को राजपूुताने की 
कई रसियासतों के घनी एवं मध्यम वर्ग के लोगों की शिक्षा की श्रपेक्षा 
ग्रजमेर शहर के लड़कों की शिक्षा तक ही सीमित रह जाना पड़ेगा ।*९ 

३. गवर्नमेन्ट कॉलेज ने हाल द्वी में छात्रावास खोलकर श्रजमेर जिले के घनी 
एवं प्रभावशाली लोगों से अपना सम्पर्क स्थापित किया है, नए कॉलेज के 
खुलने से यह सम्पर्क समाप्त हो जाएगा ।* 

४. नए कॉलेज के खुल जाने से गवर्न॑मेन्ट कॉलेज की हैसियत श्रीर उसकी 
वर्तमान स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होगी ।* ६ 

५. राजपूताना के सामंतों में कॉलेज तो दूर रहा, हाई स्कूल तक शिक्षा 

: प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। उनके लड़के पूरी तरह से श्रनपढ़ हैं 
झौर उनके लिए यदि कोई शैक्षरिए7क संस्था खोलनी ही है तो साधारण 
प्राथमिक स्कूल ही पर्याप्त होगा ।*3 
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प्रिन्सिपल डिमेलो के गवर्नमेन्ट कॉलेज के बारे में इतनी एक पक्षीय मान्यता 
एवं सदभाव तथा उसके हितों की रक्षा की उत्कंठा को सफलता नहीं मिली । नया 
कॉलेज खोलने की घोषणा ने व्यावह्मरिक रूप ग्रहरा किया तथा शीघ्र ही मेयोी कॉलेज 
की स्थापना की गई । 


इसमें कोई संदेह नहीं कि मेयो कॉलेज ने वायसराय द्वारा राजघराने के बच्चों 
में शिक्षा-प्रसार की भावना एवं भ्रभिरुचि के फलस्वरूप जन्म लिया था ।*४ उनकी 
यह मान्यता थी कि एक तरुण राजपूत नरेश में केवल कितावी ज्ञान के अलावा 
नैतिक एवं शारीरिक योग्यताएं होना श्रत्यधिक श्रावश्यक है ।** श्रतएवं सामंत वर्ग 
के लिए एक अलग कॉलेज की रूपरेखा प्रस्तुत की गई । 


वायसराय ने कॉलेज की सहायतार्थ राजपुताना के सामंतों से सावंजनिक घनदान 
द्वारा एक कोप-स्थापना की योजना तैयार की जिससे मेयो कॉलेज में शिक्षकों का वेतन ' 
प्रन्य शिक्षा संबंधी सामग्री, छात्रवृत्तियां तथा भवन की मरम्मत आदि के लिए भाव- 
श्यक व्यय की पूर्ति संभव हो सके । श्रनुदात के लिए धनराशि राजाओं भ्ौर प्रमुख 
सरदारों से श्रामंत्रित की गई । फलस्वरूप लगभग छः लाख की राशि के वचन प्राप्त 
हुए, जो बाद में सात लाख की राशि तक पहुँच गए थे ।१९ इस राशि पर प्राप्त ब्याज 
तथा भारत सरकार से प्राप्त श्राथिक अनुदान मिलकर कॉलेज की स्थाई श्राय का साधन 
बनाया गया । इस कार्य के लिए सबसे उदार सहायता जयपुर नरेश से प्राप्त हुई जिनका 
कूल योगदान दो लाख से भी श्रधिक था । जोधपुर, उदयपुर, कोटा, कालावाड़ का 
योगदान एक-एक लाख से अधिक का था । श्रंग्रेज सरकार ने अपनी शोर से कॉलेज के 
लिए १६७ बीघे जमीन प्रिन्सिपल भौर वाइस प्रिन्सिपल के लिए आवास तथा छात्रावास 
भवन प्रदान किया । सरकार ने निर्माण्य एवं चार भवनों की मरम्मत का व्यय 
स्वयं अपने ऊपर लिया । 


भेयो कॉलेज का मुख्य भवन “भारतीय-यूनानी स्थापत्य कला का एक श्रन्नृठा , 
सम्मिश्रण है ।” इसके निर्माण में करीव ४,०१,४०० रुपया खर्च हुआ थां । १० इस 
भवन का शिलान्यास सर एलप्रेड लॉयल हारा ५ जनवरी, १८७८ को रखा गया 
तथा इसका उद्घाटन ७ नवम्बर, १८८५ को वायसराय डफरीन के हाथों सम्पन्न 
हुआ । 

अजमेर में शिक्षा की निरंतर प्रगति को देखते हुए सच्‌ १८६६ से यहाँ डिग्री 
कक्षाओं की श्रावश्यकता महसूस की जाने लगी ॥+7 इसके पूर्व जबकि शिक्षा का 
प्रसार कम था, सामान्य शिक्षित युवकों को भारतीय रियासतों और अंग्रेज सरकार 
के अधीन नौकरी आसानी से उपलब्ध हो जाया करती थी, परन्तु श्रब शिक्षा का 
विकास व उसका स्तर उन्नत हो जाने के कारण एक सामान्य युवक के लिए जबतक 
कि वह स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त नहीं हो तबतक नौकरी प्राप्त करना 
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कठिन था । राजपूताना में स्नातकों के भभाव में स्थानीय नियुक्तियां बाहरी प्रदेशों के 
ऊँची शिक्षा प्राप्त युवकों से की जाने लगी । इस तरह उन्नीसवीं सदी के श्रंत तक 
भजमेर और राजपृताना में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा लोगों में जागृत हो 
चली थी । 


उच्च शिक्षा प्रदान करने तथा तत्सम्बंधी व्यवस्था के लिए एक भारी धन- 
राधि प्रावश्यक होती है । सरकार की यह नीति थी कि सामान्य शिक्षा के लिए तो 
वहू खर्च करती थी तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था गर सरकारी स्वयं सेवी शेक्षरिक 
संस्थाओं के हाथों में छोड़ देती थी । भारत में दूसरे स्थानों पर भी उदाहरणस्वरूप, 
दिल्‍ली, आगरा, बरेली, मेरठ तथा अन्यत्र राजा महाराजा, जमींदार वर्ग, घनी एवं 
प्रतिष्ठित शिक्षित वर्ग के लोगों ने उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए साधन जुटाने में 
श्रागे बढ़कर उदारतापूर्वक योगदान दिया था । झतएवं, श्रजमेर में भी ऐसी ही आशा 
व्यक्त की गई थी कि कॉलेज की नितांत श्रावश्यकता अनुभव करने वाले लोगों का 
उदार सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। फलस्वरव १० श्रप्रेल, १८६६ को इसके 
लिए एक सार्वजनिक समा श्रामंत्रित की गई । 


इस सभा का ग्रायोजन दौलत वाग में किया गया जो पुर्णातया सफल रहा । 
यह नगर के ग्रण्यमान्य लोगों की सभा थी, जिसकी अ्रष्यक्षता तत्कालीन कमिश्नर 
कब्ब महोदय ने की ।3* चंदे के लिए की गई अभ्पीलों का जनता ने दिल खोलकर 
स्वागत किया श्रौर उदारता से घन प्रदान किया । मसूदा राव ने व्यक्तिगत रूप से 
तीन हजार की राशि तथा व्यावर के सेठ चम्पालाल ने पाँच हजार का धन दान में 
दिया | भ्रजमेर कॉलेज के भूतपूर्व विद्यार्थियों की संस्था ने इस काय॑े में गंभीर रुचि 
लेते हुए घन संग्रह के लिए सहयोग प्रदाव किया | इन भूतपूर्व विद्यायियों ने कॉलेज 
की उन्नति के लिए झपने एक माह का वेतन प्रदान करना स्वीकार किया शौर इस 
तरह शीत्र ही एकत्रित ग्यारह हजार की घनराशि इस तथ्य को प्रमाणित करती है 
कि जनता में इस प्रयास की सफलता के लिए सराहनीय उत्साह था ।3* सरकार ने 
१५ जुलाई, १८६६ से श्रजमेर के गवर्न॑मेन्ट कॉलेज में स्तातक कक्षाएं प्रारम्भ करदीं । 


बीसबीं सदी के श्रारम्भ में विज्ञान-शिक्षा की श्रावश्यकता भी महसूस की 
जाने लगी । कृषि विशेषज्ञ, चिकित्सक एवं इंजीनियरों की कमी पहले से ही भ्रनु भव 
की जा रही थी । देश में उन दिनों टेक्नीकल विशेषज्ञों की भारी कमी थी । इंग्लैंड 
के सम्राट ने ६ जनवरी, १६१२ को कलकत्ता विश्वविद्यालय में भाषरा देते हुए कहा 
“मेरी यह कामना है कि इस धरती पर स्कूलों श्रीर कॉलेजों का जाल सा बिछ जाए 
जिससे स्वामिभमक्त तथा उपयोगी नागरिक तैयार हो सकें जो श्रपने कतंव्यों के प्रति 
गौरव श्रनुभव कर सकें । मेरी यह कामना है कि मेरी भारतीय प्रजाजनों के घरों में 
ज्ञान का प्रतार हो तथा उनके श्रम के फल एवं ज्ञान की गंध से सुवासित उच्च 
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विचार, सुख-सुविधा एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति में सहायक हो । मेरी कामना की पूर्ति 
शिक्षा के माध्यम से पूरी की जा सकती है और भारत में शिक्षा का उद्दे श्य मेरे 
हृदय के बहुत समीप है ।3? भावी अंग्रेजी शासव की भावी शिक्षा-नीति एवं लक्ष्य 
की एक भलक इससे शभ्रांकी जा सकती है । 


ब्रिटिश सम्राट की इस घोपणा से श्रजमेर की जनता में उत्साह एवं प्रेरणा 
को वल मिला । यहाँ स्नातक वक्षाओं में विज्ञान-विपय का श्रभाव तेजी से अ्रनुभव 
किया जा रहा था। इसलिए २५ मई, १६१३ को ट्रेवर टाउन हॉल अजमेर में 
प्रमुख नागरिकों की सभा वुलाई गई जिसमें कमिश्नर ए० टी० होम्स की श्रध्यक्षता 
में एक समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य इस कार्य के लिए धन-संग्रह 
करना था । गवनमेन्ट कॉलेज श्रजमेर में बी० एस० सी० कक्षाएं प्रारम्भ करने के 
लिए पन्द्रह हजार का सार्वजनिक चन्दा इकट्ठा करते का निरंय इस समिति ने 
किया ।3* समिति के इस उद्देश्य की सफलता का मूल कारण इस प्रदेश्व के प्रमुख 
नागरिकों का उत्साह तथा ग्रवर्न॑मेन्ट कॉलेज के भूतपूर्व विद्याथियों का सक्रिय सहयोग 
था । जुलाई, १६१३ से गवर्नमेन्ट कॉलेज में बी० एस० सी० की कक्षाएं आरम्भ की 
गईं और इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया ।33 


अजमेर में सत््‌॒ १८५० के पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्थानीय लोगों द्वारा ही 
संचालित होती थी श्रौर उसमें किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं किया जाता 
था । इन देशी पाठशालाओों को स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त था | परन्तु सब्‌ 
१८४० के बाद करनेल डिक्सन द्वारा श्रजमेर-मेरवाड़ा में ७५ स्कूल स्थापित किए गए 
प्रौर लोगों को इनके व्यय की पूर्ति-हेतु, कर के रूप में साधन स्रोत जुटाने के लिए 
अ्रनुप्रेरित किया गया। बाद में इन स्कूलों की संख्धा घटाकर ५७ कर दी गई । सब 
१८५१ में अजमेर के देहाती क्षेत्र की स्कूलों के लिए तथा मेरवाड़ा की स्कूलों के लिए' 
भी सव्‌॒ १८५२ में एक-एक निरीक्षक नियुक्त किए गए । कर्नेल डिक्सन के निधन के 
पश्चात्‌ इस कर के प्रति जनता का असंतोष बढ़ गया था। इस कारण सरकार को 
बाध्य होकर यह कर समाप्त करना पड़ा और यह निर्णय लिया गया कि वे सभी 
स्कूलों में जो जनता से कर के रूप में एकत्रित घन से अनुचालित होती थी बंद कर 
केवल सरकारी व्यब पर चलने वाली पाठशालाएं रखी जाएं ।3४ ५ 


इन देशी पाठशालाझों के अ्रष्यापकों का वेतन बहुत कम था तथा ये अभ्रष्यापत- 
कार्य के अयोग्य भी थे। सरकारी निरीक्षक ने सब १८५८ में अपनी रिपोर्ट में यह 
कहा कि जबतक इन पाठशालाशों की वर्तमान स्थिति बनी रहेगी इस प्रदेश में शिक्षा 
का स्तर लज्जाजनक रहेगा । इससे पूर्ववर्ती रिपोर्ट में यह स्पष्ट बतलाया गया था 
कि इन स्कूलों में कई वर्ष व्यतीत करने के वाद भी छात्र को जो ज्ञान प्राप्त होता 
है, बह कितना भ्रघकचरा एवं अनुपयुक्त है। उसमें कहा गया है कि दस या बारह 
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वर्ष स्कूल में व्यतीत कर लेने के बाद जब छात्र स्कूल छोड़ता है तो उसकी योग्यता 
की यह स्थिति रहती है कि १०-१२ वर्ष तक फारसी भाषा या १२-१३ वर्ष तक 
भरवी मापा का ब्रव्ययन करने के बाद उसको कुरान का काम्चलाऊ ज्ञान होता है 
और यही स्थिति उसकी दफ्तर के काम की समझ के संबंध में होती है । 


सत्‌ १८७१ में भ्जमेर-मेरवाड़ा का सीधा नियंत्रण भारत सरकार के हाथों 
में चले जाने से यहाँ के शिक्षा-विभागों का उत्तर-पश्चिमी सूवों से सम्बन्ध विच्छेद 
हो गया और ये विभाग कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा के सीधे नियंत्रण में श्रा गए जो 
शिक्षा विभाग के निदेशक पद का भार भी संभाले हुए थे । सब्‌ १८६१ में, श्रजमेर- 
मेरवाड़ा में ४७ भ्पर प्राईमरी पाठशालाएं थीं जिनकी छात्रसंस्या ३०८२ थी। 
इन सावंजनिक संस्थाग्रों के अतिरिक्त निजी तौर पर ८५३ प्रारम्भिक पाठशालाएं 
भी चल रही थीं जिनकी छात्र संख्या २७७७ थी। श्रागामी दशक में भ्रकाल एवं 
सूखे की स्थिति के कारण प्रारम्मिक शिक्षा में स्पष्ट ह्वास हुआ था, परन्तु इसके 
पश्चात्‌ सनु १६०७ में, प्रायमिक शिक्षा ने बड़ी तेजी से प्रगति की ।3£ सन्‌ १८८९१ 
में पाठशाला जाने योग्य श्रायु के बच्चों की तुलना में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का 
अनुपात १२.८ प्रतिशत, सब्‌ १८६१ में १३,५४५ प्रतिशत तथा सन्‌ १६०३ में १२,५ 
प्रतिशत था । 


सार्वजनिक प्रायमिक पाठशालाग्ों का संचालन शिक्षा-विभाग के नियंत्रण में 
था जिसके संचालक कमिश्तर स्वयं थे। विभाग को इन सरकारी पाठशालाग्मरों के 
संचालन व देखरेख के लिए सरकारी सहायता के श्रलावा नगरपालिकाग्री एवं जिला 
बोर से भी श्राविक सहायता प्राप्त होती थी । पाठशालाझओरं में छात्रों से फीस भी ली 
जाती थी । अ्रव्यापकों के वेतनमान में बहुत फर्क था । गबरनेमेन्ट ब्रांच स्कूल श्रजमेर 
के प्रधानाव्यापक को सौ रुपए मासिक वेतन मिलता था जबकि विभाग के कनिष्ठ 
श्रध्पयापक का वेतन ६ रुपए प्रतिमाह था । पचास प्राथमिक पाठशालाझों में से सात 
लड़कियों के स्कूल थे श्रौर ४२ पाठशालाएं देहातों में थीं। सन्‌ १६०३ में सावंजनिक 
प्राथमिक पाठशालाओों पर कुल व्यय १७,७२२ रुपए प्रतिवर्ष था । 

, श्रजमेर में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति श्रच्छी थी । सब्‌ १६०३ में सार्वजनिक 
माध्यमिक पाठशालाग्रों की संख्या १४ थी जिनमें २४६५ छात्र थे ।35 इन १४ 
माध्यमिक पाठशालाञों में से & पाठशालाएं तहसील स्तर पर ग्रामों में विशुद्ध वर्नाक्यू- 

“ लर पाठशालाएं थीं) दो सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूल (नस्तीराबाद भौर व्यावर) थे 
तथा दो बिना सरकारी सहायता के संस्थाओ्रों द्वारा संचालित अजमेर मिशन स्कूल और 
दयानन्द ऐंग्लो वैदिक स्कूल थे तथा एक सरकारी स्कूल था जो गवर्नमेन्ट कॉलेज में 
स्थित था ।3० 


इन दी जिलों में सरकारी स्कूलों एवं कॉलेज के कर्मचारियों एवं संचालन 
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पर सरकार द्वारा निम्न तालिका में प्रदर्शित राशि व्यय होती थी ४--- 


कॉलेज के अध्यापक रुपए २४,४०४ 
विविध व्यय ३,१६६ 
१८ ग्राम पाठशालाएं (अजमेर सें) ५,६६४ 
विविध व्यय २,२०४ 
१४ ग्राम पाठशालाएं (भेरवाड़ा में) १,६४२ 
विविध व्यय ४०० 
गल्स नॉर्मल स्कूल और महिला नॉमल स्कूल 
विविध व्यय सहित १,०२० 
पुरुष नॉर्मल क्लास ] ६०० 
' विविध व्यय १६२ 
वाषिक सरकारी व्यय ३९,३६२ रुपए 


* सन्‌ १८८३ में शिक्षा-शुल्क निम्नलिखित था:--- 





अभिभावक की शझ्ाय प्रारंभिक या लोगर या ११,१९०, मिडिल हायर तोसरी 
विशुद्ध वर्नावयुलर ६,८५,७,वों कक्षाएं ६,५,४ कक्षा श्रादि 
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सन्‌ १८६६ में अजमेर-मेरवाड़ा में व्याप्त शिक्षा-प्रसार का अन्य प्रांतों से 
तुलनात्मक अ्रध्ययत निम्न तालिका से संभव है ।३5 निम्त तालिका बंबई प्रे सीसी की 
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है जहाँ स्कूल जाने योग्य वच्चों की संख्या ४,०४४,६३६ थी तथा पढ़ने वाले छात्रों 
की संख्या ६४८,६४१ थी । इस तालिका में व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा एवं इंजी- 
नियरिंग इत्यादि सम्मिलित हैं :-- 


चम्वर्ड * 
क्षेत्र---१,६३, १४६ वर्गेमील 
कस्बे एवं प्राम-४०,६६६ | 
जनसंख्या-२,६६,६६,२४२ । 
छात्रों फी संख्या 








११ भ्रार्ट स कॉलेजों में १,६५६ 

४ व्यावसायिक कॉलिजों में ८६३ 

४६३ माध्यमिक स्कूलों में ४१,६७६ 

६,६३० प्राथमिक शालाग्रों में ५,३३,५७७ 

१८ प्रशिक्षण स्कूलों में ७६१ 

३१ विशेष स्कूलों में २,०१६ 

२,७६२ निजी शिक्षण संस्थाओं में ६७,७८६ 

कुल १२,६७९ शिक्षण शालाओं में ६,४८,६४१ 


ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों चम्वई में प्रति १०० कस्चों एवं प्राीं पर 
३११७७ शिक्षण संस्थाएं थीं भौर पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत १६ था । 

मध्यप्रदेश में ( सेन्ट्रल प्राविन्‍न्स ) स्कूल जाने योग्य छात्रों की संझ्या 
१६,४१,७२१ थी उसंमें से १२,४०,०६८ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ।3* 


> छात्र 
३ श्रार्ट्स कॉसेजों में ३०१ 

२ व्यावसायिक कॉलेजों में २६ 

२४६ संकण्डरी स्कूल में २५,४०६ 

२२३२ प्राथमिक शालाओं में १,१४,०१३ 

भू प्रशिक्षण शालाओों में १८१ 

४ विशेष स्कूलों में १७१ 


- कुल, २०४६२ संस्थाएं एम्गगद्घा 
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प्रत्येक सौ कस्बों और ग्रामों पर लगभग ६ शिक्षण संस्थाएं थीं। इसमें 
स्कूल जाने योग्य छात्रों की संख्या का ६२ प्रतिशत शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । इनमें 
निजी शिक्षण सस्थाओं की स्थिति उनकी रिपोर्ट में वशित नहीं होने से समाविष्ट . 
नहीं है । इनके समावेश से भी संख्या में कोई विशेष श्रन्तर नहीं होता क्योंकि वे 
सामान्य प्रारम्भिक स्तर की थीं। उत्तर-पश्चिम प्रांतों और प्रवध में जहाँ शिक्षा- 
योग्य बच्चों की संख्या १७,०३५,७६२ थी, शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र ३,५२,६७२ 
थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है *९:-- 


छात्र 

२० श्रार्ट्स कॉलेजों में १,८६३ 

६ व्यावसायिक कॉलेजों में ५७२ 

५०० सँकण्डरी स्कूलों में ५,६७२ 
६,२६२ प्राथमिक शालाओं में २,१६,२७३ 
५ प्रतिशत विद्यालयों में ५६१ 

५० विशेष स्कूलों में २,६२० 


५,६३० निजी शिक्षण-संस्थाश्रों में ७१,५११ 
कुल (१२,५०६ शिक्षण-संस्थानों में ३,५२९,६७२ 
उपयुक्त विवरण के श्रनुसार प्रत्येक सौ कस्बों और ग्रामों पर २ शिक्षण-संस्थाएं 
ओर स्कूल जाने वाले छात्रों का श्रनुपात ५ प्रतिशत था । 


अजमेर-मेरवाड़ा जैसे छोटे से जिले में जहाँ स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या 
५१,३५३ थी, वहाँ १०,७८० छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही थी । ४* 


छात्र 

१ आरट्टस कॉलेज ७३ 

१४ संकण्डरी स्कूलें २,६२० 

५० प्राथमिक स्कूलें ४,२५४ 

१ प्रशिक्षण विद्यालय श्र 

१३४ निजी शिक्षण-संस्थाएं ३,५२१ 
कुल २०० शिक्षण-संस्थान - पृ6.७छ८० 





इस तरह प्रत्येक सौ कस्बो और ग्रामों पर २७ शिक्षण-संस्थाएं थीं। स्कूल 
जाने योग्य छात्रों की संख्या तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 
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प्रनुपात १३.५ प्रतिशत था । ऊपर दिए गए विवरण म कॉलेज के ७३ छात्र भी 
सम्मिलित हैं जो कि प्रथम वर्ष से लेकर चतुर्थ वर्पं तक की वक्षाओं में श्रध्ययन कर 


रहे थे । 





प्रति सौ कस्बों एवं स्कूल जाने योग्य बच्चों 





प्रान्त ग्रामों पर शिक्षण में से स्कूल जाने वाले विशेष 
संस्थाएं छात्रों का अनुपात 

बम्बई ' ३१.१७ १६ 
४ मध्यप्रदेश ६.०० ७.२ इनमें प्राइवेट शिक्षण- 
का 2 संस्थाओं का समावेश 
मत नहीं है । 
उत्तर-पश्चिमी सूबे... १२ ५ 

“एवं श्रवध 

5 भंजमेर-मेरवाड़ा २७ १३.५ 


इस तरह श्रजमेर-मेरवाड़ा में शिक्षा प्रसार उल्लेखनीय गति से विकास कर 
रहा था श्रौर उपयुक्त भ्राँकड़े इस तथ्य को बताते हैं कि इस छोटे से जिले में भी 
शिक्षा के प्रति प्रत्यधिक जागृति हो चली थी ।ह * 
विभिन्न स्तरों पर विभाजित विद्यार्थियों की संख्या एवं प्रतिशत निम्नां- 
कित था ।४३ 
' प्रान्‍्नय कॉलेज. सकण्डरी प्राथमिक स्कूल. श्रन्य निज्ञी शिक्षण- 
संस्थाएं 





संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत संझया प्रतिशत 
ब्म्बई २५१६ .३६ ४१६७६ ६.४७ ५३३५६६ ८२.२६ ७०५६६ १०.८८ 
मध्यप्रदेश और७ २३ २श४०६ १८.१४ ११४०१३ ८१.३८ रेश२ रद 


उत्तर- 
पश्चिमी सूबे र४३५ ६६ २६१७२ १६.७६ २१६२७३ ६१.२७ ७५०६२ २१.२८ 
एवं भवघ 


झजमेर- «.. छ३ .६८ २६२० २७.०६ ४२५४ ३६.४६ ३३३३ ३२-७७ 
भेरवाड़ा 
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कुल संख्या प्रतिशत 
६४८६४ १ १०० 
१४००९८ १०० 


निजी शिक्षण-संस्थाएं सम्मिलित थीं :--- 
३४२९७२ ६०० 
१०७८० १०० 

सबसे पहले सन्‌ १८६४ में एक मिशनरी स्कूल मसूदा में खोला गया। 
इसके बाद भिनाय श्रौर बीर में भी मिशन स्कूल खुले । सच १८८१ में इंसपेक्टर स्कूल 
ने अपनी वापिक रिपोर्ट में यह सुकाव दिया कि टाटोटी, परायड़ा, सुकरानी, मसूदा, 
भिनाय भौर बीर में सरकारी स्कूल खोले जाने चाहिए । रीड ने रिपोर्ट में यह स्पष्ट 
कहा कि मिशन स्कूलें जनता में लोकप्रिय नहीं हैं व सभी जगह सरकारी स्कूलें खोलने 
पर बहुत जोर दिया जा रहा है तथा जिले के अश्रधिकांश ग्रामों को-सरकारी स्कूलों 
के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता है ।४४ मिशन स्कूलों की कार्य-प्रणाली पर 
टिप्पणी करते हुए रीड ने लिखा “सभी दृष्टिकोणों से मैं यह विश्वास करने पर बाध्य 
हुमा हू कि क्षेत्र में मिशन स्‍्कूलें लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुईं हैं और वे जो शिक्षा प्रदान 
कर रही है वह बहुत थोड़ी है। दुर्भाग्य से इन्होंने जिले के बड़े कस्बों को अपना 
कार्यक्षेत्र चुना है परन्तु मेरा यह मत है कि भ्रव वह समय भा गया है जब इस जिले 
के बड़े कस्वों को सरकारी स्कूलों के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता है ।”४* 

एक श्रत््य पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा “मिशन स्कूलें जनता की शैक्षरिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल रही हैं। मसूदा और टाटोठदी के ठाकुरों ने मुझ 
से कई वार अनुरोध किया है कि मैं उनके वहाँ सरकारी स्कूलें खोले जाने के लिए 
सरकार से सिफारिश करू और सिनाय ठाकुर (जिनसे में आज तक मिला तक नहीं) 
ने भी बार-बार यही श्रनुरोध मेरे डिप्टी इंस्पेक्टर से किया है ।”४६ 

इस संदर्भ में रीड का दृष्टिकोण नवीन नहीं था । इसी तरह का मत प्रशा- 
सनिक पुनर्गठन के समय, कुछ वर्षो पूवे, मेजर रीप्टन ने प्रकट किया था । सन्‌ 
१८७७-७८ की अपनी रिपोर्ट में मेजर डब्ल्यू. वाईट ने भी मिशन स्कूलों की प्रशंसा . 
नहीं की थी । सामान्यतः जिले में सर्वत्र लोगों ने इन्हें श्रस्वीकार ही किया। रीड के 
असंतोष का मुर्य कारणा इन मिशन स्कूलों में शिक्षा का निम्न स्तर था |९७ "उसने 
स्पष्ट कहा कि “२१ वर्षों तक बिना हस्तक्षेप किए इन्हें परीक्षण का अवसर दिया 
“गया परल्तु ये अपने कर्तव्य में ग्रसफल सिद्ध हुए और अरब यदि उनके हितों की 
अपेक्षा जनता के अत्यधिक आवश्यक हितों को प्राथमिकता दी जाती है तो उन्हें 
भसंतोष प्रकट नहीं करना चाहिए ।”४८ ॥ 


शिक्षा २०७ 


व्यावर मिशन स्कूलों के सुर्पारिटेंडेंट डी० डी० स्क्‍लब्रेड ने रीड द्वारा सरकारी 
सस्‍्कूलें खोलने की राज्य की नीति के विरुद्ध कड़ा विरोध प्रकट किया था |“ श्रजमेर 
के कमिश्तर एवं निदेशक शिक्षा-विभाग सॉड्स को उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र में 
यह असंतोष पूर्णतया स्पष्ट है । इस पत्र में उन्होंने यह तक॑ दिया है कि इस तरह के 
* सरकारी स्कूल खोलना सावंजनिक धन का अ्रपव्यय मात्र है ।7९ मिशन के अ्रधिका- 
रियों ने भी भारत के वायसराय रिपन को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा 
गया था कि “मिशन स्कूलें जनता की शैक्षरियक भ्रावश्यकताञ्रों की पूर्णतया पूत्ति कर 
रही हैं । इन सभी में उन छात्रों को शिक्षित करने की पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्य है 
जो स्कूल में उपस्थित होते हैं श्रौर नए सरकारी स्कूल खोलने का परिणाम पहले की 
तरह कट्ठुता एवं द्वेप का वातावरण होगा ।”*१ इस तरह के ज्ञापन का सरकार 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।* * 


सन्‌ १८५१ में, पाँच सरकारी स्कूलें सेंदड़ा, टाटोटी, मसूदा, परायड़ा भर 
भिनाये में खोली गईं ।*3 मसूदा में मिशन और सरकारी स्कूल दोनों थे । वहां के 
संबंध में सर्‌ १८८२ में हेरिल ने श्रपती रिपोर्ट में लिखा है कि मसूदा के अ्रधिकांश लोग 
सरकारी स्कूल के जारी रखने के पक्ष में हैं श्नौर छात्रों की संख्या एवं उनके शैक्षरि[क 
स्तर के हृष्टिकोण से सरकारी स्कूल श्रपने प्रतिद्वन्द्री (मिशन स्कूल) से कहीं अधिक 
श्रेष्ठ हैं “४ यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गत सदी के अंतिम बीस 
वर्षों में मिशन स्कूलों की प्रसंतोषजनक स्थिति के कारण ही सरकारी स्कूलें स्थापित 
करने की नीति को प्रोत्साहन मिला था । 


इस बात की संभावना पहले से ही थी कि भ्जमेर जहाँ की श्रधिकांश जत- 
संख्या रूढ्विदी व पिछड़ी हुई थी उसमें शिक्षा की गति धीमी रहेगी ।६* सन्‌ १८७१ 
में अजमेर में महिला नार्मेल स्कूल स्थापित कर उसके साथ लड़कियों का एक स्कूल 
भी (कन्या शाला) सम्बद्ध कर दिया गया। १८७५-७६ में महिला नॉर्मल स्कूल 
में १२ व स्कूल में १६ छात्राएं थीं।** लड़कियों ने सीवे-पिरोने के प्रशिक्षण 
को अधिक पसंद किया और इसी प्रशिक्षण से लड़कियां इस स्कूल की श्रोर 
झरम्म में आकर्षित हुई। १८६०-६१ में निजी और सावंजविक संस्थाम्रों को 
मिलाकर १६ स्कूलों में ५६७ लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। शिक्षा 
योग्य महिलाओं की संख्या के श्रनुपात में इनका प्रतिशत १.५ था। धीरे-धीरे 
महिला-शिक्षा के प्रति प्रचलित अंधविश्वास कम होता गया । मुसलमान महिलाएं 
झपनी पर्दानशीनी के कारण झौर राजपूत महिलाएं अपनी जातिगत संकीर्ाता' के 
फलस्वरूप इस क्षेत्र में काफी पिछड़ी रहीं । श्रजमेर-मेरवाड़ा की जनता के लिए 
महिला-शिक्षा एकदम 'अनुठी”ः और नवीन बात थी। इसकी धीमी गति होना 
आ्राश्वयेजनक नहीं था । 


रश्ण्द १६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


सन्‌ १८८१ में, प्रांत में यूरोपीय छात्रों के लिए सिर्फे एक रेलवे स्कूल अजमेर 
में था ।*० उस वर्ष इसमें छात्रों की संख्या २९ थी और सब्‌ १८९१ में यह बढ़कर 
€४ त्तक पहुँच गई थी। सन्‌ १८६६-६७ में यूरोपीय लड़के-लड़कियों के लिए एक 
स्कूल रोमन कैधोलिक कान्वेंट ने श्रजमेर में शुरू किया। इसने शीघ्र ही सभी रोमन 
कंथोलिक माता-पिता का ध्यान श्राकृष्ट कर लिया और रेलवे स्कूल के छात्रों की संख्या 
घट कर सद्‌ १६०३ में ५४ रह गई, जबकि कान्वेंट स्कूल में ८८ छात्र-छात्राम्रों की 
संख्या थी। दोनों ही सँकेंडरी स्तर की स्कूलें थीं जिन्हें सरकार से श्राथिक प्रनुदान 
प्राप्त होता था ।६5 


झ्रजमेर-मेरवाड़ा में प्राथमिक शिक्षा-प्रसार के लिए गत शताब्दी के चतुर्थ 
दशक में किए गए आरम्भिक प्रयास असफल रहे । वास्तविक झाधार तो सब १५५१ 
में स्थापित हुआ और शिक्षा का प्रसार तेजी से होने लगा । श्रंग्रेजी शिक्षा के प्रति 
लोगों का अ्रविश्वास श्रौर संदेश भी लुप्त हो गया । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गवने- 
मेन्ट कॉलेज की स्थापना और मेयो कॉलेज खोलने की घोषणा महत्वपूर्ण कदम्‌ थे । 
ये संस्थाएं बुनियादी तोर पर ठाकुरों श्र रजवाड़ों के राजधराने के लोगों के लिए 
थीं। सन्‌ १८९६ में बी०ए० विषय तथा सत्र १६१३ में बी० एस० सी० के विषय 
खुल जाता अ्रजमेर-मेरवाड़ा के शैक्षरिकक क्षेत्र में विकास के लक्षण थे । 

महिला-शिक्षा इतना व्यापक स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकी इसके मूल में लोगों 
की पुराणपंथी मनोदृत्ति और सामाजिक पिछड़ापन वाधक था । गत शताब्दी के उत्त- 
रा्द्र में मिशनरियों ने भी प्रमुख कस्बों और प्रामों में कई स्कूलों की स्थापना की, 
परन्तु मिशन स्कूलें लोगों में लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सकीं और उनका शैक्षरि[क 
स्तर भी सामान्यतः काफी गिरा हुआ था । 


सजल्याय प्य 


१. लाड्ड मेकॉले के भाषण--लांगमेन्स--लंदन (१८६३) पृ० २२३-२५ । 
२. उपरोक्त पृ० छ८ । 

३. एनीवेसेन्ट, इन्डिया ए नेशन, मद्रास १६२३ पृष्ठ १०१ । 

४. उपरोक्त 


“यद्यपि यह सच है कि अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय ईसाई मिशनरियों को है 
तथापि यह भी सही है कि उनका ध्येय शिक्षा न होकर घम्म-परिवर्तन 


१०, 


११६ 


शिक्षा २०६ 


“था तथा शिक्षा उसका माध्यम था । भारतीयों ने ईसाई धर्म की भ्रवहेलना 


करते हुए शिक्षा का पूर्ण फायदा उठाया । 

शिक्षा सिर्फ देशी स्कूलों में दी जाती थी । सव्‌॒ १८४५-४६ में इनकी 
संख्या ५६ थी जिनमें से ४२ हिन्दी व संस्कृत पाठशालाएं थीं व इनमें 
८०७ छात्र अध्ययन करते थे तथा १४ फारसी व शअरबी के मदरसे थे 
जिनमें २६६ छात्र थे। झजमेर व शाहपुरा में १३ फारसी व २० हिन्दी 
के स्कूल थे तथा शेप गाँवों में थीं। राजपुत, शिक्षा के प्रति उदासीन थे । 
इस जाति के कुछ विद्यार्थी हिन्दी स्कूलों में भ्रवश्य थे परन्तु फारसी 
मदरसे में एक भी नहीं था। (फाइल नं० ६६ आर० एस० ए० बी०) | 
इन स्कूलों में से अजमेर में ४५, पुष्कर में ५६, भिणाय में १६, केकड़ी 


: में १६ व रामसर में १६ विद्यार्थी थे । (फाइल नम्बर ६६ श्रार० एस० 


ए० बी० ) 
फाइल क्रमांक ६६ | 


« अजमेर देहात पाठ्शालाओं के निरीक्षक एस० डब्ल्यू फॉलन द्वारा एच० 


एस० रीड को पन्न दि० १ भअ्रक्टूवर, १८५६ पत्र संख्या ३८ । 
कर्नल सदरलेंड ए० जी० जी० राजपुताना द्वारा सचिव, भारत सरकार 


' को पत्र, दि० १० मार्च, १८४७ । 


भजमेर देहात पाठशालाझों के निरीक्षक एस० डब्ल्यू फॉलन द्वारा 
एच० एस० रीड को पत्र, दि० १ अश्रक्द्ूवर, १८५९ पत्र संख्या ३८ । 
“कुछ वर्षों पूर्व दिल्ली में इस आशय की श्रफवाह फैली थी कि देहली 
कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रंग्रेजी पोशाक पहनना शअ्रतिवार्य कर दिया 
जाएगा, इसे लोगों ने ईसाईयत का पर्याय मान लिया था । एसी तरह 
प्रजमेर में भी सैनिक विद्रोह के दिनों में यह श्रफवाह फैली थी कि गवर्ने- 
पेंट स्कूल के विद्याथियों की जाति नष्ट करने के लिए उनमें एक विशिष्ठ 
मिठाई वितरित की जाएगी । दोनों ही मामलों में कुछ भ्रभिभावकों ने 
सतर्कंतावश अ्रपने बच्चों को कुछ दिनों के लिए स्कूल भेजना स्थग्रित कर 
दिया था, परन्तु जब ये श्रफवाहें निमु ल सिद्ध हुई तो वे उन्हें पुनः स्कूल 
भेजने लगे ।” 


सब्‌ १८५३ में कुल २३० विद्यार्थी थे जिनमें ४४ मुसलमान झौर १५६ 
हिन्दू थे। सत्‌ १८६६ में यह स्कूल कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित 
था श्रौर सत्‌ १८६८ में इसे कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 
था । परन्तु शिक्षकों की सुं्या कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम कला 


२१० 


१२. 


१३, 
१४. 
१४, 
१६. 


३७. 


१८. 


१६. 
“ २०. 


१९वीं शतावदी का श्रजमे र 


परीक्षा के शिक्षण के लिए श्रावश्यक सीमा तक ही निर्धारित रखी 
गई थी । 

उत्तर-पश्चिमी प्रांत के सहायक सचिव द्वारा सचिव, भारत सरकार को 
पत्र, दिनांक ३ अग्रेल, १८४७ 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

प्रोफेसर हॉल व डा. फालोन के निर्देशन में स्कूल ने वड़ी तरक्की की थी । 


सर चार्ल्स बुड ने सत्‌ १८५४ में श्रपना वहुचचित संदेश प्रसारित किया 
जिसमें यूरोपीय ज्ञान के व्यापक प्रसार, प्रजा के नैतिक मानसिक एवं 
शारीरिक विकास तथा उच्चतम योग्यता के सरकारी कर्मचारियों की 
प्राप्ति के सुकाव निहित थे। सरकारी व्यय से अ्रधिकतम प्रजा को सभी 
उपयोगी और व्यावहारिक ज्ञान देने की योजना सुझाई गईं थी। पत्येक 
जिले में ऐसी स्कूलें खोलने का सुझाव दिया गया था जो स्थानीय भाषा 
के माध्यम द्वारा उच्चतम शिक्षा प्रदान कर सके। प्रारम्भिक शिक्षा से 
लेकर कालेज एवं विश्वविद्यालय के स्तर तक शिक्षा को पहुँचाने का लक्ष्य 
एवं इस श्राशय का शिक्षा क्रम इसमें निर्धारित किया गया था | उक्त संदेश 
पर आधारित सरकारी श्रादेश के श्रन्तर्गमत जनता में व्याप्त अशिक्षा की 
समाप्ति के लिए शिक्षा-विभाग की स्थापना की गईं। एस०« डब्ल्यू 
फॉलन द्वारा एस० एस० रीड को प्रेपित पत्र, दिनांक १ भ्रक्टूबर, १८५६ 
पत्र संख्या ३८। 


सी० एच० डिमेलों कार्यवाहक प्रिसिपल श्रजमेर कालेज द्वारा कर्नल प्रूक्स 
ए० जी० जी० राज० को पत्र, दिनांक १३ अ्रक्‍्ट्ूबर, १८७०; सच १८८८ 
में कालेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बन्धित था श्रौर सत्र १८६६ 
तक कालेज- का शिक्षणस्तर प्रथम कला वर्ग भ्रववा इंटरमीडियेट से भागे 
नहीं बढ़ पाया था। सन्‌ -१८९६ में ४२ विद्यार्थी एंट्रेंस कक्षा में पढ़ 
रहे थे जो मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जबकि चार कक्षाश्रों 
में विद्याथियों की संख्या ५५ थी। (ड्यूल पांक, अजमेर-मेरवाड़ा की 
मेडिकों टोपोग्राफिकल रिपोर्ट) पृ० ८८ । 

सी० एच० डिमेलो द्वारा निदेशक, शिक्षा-विभाग को पत्र दिनांक ७ 
नवम्बर, १८5७० । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 


२१. 
२२. 
२३. 


२४. 


२५, 
. २६. 


शिक्षा: २११ 


उपयुक्त । 
उपयुक्त । 
उपयुक्त । 
सी० यू० एचीसन द्वारा डिप्टी कमिश्नर श्रजमेर की पत्र दिनांक १२ 


जनवरी, १८७१ “इस योजना को प्रस्तुत करने में वायसराय एवं कौंसिल 


का मुख्य उद्देश्य राजाओ्रों और राजपूताने की प्रजा की रुचि शिक्षा के 
प्रति जागृति कर इस क्षोत्र में उनकी सहानुभूति प्राप्त करना है । ऐसी 
शआ्राशा है कि रियासतों के शासक स्वयं इतने समझदार हैं कि वे रियासतों 
के मध्य ऐसी संस्था की संरचना के लाभ को श्रच्छी तरह से समभत्े हैं । 


जे० डी० लादहूश-गजेटोयर्स भ्रजमेर-मेरवाड़ा (१८७४५) पृ० ६२ 

धौलपुर, जैसलमेर और डूगरपुर की तीन रियासतों ने श्रारम्भ में इस 
कोप में अनुदान राशि नहीं दी थी परन्तु बाद में डूंगरपुर प्रौर जैसल- 
मेर ने भ्रनुद।न राशि प्रदान कर दी थी । जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, 


४ “कोटा, भरतपुर, बीकानेर, भालावाड़, अलवर तथा टोंक रियासतों ने 


कॉलिज पार्क में छात्रावास भवनों का ४,२८,००० रुपए की लागत से 
निर्माण करवाया था तथा उस पर वापिक व्यय लगभग १०,५६०० 


- रुपए किया जाता रहा । इस राशि में हाऊस मास्टर और कर्मचारियीं 


२७. 
 र८, 


१ 


40 -२६.; 


३०. 


$ हे 8 


का वेतन भी समाहित था। 


, जै० डी० लाहुश गजेटीयर्स श्रजमेर-मेरवाड़ा (१८७४) पृ० ६२। 


“गत वीस वर्षों में शिक्षा की श्रजमेर श्रौर राजपूताने में बहुत प्रगति 
हुई है। सर १८७६ में २१ विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में बैठे थे 
जबकि सन्‌ १८९६ में इन विद्याथियों की संख्या २०० हो गई थी । यदि 


'उचित सुविधाएं प्राप्त होती रहीं, तो यह निश्चित है कि इनमें से श्रधि- 


कांश विद्यार्थी वी ० ए० तक शिक्षा जारी रख सकेंगे जिससे उन्हें सरकारी 
विभागों एवं रजवाड़ों में आ्राजीविका प्राप्त हो सकेगी ।* 
एफ० एल० रीड, प्रिन्सिपल गवर्नमेंट कॉलेज श्रजमेर द्वारा प्रसारित 


:विज्ञाप्ति दिनांक २३ मार्च, १८६६ | 
' प्रिन्त्िपल रीड की विज्ञप्ति दितांक २३ मार्च, १८६६। 


कमिएनर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्तर श्रजमेर-मे रवाड़ा तथा 


..ए० जी० -जी० राजपूताना को पत्र दि० २३ जुब, १८६६। 


४... मिम्न तालिका का वी० ए० की कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए प्राप्त 
श्राथिक सहायता की सूचक हैः--- 


२१२ १९वीं शताब्दी का अजमेर 


अ--ठाकुर तथा इस्तमरारदार 


१--रावबहादुरसिह मसूदा रुपए ३,००० 
२--देवलिया ठाकुर न ४०० 
३--दातरी ठाकुर २०० 
४--सावर ठाकुर रु १,००० 
#--खरवा ठाकुर मशक १० 
६--गोविंदगढ़ ठाकुर 5 ७५ 

७--ठाकुर सरदारसिह हा छः 
८घ--भवाब शमस्सुद्दीन श्रलीखान ञ) ११० 

ब--सेठ एवं साहुकार 

६--सेठ चंपालाल रुपए * ४५,००० 
१०--सेठ समीरमल 5 २,००० 
११-सेठ मूलचन्द सोनी हर २,००० 
१२--सेठ सोभागमल है ७०० 
१३-सेठ पन्मनालाल | ४०० 
१४--सेठ हरनारायण ञ्र ३०१ 
१५--भूतपूर्व विद्यार्थी एवं अन्य क १०,३३० 
कुल योग २०,५२६ 


(परिशिष्ट सूची संलग्न पत्र संघ्या ३७७-८ दिनांक २३ नवम्बर, १६०५ 
प्रिन्सिपल गवर्न॑मेन्ट कॉलेज श्रजमेर द्वारा कमिश्नर, अ्रजमेर-मेरवाड़ा को 
प्रेंपित) 
२१. शिक्षा-विभाग भारत सरकार क्वरा प्रसारित विज्ञप्ति, ३१ फरवरी, 
१६१३, सं० ३०१ सी० डी० । 
रे, फाइल क्रमांक २२८ सत्‌ १६१३-१४ (कमिश्नर कार्यालय, अजमेर) । 
र३. रजिस्ट्रार इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा त्रिन्सिपल गवर्ममेन्ट कॉलेज 
अजमेर को पत्र, दि० २० जनवरी, १६१४ संख्या २८० । 
कॉलेज के पास एक अच्छा पुस्तकालय था उसके अहाते में छात्रावास भवन 
भी था जिसमें नार्मल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र तथा देहातों से श्राए हुए 
छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों के लिए रहने एवं खाने की व्यवस्था थी । इस 


३४. 


३ चर जी 


३७. 


३५८. 


३६. 
« उपयुक्त । 


शिक्षा २१३ 


छात्रावास में पचास छात्रों की व्यवस्था थी। कॉलेज के कर्मचारी वर्ग 
में £ प्रिन्सिपल, संस्थाओं के प्रधानाचार्य, ६ प्रोफेसर, १३ अंग्रेजी के 
शिक्षक, ६ पंडित, & मोलवी एवं १ पुस्तकालय व्यवस्थापक की व्यवस्था 
थी । (इरेल पांक, मेडिको टोपोग्राफिकल रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा 
पृष्ठ ८८) । 


शिक्षा-कर की अलोकप्रियता का अनुमान इसी से श्रांका जा सकता है कि 
सन्‌ १८५७ में जब भिताय राजा की साली सती होने लगी तो पंडितों ने 
उसकी चिता के चारों श्रोर खड़े होकर उक्त सती से अपने प्रभाव द्वारा 
देहाती स्कुलों पर लगने वाले कर की समाप्ति की याचना की । 


फाइल क्रमांक २२९ सब्‌ १६१३, कमिश्नर कार्यालय, अजमेर । सब 
१८७६-७७ में जिला पाठशालाझों का पुनर्गठन किया गया था। इन्हें सरकार 
से श्राथिक सहायता तथा ३ह वापिक शुल्क में से (१ प्रतिशत) अनुदान 
मिलता था । सन्‌ १८७६-७७ से लेकर सब १६०० तक इन पाठशालाम्रों 
की संख्या में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुम्ना था। इनकी संख्या 
यथावत रही | सत्र १८७६ में इस पाठशालाओं के नियमित छात्रों की 
संख्या १७७० थी, सन्‌ १६०० में छात्रसंड्था ४०८५ थी जिसमें २७८८ 
छात्र श्रजमेर के तथा १२६७ छात्र मेरवाड़ा के थे । श्रजमेर-मेरवाड़ा की 
मेडिको टोपोग्राकिकल रिपोर्ट ड्ुरेल पांक पृ. ८८ । 


क्षेत्र में १९ एडवांस्ड स्कूलें भी थीं जो सार्वेजनिक संस्थाग्रों द्वारा संचालित 
होती थीं । 


दो तरह की स्कूलें थीं--एक तो तहसील स्कूलें श्रथवा वनव्यूलर मिडिल 
स्कूलें एवं दूसरी हलकावंदी या वनवियुलर एलीमेंटरी स्कूलें थीं। तहसील 
स्कूलों का सम्पूर्ण भार सरकार द्वारा वहन किया जाता था। स्कूल 
भवनों का निर्माण तथा शिक्षकों का वेतन सरकार चुकाती थी। सामान्य 
प्रभार की पूर्ति विद्यार्थियों के शिक्षा शुल्क से की जाती थी। हलकाबंदी 
स्‍्कूलें जमींदारों से उगाहे गए शिक्षा शुल्क पर निर्भर थी-- 
विद्यालय-निरीक्षक द्वारा एल, एस. सॉडर्स को पतन्न, दिनांक २८ अगस्त, 
१८७१ । 

ईं, एफ, हेरिस, कार्यवाहक भ्रिन्सिपल गवर्नमेन्ट कॉलेज, श्रजमेर द्वारा 
कसिएतर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दि. १८ जुलाई, १८६६ संख्या २६५ । 
उपयुक्त । 
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उपयुक्त । 

उपयु क्त ।' 

उपयुक्त । 

विद्यालय निरीक्षक, श्रजमेर की वापिक रिपोर्ट वर्ष सत्र १८८०-८१ से 
अंकित उद्धरख । 

उपयुक्त । 

रीड, प्रिन्सिपल गवर्नमेन्ट कालेज हारा सॉड्स कमिश्तर श्रजमेर के पत्र, 
दि. ११ दिसम्बर, १८८१ । 


रीड का कथन है कि उन्होंने मसुदा मिशन स्कूल का निरीक्षण करने पर 
यह देखा कि श्रढ़ाई साल की शिक्षा के वाद भी छात्र साधारण ग्रुणा 
करने में असमर्थ थे । अ्रन्य विषयों में भी उनका सामान्य ज्ञान बहुत ही 
निम्न स्तर का था । टांटोदी मिशन स्कूल में चार साल की शिक्षा के पश्चात्‌ 
भी छात्र सामान्‍य ज्ञान से अधिक भागे नहीं बढ़ सके थे । व्यावर स्कूल 
भी पुराने रिकॉर्डो की जाँच तथा व्यक्तिगत निरीक्षण से पूर्णतया श्रसंतोष- 
जनक सिद्ध हुआ था । रीड प्रिन्सिपल गवर्नभेन्ट कालेज, श्रजमेर द्वारा 
साँडर्स कमिएनर श्रजमेर को पत्र दि. ११ दिसम्बर, १८८१ 


सॉड्स, कमिश्नर अ्रजमेर को पन्न दिनांक २२ जून, १८८१ । 

स्कूलब्न ड द्वारा कमिश्नर एवं शिक्षा निदेशक श्रजमेर को पत्र दिनांक २२ 
जून, १८८९१ 

स्कूलब्न ड द्वारा सॉडर्स को पत्र विनांक २६ जून, १८८१ । 

सच १८८१ में झ्रायोजित मिशन कांफ्रेन्स की ओर से स्कूलब्नंढ एवं जै. 
भ्रे, द्वारा वायसराय को प्रस्तुत ज्ञापन, फाइल क्रमांक १८। 

रीड हारा सॉडर्स कमिश्तर अजमेर को पत्र, फाइल दिनांक ११ दिसम्बर, 
श्प८१ । 

मसुदा स्कूल २० जून, १८८१ को खुला और शीघ्र ही 5० लड़के भरती 
हो गए थे । 

हेरिस द्वारा विशेष रिपोर्ट दिनांक र८ जून, सदर १८८२, 


सच १८६७ में महिला अध्यापिकाओ्रों के प्रशिक्षण के लिए एक छ्कूल 
पुष्कर में लोला गया था परन्तु यह परीक्षण सफल नहीं हुआ, क्योंकि 
इस स्कूल के अध्यापिका पद के लिए शिक्षित महिलाएं उपलब्ध नहीँ हो 


शक्षा विभाग प्रमेर- 
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जनता की भार्थिक स्थिति 


सब्‌ १८५७ के सैनिक विद्रोह में स्थानीय जनता ने भाग नहीं लिया था और 
गदर एक गरजते बादल की तरह विना बरसे ही श्रजमेर के राजनीतिक झाकाश से 
गुजर गया था ।* किन्तु इससे यह अनुमान लगाना गलत होगा कि अजमेर>»मे रवाड़ा 
की जनता श्रंग्रेजी प्रशासन के अन्तर्गत सुखी और समृद्ध थी । 

श्रजमेर-सेरवाड़ा में श्रंग्रेजों के शासन के श्रन्तगंत किसानों की दयनीय स्थिति 
बराबर वनी रही । इसका मुख्य कारण यह था कि मराठों ने श्रपने शासन के 
प्रन्तिम वर्ष सें जो लगान की रकम वसूल की थी उसी को आधार मानकर अश्रंग्रेज 
सरकार इस पूरे काल में श्रपती लगान की राशि को निर्धारित करती रही | खालसा- 
क्षेत्र में केवल उन्हीं किसानों को भूमिया ठिकाने में हक प्राप्त थे, जो अपनी भूमि 
में कुआ, नाड़ी, मेड्बंदी श्रादि का निर्माण करते थे ।* भ्रसिचित और वंजर भूमि 
पर सरकार का स्वामित्व था ।३3 अंग्रजों के शासन के प्रारम्भिक काल में लगान की 
दर फसल का आधा हिस्सा होती थी । सरकार किसानों की ग्रिरी हुई हालत से 


अनभिज्ञ थी। उनके छारा निर्धारित राशि श्रपूर्ण एवं श्रविश्वस्त आँकड़ों पर 
श्राधारित थी | लगान निर्धारित करते में उतका हृष्टिकोश सिर्फ राजस्व की 


वृद्धि करना होता था ।* उन्होंने लोगों की स्थिति जानने का कभी प्रयत्व किया ही 
नहीं ।६ मेरवाड़ा में जमीन पथरीली होने के कारण आधी फसल लगान के रूप में 
देता किसान की क्षमता के बाहर था । कुछ समय के लिए सरकार ने यह व्यवस्था 


जनता की श्राथिक स्थिति ११७ 


भी करदी थी कि अ्रगर किसी गाँव में किसान के गाँव छोड़कर चले जाने या कृषि 
के धन्धे का परित्याग कर देने के कारण लगान की राशि में जो कमी होगी तो उसकी 
पूति उन लोगों को करनी पड़ती थी जो खेती नहीं करते थे । इसने लोगों पर 
कर का भार बढ़ा दिया था ।९ यद्यपि बाद में लगान की दर शझ्ाधी से घटा कर 
हूं कर दी गई थी,” परन्तु इसने भी किसानों को वास्तविक राहत प्रदान नहीं की, 
क्योंकि श्रारम्भ में निर्धारित कर की दर इतनी ज्यादा थी कि उसका ह हिस्सा भी 
किसानों के लिए भ्रधिक था। सरकार ने सिंचाई के लिए कुछ तालाबों श्रादि का 
निर्माण भ्रवश्य कराया परन्तु इसमें भी सरकार का हृष्टिकोश किसान को सिंचाई 
के साधन उपलब्ध करवाने के वजाय श्रपनी राजस्व की श्राय की वृद्धि की नीयत 
रहती थी ! सिचाई के साधन भी सरकार अपनी शोर से तैयार नहीं करवाती थी । 
जब कभी कोई नया तालाब बनाया जाता था या पुराने की मरम्मत की जाती थी तब 
कराधान के समय निर्माण का व्यय का खर्च श्रतिरिक्त जोड़ा जाता था । कर्नल डिक्सन 
जैसे व्यक्ति ने भी लगान की दर इतनी ऊँची निर्धारित की थी कि उसे श्रच्छे वर्षों में ही 
वसूल किया जा सकता था । कर्नल डिक्सन ने यद्यपि भ्रकाल व सूखे की स्थिति में 
लगान में झ्रावश्यकतानुसार छूट की व्यवस्था रखी थी परन्तु सब १८८०-८४ के बीच 
श्रजमेर में केवल ६५५ रुपए तथा मेरवाड़ा में कुल ५६१ रुपए की छूट दी गई थी ।* 
इससे यह स्पष्ठ हो जाता है कि यह राहत सिर्फ दिखावामात्र थी। इस्तमरारदारी 
क्षेत्र में लगान के कढ़े नियमों के बाद भी खालसा क्षेत्र के भ्रन्य किसानों की तुलना में 
वहाँ के किसानों की स्थिति ठीक थी। खालसा-क्षेत्र के किसान भारी कर्ज में हब 
हुए थे ।** न 

मराठा शासनकाल से इस्तमरारदारी क्षेत्र में किसानों की हालत खराब 
होने लगी थी। मराठों की नीति थी “जितना लिया जा सके ले लो ।” वे मनमाने 
कर इस्तमरारदारों से वसूल करते थे ।१९ इस्तमरारदार जितना घन मराठों को 
प्रदान करते थे वह उनके द्वारा किसांनों से वसूल किया जाना स्वभाविक था। 
मराठा काल में लगभग ४० कर व उपकर प्रचलित थे । इस कारण मराठा काल 
में किसानों से कई नये कर व उपकर वसूल किए जाने लगे । मुगलकाल में इन ठिकाने- 
दारों को अपने ठिकाने छिनने का भय बना रहा था परन्तु मराठें ने नकद भुगतान 
के एवज में उन्हें अपने ठिकानों का स्थाई स्वामी बनाकर उन्हें निरंकुश अभ्रधिकार 
प्रदान कर विए थे ।१९ मराठों की मुख्य इच्छा घन बटोरने की थी। उन्होंने इन 
ठिकानेदारों को भूमि का स्वामी बना कर किसानों को पूर्णतया उनकी मर्जी पर छोड़ 
दिया था । इस कारण ठिकानेदारों को श्रपने ठिकाने में रहने वाली जनता पर श्रसीमित 
श्रधिकार प्राप्त हो गए थे ।१३ श्रंग्रेजों ने इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया । 
अ्रंग्रेज सरकार ने सन्‌ १५७७ में इस्तमरारदारों पर पअ्रतिरिक्त कर समाप्त करते 
समय भी इस बात का कोई ध्यात नहीं रखा कि उसी श्रनुपात में करों व लागवागों 
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से आराम जनता को राहत मिले १४ इसका परिणाम बहू हुआ कि इस्तमरार- 
दार को प्राबिक राहत मिलने करे बाद नी जनता करों से पहले के समान ही दवी 
रही | १४ सिर्फ उन चन्द व्यक्तियों को छोड़चर जिनके परिवार उस ठिकाने में इस्त- 
मरारदार के श्रागमन के पूर्व से बसे हुए थे, शेष जनता को अपने गकानों को बेचने का 
प्रधिकार भी श्राप्त नहीं धा १५ पअ्ग्रेज सरकार में सत्‌ १८७७ के भूमि एवं राजस्व 
विनिमय की धारा २१ के श्रन्तर्गत ठिकानों में किसान को इस्तमरारदार की भूमि 
पर किरायेदार का स्थान दे दिया था। इल्तमरारी ठिकानों में क्रिसान को भूमि 
पर ऐसा कोई श्रभिकार प्राप्त नहीं था कि जिसके अन्तर्गत किस्तान ठिकानेदार के 
श्रप्रस्॑न होने पर भी उस ठिकाने में रह्‌ सकता था ।१४ कठोर कर और पसुरक्षा के 
कारण ठिकानों भें किसान की स्थिति दयनीय हो गई थी । १० फिसान को प्रपनी 
उपज का साठ प्रतिशत ठिकानेदार को लगाने व अन्य लागवागो के झूप में दे देना 
पढ़ता था ।९६ इस्तमरारदारी क्षेत्र में किसान को उनकी बेदखली के विरुद्ध किसी 
भी प्रकार के कानूनी श्रधिकार प्राप्त नहीं थे ।१९ अंग्रेज सरकार ने सार्वभौम सत्ता 
होने के नाते नागरिकों के अधिकारों के प्रश्य पर भी ठिकाने की जनता को सुरक्षा 
प्रदान करने का प्रयत्त नहीं किया था । 3१ ' 


प्राय: प्रतिवर्ष अकाल पड़ने से क्षेत्र की जवता की श्राथिक स्थिति जर्जर हो 
गई थी। सब्‌ १८१९६, १८२४, १८३३, १५८४८, १८६४, १८९०-६२, १८९८- 
१६९०० शौर १६०१-१६०२ के श्रकाल वर्षो ने क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति पैदा 
कर दी थी, जिससे लोगों का आत्मविश्वास और श्रात्मसम्मान पूर्णातया नष्ट हो 
गया था ।** गरीब जनता राहत के लिए कराहने लगी थी। पारिवारिक बंधन 
शिथिल हो गए थे। क्षेत्र के तीन-चौथाई मवेशी नप्ट हो गए थे । सब्‌ १८७६ में 
राजपुताना-मालवा रेल मार्ग ने भौतिक समृद्धि के श्रासार उत्पन्न किए परन्तु इससे 
विशेष फर्क नहीं हुआ । अ्रजमेर शहर की जनसंख्या भी पहले की श्रपेक्षा दुगनी हो 
गई थी । शहर का महत्व बढ़ा एवं विस्तार भी हुश्ना परन्तु जिले के ग्रामीण क्षेत्र 
के लोगों पर श्रकालों के इतने गहरे प्रहार हुए कि श्रजमेर इनकी क्षतिपूर्ति करने में 
प्रसमर्थ रहा श्रीर इसकी प्रगति में ये विपदाएं बहुधा वाधक ही बनी रहीं ।*३ 


झजमेर-मेरवाड़ा जिले की श्रधिकांश ज़नता कृषि प्रधाव थी श्रतएवं इस 
तथ्य को समभ लेने मात्र से ही हम यह अ्रनुमाव लगा सकते हैं कि निरंतर भ्रकालों एवं 
सूखों की स्थिति ने कितनी गंभीर क्षति पहुँचाई होगी । श्रौद्योगिक जनसंख्या केवल 
१७.७४ प्रतिशत थी जो मुख्यतया कपास एवं चमड़े के उद्योगों, किराना एवं परचुन 
के घंधों भौर रेलवे वकंशॉप में लगी हुई थी । खेतिहर मजदूरों के अतिरिक्त सामा- 
न्‍्य-श्रमिक की जनसंख्या १०.५६ प्रतिशत थी । निजी नौक्षरियों ग्ेर सरकारी में 
४,६९१ और ४.२१ प्रतिशत व्यापार में लगी हुई थी ! स्वतंत्र साधन वाले लोग 
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मुश्किल से १.८०, प्रतिशत थे जबकि रोजगार एवं सरकारी सेवाश्रों में लगे लोग 
२.५६ प्रौर २.३५ प्रतिशत थे। झत: यह स्वाभाविक था कि भकाल के वर्षों ने भ्धिकांश 
जनता पर क्र प्रह्र किया और यहा के उद्योग घंघों पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा । *४ं 

मुश्किल से १.८० झ्राथिक कठिनाइयों के साथ ही छुछ तो शिक्षा प्रसार भौर 
बहुत कुछ सामाजिक-बामिक श्रान्दोलनों के फलस्वरूप राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी 
जिसने की लोगों में निराशा का भाव पैदा हुआ । इस निराशा की भावना ने अंग्रेज 
शासन के प्रति छणा की भावना उत्पन्न की । *£ 

यद्यपि यह जिला सबु १८५१ में नियमित व्यवस्था के श्रन्तर्गंत श्रा गया था 
तथा कर्मल डिक्सन के समय में कृषि आदि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य भी हुए 
परन्तु साथ ही यह तथ्य भी साफ है क्रि श्रंग्रेजों ने राजस्व के रूप में जहाँ दो सो की 
राशि प्रौचित्यपूर्ण मानी थी वहां लोगों से तीन सौ झपए तक वसूल किए तथा जहाँ चार 
सौ रुपया लेना चाहिए घा वहाँ पाँच सौ रुपए वसूल किए शौर इतने पर भी उनका 
सदा ही यह तक रहता था क्वि राजस्व व सरकारी घुल्क में श्रौर भी वृद्धि की गुंजाइश 
हैं। *६ फलस्वरूप जनता श्राथिक भार से दव गई थी और उराकी स्थिति भिखा- 
रियों जैसी वन गई थी । अंग्रेजों ने चौकीदारी कर पहले दुगुना श्रौर फिर चौगुना 
कर दिया था। इस तरह उन्होंने लोगों को करों से दबा रखा धा। सभी 
प्रतिष्ठित और शिक्षित लोगों के घंधे चौपट हो गए थे भौर लाखों लोग जीवनयापन 
की तलाश में वेघरवार हो गए थे । जब कभी कोई व्यक्ति घंधे या फाम की तलाश 
में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का निर्णय भी करता तो प्रत्येक व्यक्ति से 
सड़कों पर गुजरने के फर के रूप में एक पश्राना व बलगाड़ी के लिए चार प्रामे से 
लेकर शभ्ाठ पभ्राने तक फर वसूल किया जाता घा । केवल वे ही लोग यात्रा कर पाते 
थे जो यह कर झुका सकते थे । किसानों की हालत दयनीय हो गई थी श्रौर तौकरी- 
पेशा लोगों की स्थिति भी शोचनीय थी । ३१० 

श्रंग्रेजों के श्राधिपत्य के सम्पूर्ण काल में श्रजमेर-मेरवाॉड़ा का किसान श्राकाश- 
वृत्ति पर ही जीता था। उनके णीवन-यापन का एकमान्न साधन खेती था। किसान 
पर्याप्त संस्या में मथेशी पालकर भी श्रपनी श्राय में श्रतिरिक्त वृद्धि करने का प्रयास 
फरते थे परन्तु श्रकाल एवं श्रभाव की स्थिति के कारण पशु भी श्रधिकांशतः नष्ट हो 
जाते ये। मवेशधियों से उन्हें दूध, घी, ऊन श्र खेतों के लिए खाद उपलब्ध 
हुआ फरती थी ।*+* श्रकाल के समय में पाँच प्रतिशत पशु ही वच पाते थे । घास व 
घारे के श्रभाव भें, मवेधियों की भारी क्षति होती थी श्रोर इस तरह उनके जीवन की 
देनिक श्रावश्यवतातों की पूर्ति होना भी कठिन हो जाता था [१ 

किसानों में बच्चों की संख्या एक सबरो बड़ी समस्या थी । उन्हें श्रपने सीमित 
हाथों एवं साधनों से श्रनेक प्राणियों का पेट भरना होता था । एक तरफ श्राए दिन 
परिवार में नये सदस्यों की वृद्धि श्रीर दुसरी तरफ श्रकाल से किसानों के लिए भोजन 
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धोर जीवनोंपयोगी वस्तुएं जुटाना कठिन समस्या थी । इसका दुष्प्रभाव उनकी खुराक 
पर पड़ता था। उन्हें पोपणा, शक्ति से हीन भर श्रपर्याप्त भोजन पर गुजारा करना 
पड़ता था। सामान्यतः वे एक समय ही भोजन करते थे 3% 


कृषि भूमि में भी वृद्धि हुई थी । खाद्यान्नों के ऊँचे भावों से किसान को लाभ 
न पहुँच कर सूदखोर महाजनों को इसका लाभ मिलता था। किसान ऋण से दबा 
रहता था । यदि किसान अपनी फसल निकट एवं दूरस्थ मंडियों में बेचने ले जाता 
तो उसे भ्रवश्य ही लाभ पहुँच पाता, परन्तु यहाँ का किसान ग्राम साहुकार पर प्रधिक 
निर्मर रहता था ।३१ 

लोगों की सामान्य खुराक गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, ज्वार और मोठ प्रादि 
की दालें थीं। किसान अ्रधिकांशत: जो श्रौर मक्का पर गुजारा करता था। जिले 
के श्रधिकांश क्षेत्र में यही फसलें बहुतायत से होती थीं। श्रकाल एवं पशुधन के हास 
से घी दूध किसानों के लिए जीवन की श्रावश्यकता न रहकर त्योंह्वारों की चीजों में 
शुमार होने लगा था। लोगों की वाधिक खपत के अनुपात में फसलों की उपज में 
भारी ग्रिरावट भ्रागई थी । रेलवे की रसीदों को देखने से पता चल जाता है कि उन 
दिनों श्रजमेर में बाहर से प्रतिवर्ष भारी गल्‍ला मेंगाया जाता रहा था ।3३ 

श्रकाल के दिनों में अ्रंग्रेज सरकार ने राहत का हाथ में लेना प्रारम्भ किया 
था जिससे किसानों को भ्रुखमरी,भ्ौर दूसरे स्थानों पर जाने से बचाया जा सका । 
सरकार के इन कदमों का जनता पर विशेष प्रभाव पड़ा ।33 सरकार तकाबी ऋण 
बाँटने, कतिपय श्रकाल राहत कार्य और श्रन्य राहत सामग्री वितरित करने के कदम 
उठाती रहती थी । अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जिले की स्थिति और भी खराब 
हो जाती तथा भारी संख्या में लोग दूसरे स्थानों पर चले जाते । राहत काये में 
लगे लोगों को इतनी ही मजदूरी दी जाती थी जो मात्र उनके भरण-पोपणा के लिए 
पर्याप्त होती थी। रेलों के माध्यम से चारा बाहर से मंगवाया जाता था ताकि 
जिले के मवेशियों को वचाया जा सके ।3४ 

भारत के सभी प्रान्तों की अपेक्षा राजपुताना अपनी विशिष्ट प्राकृतिक स्थिति 
के कारण आये दिन अ्रकाल-से घिरा रहता था। शअ्रजमेर-मेरवाड़ा जिले में एक भी 
नदी या नहर नहीं होने से यहाँ की खेती समय पर होने वाली वर्षा पर ही निर्भर 
थी । जब कभी वर्षा का अभाव होता, लोग सिंचाई के लिए कुश्रों, जलाशयों भ्रादि 
स्रोतों का उपयोग करते थे । कुओों तालाबों एवं नाडियों के निर्माण द्वारा यदि कभी 
एक मौसम सूखा रहता तो कुछ उपज इन साधनों से संभव हो पाती थी । इस जिले 
में अकाल एवं सूखे का सामना करने के लिए इन साधन सखरोतों में वृद्धि की गई थी । 
इस तरह के निर्माण कार्यों से राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हुई । इस तरह एकाघ 
वर्ष वर्षा की कमी एवं सूखे के व्यापक प्रभाव को किसान श्रासानी से इन सिंचाई 
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स्रोतों फी सहायता से मेलने में समर्थ हो गया था 3* 

एक साध हो दो तोन वर्ष तक अकाल का लगातार प्रकोप न होने पर 
भ्रकाल की इतनी भयावहता का यहाँ की जनता को कदापि गझ्रनुभव नहीं होता घा। 
य॑ा्पि सरकार ऐसे समय राहत कार्य करती थी तथापि प्रकाल के दिनों में किसानों का 
प्रपने मवेशियों के साथ दूसरे स्थानों पर जाना बना रहता था। नयोंकि किसान 
सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए छार्यों के प्रति कुछ ज्यादा झ्राशावान नहीं होते 
थे ।३४ ज्यादातर किसान सूसे एवं श्रकाल के दिनों में श्रपने मवेशियों को मालवा 
ले जाया करते थे ।39 

जहाँ तक सुख-सुविधाओं के उपयोग का प्रश्न है श्रजमेर-मेरवाड़ा की कृपक 
जनता यह लाभ केवल अच्छी फसल प्राप्त करने पर ही उठा सकती थी | राजपूताना 
में भफ़ीम भौर तम्बाकू मौज शौक की बस्तुम्रों में सम्मिलित नहीं थी। ये जीवन की 
प्रावप्यकताएं वन गई थीं शौर लोग साधन उपलब्ध होने पर इनका छुलकर उप- 
योग किया करते थे । परन्तु श्रकाल के दिनों का प्रभाव इन पर भी पढ़ता था । 
देहातों में दृस व्यसन का बहुत श्रधिक प्रचलन नहीं था परन्तु णहरों एवं कस्वों में 
जहाँ मजदूरी श्रासानी से उपलब्ध हो जाती थी, वहाँ दूसरी ही स्थिति थी । एक 
किसान शराब तभी पीता था जब उसकी प्रन्य ग्रावश्यकताम्रों की पूर्ति हो जाती 
या उसके सेत लहलहा उठते थे । कर्ज में दवे रहने के कारण किसान श्राभूषण पर 
भी खर्च नहीं कर पाते थे । इस तरह की संभावनाएं इसलिए भी पैदा नहीं हो 
सकती थीं वयोंकि गाँव का महाजन बाज की तरह किसान-परिवार में समृद्धि के 
लक्षण नजर प्राने की वाद में लगा रहता था जिससे कि वह दीवानी श्रदालत की 
राहायता से उस पर भषट्टा मार सकें ।35 


“बाल्टर कृत द्ितकारी सभा” के उद्घाटन के साथ ही राजपूताना के राज- 
पू्तों में विवाह एवं प्रत्य क्रिपाक्रमों सम्बन्धी सामाजिक सुधार होने लगे थे | इन 
सुधारों की घ्रावश्यकता एक लम्बे समय से श्रनुभव की जा रही थी। इन सुधार- 
ध्रारदोलनों फा प्तमाज में स्वागत हुम्रा था। शहर श्र गाँवों की सभी जातियों में 
इनका प्रनुकरण करने का प्रयास प्रारम्म हुझ्आा श्रौर विवाह एवं भ्रंतिम क्रियाकर्म 
झौर श्रवसरों पर होने वाले प्रंधाधुल्ध सर्च पर रोक के प्रयत्व प्रारम्भ हुए | सामास्य 
प्रशिक्षित जनता इन सुघारों के प्रति सहज ही भ्राकृष्ट नहीं हुई होती यदि इस क्षेत्र 
में भ्रकाल तथा कर्ज के भार से लोगों की श्राधिक स्थिति खराब नहीं होती | खराब 
श्राधिक स्थिति के कारण भी लोगों ने व्यर्थ के खर्चे से बचाने के लिए साजाजिक 
सुधार का सहारा लिया। णब श्रच्छी एवं भरपूर फसल होती थी तब किसान 
“मौसर” श्रादि के नाम पर जी सौल कर व्यय करने में पीछे नहीं रहता था । ६ 

जिले में रेलों के श्रागमन से भी चीजों के भावों में स्थिरता श्राई थी और 
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रई के व्यापार को प्रोत्साहन मिला था । इस जिले से रुई ही एकमात्र ऐसी व्याव- 
सायिक फसल थी जो बाहर भेजी जाती थी परन्तु इसका किसानों पर विपरीत 
प्रभाव पड़ा क्‍योंकि रेलों का साधन होने से पहले वे स्थानीय उपज के अच्छे दाम 
उठाया करते थे ।४० 


कृषकों की ऋण ग्रस्तता ने व्यापक स्वरूप प्रहण कर लिया था इस ऋण- 
ग्रस्तता की वृद्धि के कारण किसानों में व्याप्त गरीबी, श्रज्ञान, दुरदर्शिता का भ्रभाव, 
विवाहों व क्रियाकर्म पर श्रपव्यय॒ तथा ऋण चुकाने की असमर्थता इसके मुख्य 
कारण थे ।४१ 


भारत में प्रचलित संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली, कस्बों एवं शहरों की श्रपेक्षा ग्रामों 
सें अधिक गहरा प्रभाव जमाए हुए थी ) इस प्रथा से लाभ और हानि दोनों ही थे । 
परन्तु इस बात में कोई सन्‍्देह नहीं है कि अगर सौभाग्य से किसान सूदखोर या 
महाजन के चंगुल से बच पाता तो अन्य व्यवसायी की श्रपेक्षा वह भ्रधिक श्रजित 
करने की स्थिति में था। परन्तु एक वार वह श्रगर बनिएं की छोटी सी ऋशग्रस्तता 
में भी फेस जाता तो उसका पीढियों तक उसके चंग्रुल से निकलना संभव नहीं था । 
पितृऋण छुकाने की नैतिक परम्परा का पालन करने के कारण बहुधा सुदखोर अपनी 
बेईमानी से किसान का शोषण करता चला जाता था ४ । 


किसान हिसाव नहीं रखता था उसका सभी लेन देन गाँव के साहुकार के यहाँ 
था जहाँ उसकी श्रतिरिक्त फसल उसके भंडार में जमा हो जाती थी | महाजन की 
बही में किसान का भ्रनाज कम मूल्य में जमा कर लिया जाता था श्र उसे कर्ज के 
रूप में धन बहुत ही ऊँची दरों पर दिया जाता था । यदि दुर्भाग्य से मौसम प्रतिकूल 
रहता, जो कि राजपूताना में सामान्य बात थी, तव किसाव को आ्रावश्यकता की वस्तुएं 
भी उसी के यहाँ से लानी पड़तीं और एक वार ऋण का खाता आरम्भ हो जाने के 
पश्चात्‌ वह सदा के लिए साहुकार के हिसाव से बढ़ता ही जाता और उसका कभी 
श्रन्त नहीं हो पाता था । 


प्रज्ञानवश किसान एवं श्रशिक्षित समाज तात्कालिक श्रावश्यकता की पूर्ति न्‍के 
लिए किसी भी शर्त पर ऋण लेने को उद्यत रहता था व उसके भावी परिणामों की 
और कदाचित्‌ ही उसका ध्यान जाता था। इस तरह उनका साहुकारों के चंग्रुल से 
छुटकारा पाना असंभव था । हि 


सामाजिक श्रथाप्रों में विवाह, भरृतक भोज तथा गंगोज प्रमुख रूप से प्रचलित 
थे। इनके साथ घामिक भावनाएं बंधन के रूप में जुड़ी हुई थीं। इनका पालन 
करना एक तरह से अनिवार्य एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का अ्रश्व होता था। इतम 
विशाल भोज होते थे जो कि साधारण व्यक्ति पर अत्यधिक आथिक भार लादे देते थे । 
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ऋण ली गई राशि पर व्याज की ऊँची दरें, गृहस्थी में नये सदस्यों की 
प्रभिवृद्धि, मौसम की अनुछूल-प्रतिकूल प्रस्विस्ताएं, सभी मिलकर कर्जे में वृद्धि ही 
किया करती । लाह्श ने इन सभी तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात्‌ जो सारांश 
प्रस्तुत किया है उसे काफी हद तक निश्चित एवं सही भविष्यवाणी के रूप में लिया 
जा सकता है “ब्रकाल का यह परिणाम सदा यह रहा है कि सम्पूर्ण जिला कजे के 
चंगुल में फेस जाता है और कदाचित्‌ ही वह इससे मुक्ति पाने में सफल हो पाया 
हो | बकाया राजत्व चुकाने के लिए लिया गया कर्ज किसान के लिए बहुत घातक 
सिद्ध होता था व्योंकि उन्हें महाजन को बहुन सस्ते भाव पर श्रपत्ा अनाज बेचने के 
लिए वाघ्य होना पड़ता था और ब्रावश्यकता पड़ने पर यही भ्रनाज उन्हें ऊंचे भावों 
पर खरीदना पद़ता था ।/४४ 

भू-भाग भी सामान्यतः असुरक्षित था। अकेले अजमेर में रजिस्ट्रेशन के 
प्रॉक्ट़ीं से यह पता चलता है हरि भूमि का बंधक या विक्रय दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा 
रहा था । इस तरह धूस्वामित्व का हस्तांतरण श्रवाधयति झौर अनियंत्रित जारी 
रहने देने का फल यह हुप्ना कि मूल स्वामी के पास बहुत कमर भू-संपत्ति शेप रह गई 
थी तथा रारकार द्वारा प्रदत्त तकाबी ऋगण्य की एवज में बड़े-बढ़े सेत बंधक के रूप में 
रसे जाते थे ।£ 


सग्पूर्ग शनमेर जिले में व्यापारियों की श्रपेक्षा सूद पर रुपया देने का घंधा 
ज्यादा था। पँसे वालों में से श्रधिकांश औसवाल या जैन समाज के लोग थे । ये 
लोग व्याज-बट़ का घन्या करते थे। याँवों में इनका समाज में प्रमुख स्थान था । 
वे किसानों को कपड़े एवं श्रन्य ग्रावश्यक सामग्री भी उधार दिया करते थे ।४४ 
.. जिले में रेलमार्ग छुल जाने से कपास श्रोटने की मशीनें लगने लगीं जिसकी 
वजह से यहां के रुई व्यापार को अच्छा प्रोत्याहुन प्रा्ा हुआ था । व्यावर, केकड़ी 
व गसीराबाद में जिनिंग फंक्टरियां स्थापित हुईं थीं। जिले से रूई श्रौर श्रफीम का 
ही निर्यात व्यापार होता था, परन्तु व्यावर, नयीराबाद प्रादि स्थानों में फैक्टरियां 
श्रौर श्रजमेर में रेल कार्यालयों व रेल्ये वर्कशॉप खुल जाने से जहर की व जिले की 
बढ़ती हुई जनसंग्या को श्रावश्यकता की पूति के लिए भी बाहर से खाद्यान्न एवं 
अन्य सामग्री श्रायात होने लथी । अंग्रेजों के शासनकाल में, जिले के श्रायात शौर 
विर्यात व्यावार में भ्रभिवृद्धि हुई थी । सभी उपभोक्ता सामग्री के भावों में वृद्धि हो 
गई थी ब्रीर गेहूँ, चना, सबका, बाजरा, दालें, मोठ, घी, जी इत्यादि के दाम बढ़ते 
ही जाते थे।*० 
गाँव का मजदूरं, यद्यवि सही मावे में अपने खेतों को जोतकर फसल के 
स्वामित्व वाला क्रियान तो नहीं था, परन्तु उसके हित इस वर्ग के साथ इस तरह 
जुड़े हुए थे कि फितान की ल्थ्िति में परिवर्तन के सावन्शाव उप्तकी स्थिति में भी 
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उत्थान-पतन होता रहता था । जिले में दैनिक मजदूरी पर खेत पर मजदूर रखने की 
प्रथा अधिक प्रचलित थी, जो कि “हाली” कहलाते थे । ये मजदूर खेत जोतते, 
निराई करने, रखवाली करने और फसल काटने के लिए नियुक्त किए जाते थे । 
इन लोगों को मजदूरी नगदी में अथवा अनाज के रूप में दी जाती थी। यदि नगद 
रूप में मजदूरी दी जाती तो पुरुष को चार रुपए, महिला को ३ रुपए और श्रल्पवयस्क 
को जो बारह साल से कम नहीं होता था २ रुपए प्रतिमाह दिया जाता था । यदि 
मजदूरी खाद्यान्न के रूप में दी जाती तो पुरुष को डेढ़ सेर, महिला को एक सेरप्ौर 
बच्चे को आधा सेर अ्रनाज प्रतिदिन की दर से दिया जाता था। मौसम की प्नु- 
कूलता का भी इनके वेतन पर प्रभाव पड़ता था । मजदूर अधिकांशतः चमार, बलाई, 
डोम आदि जाति के होते थे । मजदूरी के श्रलावा वे श्रपने जातीय व्यवसाय भी करते 
थे। मजदूरी के अतिरिक्त इनमें कई लोग घास, जंगली लकड़ी (ईघन) बेचने को 
काम भी करते थे । प्रत्येक जाति का अपना जातिगत व्यवसाय होता था जैसे चमार 
चमड़े का काम करता था, बलाई कपड़ा बुनता था और ये लोग श्रपनी जीविका के 
लिए पूर्णतया किसान पर ही निर्भर रहते थे। ग्राम में इन की अपनी जमीनें नहीं 
होने के कारण इनकी दशा इतनी दयनीय थी कि इन लोगों को ऋण भी उपलब्ध 
नहीं हो पाता था | यही एक प्रमुख कारण था कि दो फसलों के बीच के समय मैं 
इनकी गुजर बसर बड़ी ही कठिनाई से हो पाती थी । यद्यपि ये लोग श्रधिकांशतः 
ऋयणग्रस्त नहों थे क्योंकि बिना द्र॒व्याधार के इन्हें ऋण मिलता ही नहीं था 
परन्तु ग्राम के गरीब से गरीब किसान की श्रपेक्षा इनकी आ्थिक हालत शत्यन्त 
गिरी हुई थी ।४5 


इन मजदूरों की मुख्य खुराक मक्का झऔर जौ थी जिसे ये लोग गाँव के 
समृद्ध किसानों के घर से छाछ्ध माँग कर उसके साथ खाते थे । इन लोगों को मुश्किल 
से एक समय का भोजन ही मिल पाता था। दूध, घी, शाक भाजी इनके लिए 
त्योहारों की चीजू थी। गाँव में वुने मोटे कपड़े के वस्त्र ही इनका पहनावा था । 
उनके पहनावें में घोती, वगलवन्दी, पछोड़ा और सदियों में एक रजाई होती थी । 
बहुत कम के पास यह सब होता था तथा' अधिकांश की पोशाक खाली धोती ही 
होती थी । *४ 


कपास भझोटने व गाँठें बवाने के कारखाने खुल जाने तथा रेलवे वर्कशाय के 
अजमेर में स्थापित होने पर बहुत से श्रमिक अपने घरवार छोड़कर शहरों में दे 
करने चले श्राए थे। अभ्रजमेर रेलवे व्कंशॉप के मजदूरों में उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के 
सभी भागों से और पंजाब के कुछ भागों के मजदुर नौकरी करने आ्राए ये | श्रजमेर 
के श्रमिक जबतक कि अकाल की भयावहता से वे बाध्य नहीं हो जाएं, दूसरे स्थान 
पर काम करना पसंद नहीं करते थे । ** 
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शहर या कस्वे का मजदूर खेतिहर मजदूरों से कुछ बेहतर था। उसे झपना 
वेतन नकदी में मिला करता था। शहरों में एक सामाम्य मजदूर का मासिक वेतन 
पाँच या छः रुपए होता था। इसके श्रतिरिक्त उसकी पत्ली अनाज पीस कर, पानी 
भर कर या शभ्रन्य शारीरिक श्रम से कुछ न कुछ श्रतिरिक्त उपार्जन कर लेती थी । 
खेतिहर मजदूरों की भअ्रपेक्षा नौकरी पेशा मजदूरों को ऋण मिलने में भी झ्रासानी 
रहती धी, परन्तु ऋण की दरें यहाँ भी बहुत थीं। श्रजमेर के सूदखोर उचित व्याज 
दर भौर घन की सुरक्षा की अ्रपेक्षा अधिक वसूल करने की नियत से श्रपनी रकम 
खतरे में डालने से भी नहीं हिचकिचाते थे। शहरी जीवन ने मजदूर के जीवन में 
मौज-शौक का वातावरण पैदा कर दिया था। वह श्रपने दायरे में सभी व्यसन का 
उपयोग करता था | एक तरह से उसने नई श्राथिक जिम्मेदारियां पैदा कर श्रपनी 
पग्राथिक स्थिति और भी खराब करली थी। कुछ स्थानों पर कपास श्रोटने की 
फंक्टरियाँ श्र नए-नए कारखाने खुलने के कारण मजदूरों की आवश्यकता बढ़ गई 
थी भ्रवएवं मजदूरों को काम एवं ब्रच्छा वेतन सुलभ हो गया था । परन्तु शहरी जीवन 
के दुग्येसनों ने उसे इस तरह घेर लिया था कि उसके वेतन का एक बड़ा भाग शराब 
पर खर्च द्वोता था या शादी भौर मौसर इत्यादि में नप्ट हो जाता था। वह श्रंग्रेजी 
मिलों के बने घोती जोड़े, जाकेट या बण्डी पहनता था। उसके रहन-सहन का स्तर 
निस्संदेह प्रेतिहर मजदूर की श्रपेक्षा कहीं श्रधिक श्रच्छा था। परन्तु भ्रन्त दोनों का 
एक ही सा था। यदि एक तरफ सेतिहर मजदूर की रोजगार के श्रभाव में दयनीय 
जीवन वसर फरना पड़ता था तो दूसरी भ्रोर शहरी मजदूरों को श्रपनी फिजूलखर्ची के 
फारण कजंदारों के कढ़े तकाजों का सामना करना होता था। ** 


प्रौद्योगिक कामधंधों में श्रकाल के वर्षों के श्रतिरिक्त किसी तरह के हास के 
संकेत नहीं मिलते थे । श्रौद्योगिक व्यवसाय में प्रमुख धन्धे बुनाई, रंगाई, पीतल के : 
बर्तनों का निर्माण तथा लुहारी, सुनारी, सुयारी व चमड़े के काम मुख्य थे। देशी 
कपड़े की बढ़ती हुई माँग ने बुनकरों को रोजगार के श्रच्छे श्रवसर प्रदान कर रखे थे, 
जवकि रंगसाजी स्थानीय कलात्मक रोजगार था | यद्यपि यूरोपीय रासायतिक रंगों 
का इस उद्योग पर प्रत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा था परन्तु श्रजमेर में तबतक वे लोक- 
प्रिय नहीं हुए थे | लुहार भौर सुनार की रोजी सामान्यतः श्रच्छी चल रही थी । 
गहनों का रिवाज बहुत था। *+ 


किसानों एवं गाँव के मजदूरों की समृद्धि का श्राधार भ्रच्छी फसल पर निर्भर 
करता था । परन्तु समृद्धि का यह श्राधार श्रजममेर जिले के लिए स्वप्नमाप्र था। 
अंग्रेजी शासनकाल के इतिहास में श्रच्छी फलल का कहीं भी लिखित उल्लेख नहीं 
मिलता है । इन दोनों ही वर्गों का हित समान ही सा था । प्राप्त झँकड़ों के श्राधार 
पर यह कहा जा सकता है कि श्रकाल का एक वर्ष किसान श्रीर खेतिहर मजदूर पर 
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इतनी गहरी मार करता था कि उसकी पूर्ति एक श्रच्छी फसल नहीं कर पाती थी । 
एक अकाल की मार को पूरा करने में इन्हें दस वर्ष लगते थे शौर बह भी उस हालत 
में जबकि उन दस वर्षो में दूसरा श्रकाल न पड़े । ४3 


किसानों का ज्यादा समय सूखे एवं अकाल में हो गुजरता था। इन प्राकृतिक 
विपदाओं तथा श्रन्य कई कारणों से किसान वर्ग गहरे कर्जे में हुवा हुआ्ना था, परल्तु 
श्रधिकांश खेतिहर मजदूर कर्जदारी से मुक्त थे। श्रजमेर सब-डिवीजन के पंजीयन 
श्रॉकड़े इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि भारी ऋणग्रस्तता के फलस्वरूप किसान खेतों 
का विक्रय. या बंधक अधिक करने लगे थे श्रौर यह प्रतिवर्ष बढ़ता ही जाता था । 
पहले यह भी संदेह किया जाने लगा था कि किसान पुराती प्रथा के श्रनुतार कदाचित्‌ 
खाद्यान्न की जमाबन्दी करने लगा हो, परन्तु इस दिशा में यदि निष्पक्ष जाँच की 
जाती तो यह तथ्य छुपा नहीं रहता कि जमाबन्दी के नाम पर किसानों ने केवल 
पीड़ाएं तथा गरीबी बटोर रखी थी श्रौर समृद्धि एवं ऐश्वर्य का सपना उनके मिकट 
नहीं फटक पाया था। वे वास्तव में अत्यंत ही श्ररक्षित जीवन-यापन कर रहे थे । 
अधिकांश किसानों की श्राय जीवनोपयोगी श्रावश्यकताओं की पूर्ति तक में श्रपर्याप्त थी । 
कुछ किसान अ्रच्छा खा पी लेते थे परन्तु ऐसे किसानों की संख्या गिनी छुनी थी । * ४ 


जिले के दूसरे कृपकों की भाँति, उन दिनों मेरवाडा का किसान भी कठिनाई 
से दिन ग्रुजार पाता था। वह अच्छी फसल के दिनों में श्रपनी श्रतिरिक्त श्राय खर्च 
कर डालता था और जब खराब दिनों के बादल मंडराते तो उसके लिए साहुकार से 
ऋण लेने के अलावा और कोई दूसरा चारा शेष नहीं रहता था, परन्तु यह ऋण की 
राशि और व्याज की दरें कदाचित्‌ ही उससे छुक पाती थीं | इस भूभाग की प्राकृतिक 
बनावट एवं इसकी भौगोलिक स्थिति ही- ऐसी थी कि जिसमें उसकी हालत कभी 
अच्छी नहीं हो सकती थी। जिले में अच्छी फसल भूले भटके ही कभी-कभी द्वीती 
थी अन्यथा यहाँ निरंतर सूखे एवं अ्रकाल-वर्षो का तांता लगा रहता था और इस 
वर्ग की ऋणग्रस्तता का यह सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कारण था । यद्यपि वे हाथ 
बुने रेजे के वस्त्रों से सजित अवश्य थे तथापि उनका यह पहनावा महाराष्ट्र या बरार 
के किसानों की तुलना में पोशाक नहीं कहा जा सकता था । उनकी झाय मात्र ग्रुजर 
बसर जितनी ही पर्याप्त थी, इससे सुख-सुविधा जुटा पाना संभव नहीं था। कर्नल 
हॉल और डिक्सन ने इन लोगों को लूटपाट के घन्धे से हटाकर खेती में जुटा दिया, 
यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं थी । ** 


मेरवाड़ा के खेवतदारों के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यह कृपक वर्ग अभीतक सम्य समाज के श्रन्य कृपक वर्गों के स्तर तक उन्नति 
नहीं कर पाया था । एक सामान्य साव॑बवेक्षक को ये लोग श्रसम्य बनवासी से प्रतीत 
होते थे । गाँवों में स्कूल खोले गए थे व नई पीढ़ी लिखना-पढ़ता सीख रही थी । 
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जिले के श्रधिकांश पटवारी मेर और रावत थे श्लौर इस वात का भरसक प्रयत्त किया 
गया था कि गाँवों की स्कूलों से निकले छात्रों को ही विशेषकर मभेरों और रावतों को 
पटवारी के पदों पर नियुक्त किया जाए । मेर युवक जो मेरवाड़ा बटालियन में सैनिक 
भ्रमुशासन की शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, अपने गाँवों को लौटने पर अपने साथ 
सम्यता के अंकुर साथ ले गए थे जिसका इन गाँवों पर प्रभाव स्पष्ट दिखता था । *४ 


मेरवाड़ा के ग्रामवासियों के बारे में कर्मल डिक्सन ने यह भअभिमत प्रकट 
किया है कि “मेर लोग विश्वासपात्र, दयालु और उदार चरित्र के होते हैं और प्रपनी 
जाति से भ्रविच्छिन्न रूप से जुड़े रहते थे तथा एक दूसरे को परिवार का व्यक्ति मात 
फर चलते हैं।” *० संनिक विद्रोह के समय वे श्रंग्रेड सरकार के प्रति वफादार 
बने रहे थे । *+ 


मेरवाड़ा में व्यावर का एक हो बड़ा कस्वा था। इस नगर की समृद्धि एवं 
व्यवसायिक श्रतिष्ठानों की स्थापना से मेरवाड़ा के लोगों की समृद्धि में भी बहुत 
योगदान प्राप्त हुआ था। झ्रौद्योगिक विकास के साथ मजदूर की स्थिति में भी 
परिवर्तेन भाया था। उसके लिए रोजगार की सुविधाएं सुलभ ही गई थीं। व्यावर 
की समृद्धि का प्रभाव जिले के लोगों पर पड़ता भी स्वाभाविक ही था । ४ 


एक औसत ग्रामीण मजदूर परिवार में चार सदस्य होते थे । एक मजदूर 
परिवार की औसत वापिक आय ७३ रुपए के लगभग हुआ करती थी श्र्थाव्‌ मासिक 
ब्रौसत ६ रुपए प्रति परिवार का अनुमान लगाया जा सकता है। मेरवाड़ा के खेतिहर 
मजदूरों और नया नगर के श्रमिकों के वेतन में कोई विशेष श्रन्तर नहीं भ्राया था । 
मेरवाड़ा के खेवतदार खाने-पीने की चीजों में इन मजदूरों की अपेक्षा श्रच्छी स्थिति में 
थे | यह कहा जा सकता है कि मेरवाड़ा के खेवतदारों को मजदूरों की अपेक्षा ज्यादा 
सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसका मूल कारण कदाचितु यह हो सकता है कि सजदूरों 
के पास अपने खेत नहीं थे जिन पर उन्हें झ्रासानी से ऋण उपलब्ध हो सकता था । 

.. साधारण श्रमिक की पोशाक हाथ बुने मोटे कपड़े ( रेजे ) की होती थी ।६९ 


प्रकाल भ्रथवा सूखे की स्थिति पैदा होने पर ग्रामीण मजदूर की किसी तरह 
फी राहुत उपलब्ध नहीं हो पाती थी । उसे निश्चत रूप से अपने परिजनों एवं घर 
बार सहित श्रन्यत्न जाना पड़ता था। प्रव्नजन के लिए उसका लक्ष्यव्रिदु मालवा 
प्रथवा वह जिला था जहाँ कोई सरकारी निर्माण का काम बड़े पैमाने पर चल रहा 
हो भौर उसे जहाँ श्रासानी से मजदूरी मिल सकती हो । उसके पास जमीन नहीं होने 
से ऋण प्राप्ति के साधन नगण्य से थे ।इस हृष्टि से उसकी स्थिति भेरवाड़ा के 
खेवतदारों से श्रच्छी थी। बहुत कम श्रमिक कज्जंदार पाए जाते थे। अपने 
भरण-पोपण एवं गुजारे लायक वेतन उसे मिल ही जाया करता था, परन्तु वह 
इतना कम होता था कि मजदूर के लिए इस श्रल्प वेतन में सुख सुविधाएं जुटा पाना 
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संभव नहीं था । खाद्यान्नों के भावों के घटने बढ़ने के अनुसार ही उसकी स्थिति 
बदलती रहती थी । यदि खाद्यान्न सस्ता होता तो उसका गुजारा श्रासानी से हो 
जाता था अन्यथा उसे भी कठिनाई का सामता करना पड़ता था । खेवतदारों व 
मजदूरों की स्थिति में कोई विशेष फर्क नहीं था। ११ 


अंग्रेजों ने जानबूककर भारतीय जनता की भावनाशञ्रों को ठेस पहुंचाने का 
कभी प्रयास नहीं किया । यद्यपि उनकी स्वयं के बारे में यह मान्यता थी के वे एक 
श्रेष्ठ जाति के हैं, उनकी अपनी सभ्यता भी श्रेष्ठ है और वे ईमानदारी के साथ 
पश्चिमी सभ्यता के वरदानों का वितरण पिछड़े हुए पूर्व के लोगों को प्रदान करना 
चाहते थे । परल्तु वे यह बात भूल गए थे कि विदेशी शासकों के श्रच्छे कदम भी 
स्थानीय जनता के मन में सन्देह उत्पन्न कर सकते हैं और उनका गलत श्र लगाया 
जा सकता है । भ्रपनी इन परिस्थितिगत बाधाओं के होते हुए भी उन्होंने कई ऐसे 
सुधार, जिन्हें वे बहुत ही आवश्यक समभते थे, लागू करदे का प्रयास किया । इस 
दिशा में अपने उत्साह के कारण उन्होंने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि कौन 
से सुधार अविलम्ब आवश्यक हैं श्ौर कौन से सुधार बाद में भी हो सकते हैं। इसके 
परिणामस्वरूप कई प्रश्नों पर जनता की धामिक भावराओं को ठेस पहुचना 
स्वाभाविक था । 


हिन्दू समाज के कट्टरपंथी तत्वों को अंग्रेजों द्वारा सती प्रया की समाप्ति के 
प्रयास को अंग्रेजों के प्रति है प एवं विरोध का आधार बनाने में हिचकिचाहट नहीं हुई । 
आज कोई भी इस वात से इन्कार नहीं कर सकता कि यह सामाजिक सुधार बहुत पद्ठले 
ही लागू हो जाना चाहिए था और यह प्रथा सम्य समाज के लिए एक श्रभिशाप थी । 
धार्मिक मामलों में पूर्ण निष्पक्षता बरतने के उह्दं श्य से अंग्रेज सरकार उन सभी प्रयासों 
से दूर रही जिन से हिन्दु एवं मुसलमानों के मन में उनके प्रति किसी तरह का 
हूंप उत्पन्न हो सकता था। परन्तु कोई भी समय प्रशासन मनुष्य को जीवित जलाने 
की प्रथा को कदापि सहन नहीं कर सकता है इसलिए ईस्ट इंडिया कम्पनी के निदेशक इस 
अभिशाप को समाप्त करने के लिए उत्सुक थे । लार्ड विलियम बैंदिक ने इस प्रथा को 
बंद करने का श्रयास किया । उन्हें उदार एवं हिन्दू सुधारक राजा राममोहवराय 
ओर द्वारकानाथ ठगोर आदि का समर्थन प्राप्त था। परन्तु दुर्भाग्य से तत्कालीन 
समाज में ऐसे लोग गिने-चुने ही थे और अ्रधिकांश हिन्दू समाज की यह मान्यता 
थी कि उनके किसी मामले में हस्तक्षेप धर्म विरुद्ध हैं ।९ २ 

सम्‌ १८३६ में, सरकार की घामिक नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया । 
भारत में दीवेकाल से यह परम्परा चली आ रही थी कि राज्य, चाहे उसकी किसी भी 
धर्म में मान्यता हो, वह सभी जातियों के तीर्थ स्थानों का परम्परागत संरक्षक माना 
जाता था श्रौर धामिक विवादों में शासक के विभिन्न घर्मावलंवी होने के बावजूद 


जनता की श्राथिक स्थिति २२६ 


भी उसको मध्यस्थता करनी पड़ती थी । इसी तरह औरंगजेव को हिन्दुओं के घामिक 
विवाद के मुह, पेशवा को रोमन कंथोलिक पादरी के अ्रधिकारों के बारे में निर्णय 
देना पड़ता था। इस परम्परागत प्रथा के श्रनतुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी के अ्रधि- 
कारियों के कंधों पर यह भार आना स्वाभाविक ही था कि वे हिन्दुओं के देवालयों 
एवं मुसलमानों की सुप्रसिद्ध भ्रजमेर की दरगाह के संरक्षक का कर्तव्य निभाएं । 
श्रजमेर की दरगाह की देखरेख भी अंग्रेज अधिकारियों ने इसी उहं श्य से अपने हाथों 
में ली थी ।$3 इन पवित्र स्थानों से सरकार की झ्ाय में वृद्धि ही हुई थी क्‍योंकि इनकी 
देखरेख इत्यादि में यात्रियों से प्राप्त धन में से नाममात्र की राशि ही व्यय होती 
थी ।६४ परन्तु कम्पनी की सरकार को श्रपने ही देश में लोगों के तीम्र विरोब के 
दवाव के कारण हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों के धामिक स्थल उन्हीं जातियों के संरक्षण 
में छोड़ देने पढ़े ।९* 


यहाँ मिशनरियों हारा ईसाई घर्म के प्रचार से जनता में रोप की भावना 
उत्पन्न होने लगी थी । उनके धर्म-प्रचार के अधिकार को चुनौती देने का प्रश्न नहीं 
था परन्तु ये लोग ईसा का संदेश प्रसारित करने तक ही सीमित नहीं रहे वल्कि 
ईसाई पादरी खुले श्राम हिन्दू मुसलमानों की घामिक परम्पराओों और उपासना पद्धति 
का मखोल उड़ाते ये। विक्षुब्ध जनता ने ईसाई मिशनरियों को श्रंग्रेज शासन का 
प्रंग माना क्योंकि वहुधा इन मिशनरियों के साथ पुलिस की व्यवस्था भी रहती 
थी ॥55$ 


यद्यपि मिशनरी बहुत ही कुशल अ्रध्यापक होते थे, उनकी यह कुशल शिक्षण- 
पद्धति पुराणपंथी हिन्दुओं के लिए चिता का विपय बन गई थी। ईसाई मिशत के 
भ्रध्यापक बालकों के मानसिक विकास तक ही सीमित नहीं रहते थे अ्रपितु उनका 
सर्वोपरि उहूं श्य उन पर ईसाई धर्म का प्रभाव डालना होता था । उनके भतानुसार ईसाई 
धम्म ही मुक्ति का केवलमात्र मार्ग था। उनका यह दावा था कि सम्पूर्ण सत्य का 
एकाधिकार इस धर्म के पास है श्रौर उनके इस अभिमत का एक ही श्रभिप्राय जो 
लोगों के समक्ष व्यावहारिक रुप से प्रकट होता था वह यह था कि पश्चिमी शिक्षा 
का उद्देश्य ही धर्म-परिवर्तंन है । उदार हिन्दू यह मानकर संतोप कर लेते थे कि 
सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति, परन्तु मुसलमान, जिनका 
हढ़ विश्वास था कि भ्रकेला उनका ही मजह॒व सच्चा मजह॒ब है, यह रियायत देने को 
तैयार नहीं थे । प्रधिकांश हिन्दू समाज प्राचीन दर्शन से पूर्ण अनभिज्ञ था । उनका 
यह्‌ विश्वास था कि धामिक परम्पराों का पालन श्र शास्त्रानुसार क्मकाण्ड के 
प्राचरण से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है । श्रधिकांश हिन्दुओं की यह मान्यता 
थी कि यदि उसके पुत्रों ने उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ क्रियाकर्म नहीं किए तो उसकी 
कभी मोक्ष नहीं होगी श्रौर श्रात्मा भठकती रहेगी । मुसलमानों में ऐसी कोई भावना 
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नहीं थी । श्रतएव ईसाईमत-प्रचारकों श्रौर गैर ईसाई मतावलंबियों के बीच विवाद 
का मं कोई हल श्रौर त कोई मध्यम मार्ग ही था । भारतीयों के मस्तिष्क में यहू बात 
भी घर किए हुए थी कि उसके धामिक प्रतिहन्दी को सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष 
सहयीग प्राप्त है। मिशनरियों की कार्यवाहियां केवल शिक्षर संस्थांश्रों तक ही 
सीमित नहीं थीं। ईसाई श्रध्यापक प्रतिदिन जेल में बंदियों को सामान्य ज्ञान एवं 
ईसाई मत की शिक्षा देने के लिए जाते थे और प्रति रविवार को बाईवल का उपदेश 
उन्हें सुनाया जाता था ।१४७ 


लोगों के इस संदेह को नए कानून ( सत्र १८४८ ) से भी बल मिला जिसके 
अनुसार सभी कैदियों का भोजन एक स्थान पर बनने लगा शौर उन्हें एक साथ 
भोजन करने को बाघ्य होना पड़ा । यद्यपि झ्ाज सामान्य रूप से जेलों में सभी 
बंदियों का भोजन कुछ कैदियों द्वारा एक जगह बनाया जाता है, परन्तु उन दिनों 
जातिगत कट्टरता श्रधिक थी। जेलों में जाति बंधनों का कैदियों द्वारा कड़ाईं से 
पालन किया जाता था और प्रत्येक को श्रपना खाना बनाने की छूट दी हुई थी । इस 
नए नियम के श्रन्तर्गत एक जेल में सभी कैदियों के लिए ब्राह्मण रसोईया नियुक्त 
किया गया था । यह उच्चवर्ण के हिन्दुओं को अच्छा नहीं लगा क्योंकि ब्राह्मगों 
में भी कई उपजातियां थीं और दूसरों के हाथों का छुम्रा नहीं खाते थे १४ इस नए 
नियम का यह गलत श्र्थ लगाया गया कि इसका उद्द श्य परोक्ष रूप से हिन्दुओं को 
जात-पाँत नष्ट कर उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना है। पटवारियों या गाँवों 
में सरकारी हिसाब तैयार करने वाले कारकूनों को हिन्दी या नागरी लिपि सीखने के 
लिए मिशन्री स्कूल में भेजा था। उनकी शिक्षा वहाँ हिसाव किताब या नागरी 
लिपि तक ही सीमित नहीं रहती थी । मिशनरी ईसाई मत का प्रचार करने को 
नियुक्त किए जाते थे । न्यायाधीश देशी पादरी को (जिसे हिन्दू धर्मपरिवर्तन के कारण 
हीन दृष्टि से देखते थे ) जेलों में बंदियों के वीच प्रतिदिन ईसा का उपदेश सुवाते 
भेजा करते थे । नवयुवक पटवारी श्रपने विभागीय प्रशिक्षण के बाद गाँवों में वाईबिल 
की प्रतियों के साथ लौटा करते थे । इन सब कारणों की वजह से सामान्य जनता का 
यह दोषारोपण करना कि सरकार के इरादे मेक नहीं हैं स्वाभाविक था $ ४ 


जनता ने सत्‌ १८५० के एक्ट २१ को उपयु क्त पृष्ठभूमि में ही लिया । इस 
कानून के अनुसार एक घर्मपरिवर्तित नव ईसाई को अ्रपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने 
का श्रधिकार प्रदान किया गया था । सिद्धांततः इस कानून के प्रति कोई मत-भेद नहीं 
हो सकता कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी उपासना-विधि में या धामिक विचारों 
में परिवर्तन मात्र से ही उसे पैतृक संपत्ति से वंचित रखा जाए जबतक कि वह देश 
के प्रचलित नियमों के विरुद्ध श्राचरण करे | परन्तु हिन्दू एवं मुसलमान दोनों मे 
ही इसे नव-ईसाईयों के लिए रियायत के रूप में लिया । हिन्दु धर्म में धर्मत्याग का 
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कोई स्थान नहीं है । इसलिए उसे इस नए कानून से कोई लाभ नहीं मिला और न 
मुसलमानों को इस कानून से किसी तरह का लाभ मिला क्योंकि उनको शरीयत 
में भी मजहव छोड़ने वाले की सम्पत्ति ग्रहएा करने का खुला निपेष है । झतएव इस 
कानून को दोनों ही मतावलंबियों ने अपने पर प्रहार के रूप में लिया। हिन्दुओं के लिए 
यह कानून इसलिए भी घातक माना गया क्योंकि इसके श्रनुसार नव-ईसाई पैतृक संपत्ति 
बिना किसी उत्तरदायित्व के ग्रहण कर सकता था । बह श्रपने पिता की सम्पत्ति का 
स्वामी बिना किसी तरह उसकी अंतिम क्रिया कर्म किए ही वन सकता था ।९९ हिन्दू 
के मन में यह भावना जम जाना स्वाभाविक ही था कि इस कानून ने उस पर दुहरीचोट 
फी है। एक तो उसका कमाऊ वेटा छिन जाता है, दूसरा वह उस्तको पिंडदान व 
श्रन्तिम क्रिया कर्म सम्पन्न कराए बिना ही उसकी सम्पत्ति का स्वामी वन सकता है । 
मुसलमानों के लिए यह कानून एक तरह से धर्मत्याग को प्रोत्साहित करने वाला 
कदम था क्योंकि मुसलमान लोग भी मिशनरी संकट से अछूत नहीं वचे थे ॥९१ 


इस वातावरण के कारण पुण्यार्थ एवं संस्थानों की गतिविधियों तथा जन- 
पयोगी कार्यों के बारे में भी लोगों के मन में संदेह एवं शंका उत्पन्न होने लगी थी । 
किसी भी भवन या सड़कों के निर्माण-कार्य के दौरान यदि एकाध देवालय बीच में 
पड़ जाता तो उन्हें हटा देना पड़ता था। परन्तु लोगों ने श्रावागमन की इस सुविधा 
को नजरों से श्रोकल करके इन्हें भी विद्वप का कारण ठहराया, मानों ये भवन श्र 
मार्ग, देवालयों को गिराने के निमित बनवाएं जा रहे थे । सरकारी अस्पतालों के 
बारे में भी लोगों की ऐसी ही श्रप्रिय भावना बन गई थी ।४* 


सामान्य जन-साधारण की अ्रंग्रेजी प्रशासन के प्रति श्रनुकूल भावनाएं नहीं 
धथीं। श्रजमेर शहर के नगण्य शिक्षित समुदाय ने अंग्रेजों के सामाजिक सुधार कानूनों 
एवं पश्चिमी शिक्षा-प्रणाली लागू करने की नीति का स्वागत किया था । इस बात 
में भी संदेह है कि बाबू समुदाय में अंग्रेजी शासन के प्रति एक मत रहा हो । इन 
लोगों में भी बहुधा शासन की निरंकुशता एवं अनुदारता की कंद्ु श्रालोचना घर किए 
हुए थी । एक शताब्दी से भी श्रधिक काल तक आपसी संसर्ग एवं सम्पके के बाद 
भी यह स्थिति थी कि हिन्दू भौर श्रंग्रेजीं में श्रापतरी व्यवहार स्थापित नहीं हुआआा 
था ।९३ शासक वर्ग द्वारा श्रण्ने को सामाजिक रूप से शाप्तितों से पृथक्‌ रखने की 
नीति के कारण उनके मन में शासक वर्ग के प्रति घृणा की भावनाओं ने घर कर 
लिया था । अंग्रेज श्रधिकारियों के दंभ शौर श्रपने मातहत भारतीय कमचारियों के 
प्रति हिकारत भरे दृष्टिकोण ने दोनों के मध्य एक खाई पैदा कर दी थी। अ्रंग्रेजों का 
भारतीयों को श्रपने से श्रलग करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है ।?४ श्रजमे र-मेरवाड़ा में 
प्रशासनिक उच्च पदों से जिस व्यवस्थित ढंग से भारतीयों को श्रलग रखा गया था, उसके 
कारण भी श्रसंतोप काफी बढ़ गया था । 
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अंग्रेजों ने सदा ही भारतीयों के प्रति--चाहे वह उच्चपदासीन श्रधिकारी हों 
श्रथवा मातहृत निम्त स्तरीय कर्मचारी--व्यवहार में कोई श्रन्तर नहीं रखा। केवल 
इतना ही नहीं वल्कि छोटे कर्मचारियों की तुलना में ऊँचे पदासीन भारतीयों 
को उनके भ्रनादर एवं लांछनों का श्रधिक प्रहार पहना पड़ता था। अ्रंग्रेजों द्वारा 
प्रचलित कानून को कभी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में नहीं 
लाया जाता था । गरीब किसानों में भी, जिनके हितों की रक्षा के लिए इन कानों 
को बनाया गया था, ये लोकप्रिय श्र हितकारी सिद्ध नहीं हुए थे । इसका कारण 
यह नहीं था कि कातुन में कोई दुराई थी परन्तु इनकी श्र॒प्रियता का कारण यह भी 
था कि कातुनी श्रदालतें भ्रष्ट हो गईं थीं।०५ इसके अतिरिक्त प्रंग्रेजी कागुन की 
प्रक्रिय इतनी जटिल एवं पेचीदा थी कि वह साधारण गरीब एवं श्रशिक्षित किसान 
के बस की नहीं थी । उसकी श्राथिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह वकील नियुक्त 
कर सके । पुलिस शरीर निम्न श्रधिकारियों का भ्रष्ट व बदनाम होवा भी इन भ्रदा- 
लतों व कान्नुत के लोकप्रिय नहीं होने का कारण है ।५६ कानूनी श्रदालतें पैसे वालों 
के हाथ का खिलौना व श्रन्यायपूर्ण शोपण का साधन बन गई थी । साक्षियों के बना- 
वटी दस्तावेज व भू ठे दावे उस प्रक्रिया के श्रन्तर्गत सम्भव ये ।७० 


परन्तु सबसे श्रधिक बदनाम भूमि विक्रय सम्बन्धी कानुन था। पुरानी प्रया 
के भ्रनुसार सभी व्यावहारिक रूप से भूमि अ्रहस्तांतरित मानी गई थी । अंग्रेज सरकार 
ते इसके स्थान पर यह कान बनाया कि जो ऋण चुकाने में श्रसमर्थ हो उसकी भूमि 
वेची जा सकती है। लगान, पहले से ही इतना अ्रधिक निर्धारित था कि जमींदार 
उसे छुकाने में भ्रसमर्थ थे। श्रनुकूल मौसम में उन्हें थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाता था 
तो अ्तिकूल दिनों में उनकी बहुत ही दयवीय स्थिति हो जाती थी । इस कानुन का 
किसान और तालूकदार दोनों पर ही गहरा प्रहार हुआ ।*८ यही गहरी जमी हुई 
धेणा शोर भ्रविश्वास की भावना सब १८५७ में संनिक विद्रोह के रूप में फूट पड़ी 
थी ओर बाद में इसी के फलस्वरूप राजस्थान में राष्ट्रीय गतिविधियों ने प्रखर रूप 
धारण किया था। हे 
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« एफ० बिल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड श्रॉक्टरलोनी को पत्र, दिनांक २६ 


सितख्वर, १८१५ । 

एफ० विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड प्रॉक्टरलोनी को पत्र दिनांक 
२६ सितम्बर, १८१८॥ जे० डी० लाह्श--बन्दोबस्त रिपोर्ट (१८७४) 
पू० २०१ 

जे० डो० लाहश--वन्दोवस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ० २० । 

उपयुक्त । 

एडमॉन्सटन-सैटलमेन्ट रिपोर्ट दिनांक २६ मई, १८३६ । 

कर्नल डिक्सन द्वारा सचिव, उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार को पत्न-संख्या 
२७४। १८५२ | 

सी० सी० वाट्सन राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १ ए (१६०४) 
पृ० २२ 

कमिएनर, भ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनाँक २६ 
फरवरी, १८६१ ॥ 


प्रार० केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजपूताना व देहली को पतन्न, दिनांक १० 
जुलाई, १८२८ | 

एफ० विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड श्रॉक्टरलोनी को पत्र दि० २६ 
सितम्बर, १८१८ । 


सर एलफ़्रेड लॉयल-भूमिका राजपूताना गजेटीयर्स १८७६ । 

भ्रार० केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजपूताना व देहली को पत्र दिनांक ११ 
जुलाई, १८२६ । 

जे० थामसन सचिव, उत्तर-पश्चिमी सुधा सरकार द्वारा सदरलैंड कमिश्नर 
भ्रजमेर को पत्र, मई १८४१ । 

सी० सी० बाट्सन राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १ ए प्रजमेर- 
मेरवाड़ा (१६०४) पृ० ६० । लाद्वश-गजेटीयर्स श्रॉफ अजमेर-मेरवाड़ा 
(१८७५) पृ० ५० । 

भार० केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजपूताना व मालवा को पत्र दिनांक १० 
जुबाई, १६२६ | 

लाह्ृश-बन्दोवस्त रिपोर्ट (१८७४) श्रनुच्छेद १२६ । 

इस्तमरारदारी एरिया इनक्वायरी फमेटी रिपोर्ट श्रध्याय ४, पृ० ११॥ 
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उपयु क्त--प्रध्याय ४ पु० २०। 

उपयुक्त--प्रध्याय ५ पृ० १६ । 

सी० सी० वाट्सन, राजपुताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीय्से, खंड १-५ (१६०४) 
पृ० ६१३॥। 

प्ररेलपॉक--मेडीको टोपोग्राफिकल श्रकाउन्ट झजमेरं-१६००-प० ८३१। 
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सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खंड १ ए पृ० ३७। 
(१६०४) सब्‌ १५६८-६६ के श्रकाल वर्ष में जिला छोड़कर जाने वालों 
की संख्या २३३४५ कही जाती है। श्रजममेर से १४१४२, तथा मेरवाड़ा 
से ६,६१३ व्यक्ति बाहर गए थे। भ्रक्ट्ूवर १८६८ से बाहुर जाने का 
क्रम आरम्भ हुआ भौर मार्च १८६९ तक जारी रहा। बाहर जाने वाले 
व्यक्तियों में से १०६५० वापस लौट आए थे। निम्त तालिका में सब्‌ 
१८६०-६२ के भ्रकाल के समय बाहर जाने वाले व्यक्तियों, मृतकों प्रथवा 
पुतः न लौटने वालों के शँकड़े प्रस्तुत हैं--- 





जिला निष्क्रएा वापसी  सृतक झ्थवा बाहर रह गए। 











झजमेर॒ ३२२१९ २३७६३ ८४५६ 
मेरवाड़ा,. ६२०६ ४५५४ १६५३ 
रे८प४शए९८ २८३१७ १०१११ 


२५. 








सब्‌ १८६८-७० के अ्रकाल वर्षों में जिले में कई राहत कार्य खोले गए 
थे। सरकार ने राहत कार्यों पर ७५६,४०७ रुपया व्यय किया था । 
सावंजनिक निर्माण-विभाग के श्रन्तगंत इन राहत कार्यों पर श्रौसतन 
६७४२ व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करते थे । सब्‌ १८६०-६२ के झकाल वर्षों 
में राहत कार्यों पर कार्य करने वालों की संख्या प्रतिदिव ११६८२ थी 
तथा सरकार ने इस पर १२५६११६ रुपया खर्च किया था | ब्ुरेल पॉक, 
भेडीकी दोपोग्राफिकल श्रकाउंट, अ्रजमेर-मे रवाड़ा १९०० पू० ८३- 
पी) । ेृ 

सच १६१६ में आयोजित देहली भ्रजमेर राजनीतिक कांफ़स में 
अ्रजु नलाल सेठी का भाषण । फाइल क्रमांक ८प५-ए (रा० रा० 
पु० में०) । 


२६. 


२७. 


२६. 


« फाइल क्रमांक ५६६ पृ० १३ (रा० रा० पु० मं०) पृ० १३, प्रकाल-क्षेत् 


३१: 


३२. 


जनता की श्राथिक स्थिति २३५ 


खालसा-भूमि का लगान कदापि कम नहीं था। जनता प्रधिकांशतः कृषि 
पर निर्मर थी भ्रौर वह बड़ीही कठिनाई से ग्रुजारा कर पाती थी। 
उनका फसलों के अलावा पब्राजीविका का कोई शभ्रौर साधन नहीं था । 
प्रत्येक सूखे के साल का यह परिणाम होता था कि इससे जमा खोरों 
फो अ्रपने पुराने कर्जे की वसूली का भ्रवसर प्रायः मिल जाया करता 
था । जे० डी० लाह्श झजमेर-मेरवाड़ा का गजेटीयर्स १८७५-पृष्ठ ११३ 
एवं ११४॥। 


परराष्ट्र एवं गुप्त विचार-विमर्श दि० ३०-४-१८४५८ क्रमांक १४ 
(रा० रा० पु० मं०) “कमिश्नर के अनुसार सम्पूर्ण खालसा क्षेत्र में 
लोगों के घरों की हालत नाजुक हो गई थी तथा तालुकादारियों के 
मुकाबले में यहाँ के किसानों की हालत बड़ी ही दयनीय थी ।” 

जे० डी० लाद्वश श्रजमेर-मेरवाड़े गजेटीयर्स १६७५-पु० ६६ । 

लाह्ृश के श्रनुसार श्रकाल के वर्षों में जिले से लोगों के निष्क्राण की 
गति विनोंदिन बढ़ रही थी ।. लोगों को स्थिति इतनी खराब हो गई थी 
कि भूख के कारण वे खेजड़े की छाल को पीस कर आ्राटे में मिलाकर 
रोटियां बनाकर खाने को मजबूर हो गए थे । 

लाह्ृश अजमेर-मेरवाड़ा गजेटीयर्स (१८७५) १० ११० ।) 

फाइल क्रमांक ७३३ (रा० रा० पु० मं०) | 


के बीच भ्रजमेर प्रथक्‌ पढ़ जाता था, उसके पास खाद्यान्न वस्तुम्रों की पूति 
का कोई साधन नहीं था, घास-चारा इतना महंगा हो गया था कि वहू 
खाद्यान्न वस्तुप्नों से भी महंगे भाव पर उपलब्ध हो पाता था | इन दिनों 
में नतो बैलगाड़ियां ही चला करती थीं श्रौर न राजपूताना व मध्य 
भारत की तरह वंजारों के सामान लदे काफिले ही घूमते थे । लोगों की 
दशा दयनीय हो गई थी तथा साहुकारों ने उन्हें ऋण देने से भी हाथ 
खींच रखा था। कई स्थानों पर मवेशी बिल्कुल नहीं बचे थे। ऐसी 
स्थिति में पुरुषों को बैल की तरह जुतकर जमीन जोतने के लिए बाघ्य 
होना पड़ता था । 


लाहश-प्रजमेर मेरवाड़ा गजेटीयर्स (१८७४५) पृ० १०६,११०,१११। 


जी० एस० ट्रेवर चीफ कमिश्तर, अ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सचिव, भारत 
को पत्र आबू दि० ७ नवम्बर, १८६२ पत्र संस्या ११७८-७३५॥। 


उपयुक्त । 


२१३६ १६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


३३, सत््‌ १६६८-७० के श्रकाल व में जिले में कतिपय राहुत कार्य भारस्म 
किए गए थे उन पर सरकार मे ७,५६,४०७ रुपए व्यय किए थे तथा 
राहुत कार्यों में श्रोततन ६७४२ व्यक्तियों को सार्वजनिक तिमणि-विभाग 
के अ्रन्तगंत देनिक मजदूरी मिलती थी। सब १८६०-६१ के अकाल वर्ष 
में देनिक मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या ११,६८२ थी तथा राहुत 
कार्यो पर १२,५४,११६ रुपए सरकार द्वारा व्यय किए गए थे | सत्र 
१८६०-६२ के वर्षों में तीन निःशुल्क भोजनग्रृह भी खोले गए थे जिन 
पर सरकार ने ३३६४ रुपए ६ झाने ३ पाई व्यय किया था। पर्दा 
नशीन महिलाओं, विधवाश्रों एवं बच्चों को जो जाति श्रथवा वंश के 
कारण खुले में मजदूरी करने में श्रसमर्थ थे, घरेलू काम भी दिए गए थे, 
क्योंकि इनके भरण-पोपण का कोई सहरा नहीं था । भअवदृवर, १८६६ में 
आरम्भ किए गए राहत कार्य में ४,७६,२७६ व्यक्ति कार्य करते थे जिनमें 
से ४,७६,२६७ अ्रजमेर तथा १२ मेरवाड़ा से ये। इन पर ७,७५,६२ 
रुपए व्यय हुए थे। इनमें ७७,८८५ रुपए अजमेर तथा १०७ रुपए 
मेरवाढ़े में खर्च किए गए थे। डुरेल पॉक, मेडीको--ठोपोग्राफिकल 


अकांउट श्रजमेर-१६०० पृ० प४॑ तथा ८५ । 
३४, वालमुकन्ददास एवं इमासुद्दीत संयुक्त रिपोर्ट दि० २०-१०-१८&२ 


३५. फाइल सं० ५६६ “१८६२-१६१२” (रा० रा० पु० मं०) ! 

३६. सत््‌ १८६८-६६ में श्रजमेर-मेरवाड़े से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की 
संख्या २३३४५ थी। इनमें से १०६५० व्यक्ति वापस लोटे थे। सब्‌ 
१८९०-६६ में यहाँ से ३८४२८ व्यक्ति बाहर गए जिनमें से वापस 
लौटने वालों की संख्या २८३१७ थी । डुरेल पॉक, अजमेर-मेरवाड़ा का 


मेडीको-टोपोग्राफिकल श्रकांउद ११६०-प० ८३ ।) 


३७. लाद्वश का मत है कि सत्‌ १८६६ में राजस्व वसूली की नई प्रक्रिया के 
कारण भी ऋणग्रस्ता ने नया स्वरूप ग्रहण कर लिया था। नई राजस्व 
व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी लगान के लिए केवल ग्राम-मुखिया को 
उत्तरदायी ठहराया गया था। इस कारण उसे श्रकाल के दिनों में खुद 
के नाम पर भारी रकमें कर्ज पर लेनी पड़ी थीं। यद्यपि इस राशि को 
बाद में जातियों के नाम चढ़ा दिया गया था परन्तु न्यायालयों ने इसे 
नियमानुसार नहीं स्वीकार किया तथा यह कर्ज की राशि प्राम-मुखिया के -- 
मत्ये मंड दी गई थी श्रीर उसकी निजी संपत्ति से वसुली की डिगरियां 
जारी की जाने लगी थीं, जब कि यह राशि ग्राम के लिए कर्ज ली गई 


श्८. 
३६. 
« बालमुकूंददास एवं एमामुद्दीत द्वारा संयुक्त रिपोर्ट दिनांक २०-१०-१८७२ 


४१. 


जनता की श्राथिक स्थिति २३७ 


थी। वष्दोवस्त के समय खालसा ग्रामों में बंधक ऋण राशि ११,५४३७ 
रुपए थी । 

लाहृश प्रजमेर-मेरवाड़ा गजेटीयर्स (१८७५) पए० ११४॥। फाइल सं० 
५६८ । 

फाइल संल्या ७३३ खंड २ (रा० रा० पु० मं०) । 

उपयुक्त । 


(रा० रा० भभिलेखागार ) । 
सत्र १८८१ से १८८६ के वर्षो में जो समृद्धि के वर्ष कहलाते थे बंधक 
रखे गए खेतों का वापिक प्रौसत क्षेत्रफल ६०० एकड़ भूमि था। सन्‌ 
१८८७-८८ का वर्ष श्काल वर्ष था तथा उस वर्ष से बंधक ऋण में 
वृद्धि के आंकढ़े निम्न थे--- 


१८८७-८८ ++१२०० एकड़ 
१८८८-प८ & प्ू२००० एकड़ 
१८८६-६० न्‍न्रे४०० एकड़ 
१८६०-६१ प्न्३१०० एकड़ 


उपरोक्त ध्राँकढ़े खालसा एवं जागीर कृषि भूमि के हैं जो पंजीयन किए 
गए थे । इनके साथ कतिपय श्रपंजीयत बंधक भूमि भी श्रवश्य रही 
होगी । उनके श्राँकढ़े उपलब्ध नहीं हो सके थे । कुन्त खालसा-भूमि जो 
बंघक थी, उसके भाँकड़े निम्न हैं :-- 





वर्ष 


सत््‌ १८७३ 
सन्‌ १८८६ 
सत्‌ १८६१६ 


४२, 


क्षेत्रफल घंघक ऋण यापिक संख्या 
१२६०० एकड़ रुपए ३४४००० रुपए ६८००० 
१५७०० एकड़ रुपए ७००००० रुपए ६९००० 
२०००० एकड़ रुपए ७००००० रुपए १४००० 


लगभग ७० प्रतिशत किसानों को कृषि योग्य भूमि सूखे एवं श्रकाल के 
दिनों में बंधक रख देनी पड़ी थी। मेरवाड़ा में ६० प्रतिशत से श्रधिक 
सिचित भूमि रहन रखी गई थी । 

श्रसिस्टेन्ट कमिश्नर अजमेर द्वारा कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, 
दिनांक २२ नवम्वर, १८९९ पत्र संख्या २१२६ । 


लाहुश-प्रजमेर-मे रवाड़ा गजेटीयस (१८७५) पृ. ११४। 


श्श्प 


४३. 


४४, 
४५, 


४६. 


है. ६ | + 


४६, 


१९वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


लाहुश के अनुसार अजमेर में ब्रिट्रिश प्रशासन की नीति सदा ही घनाढ्य 
लोगों के पक्ष में रही थी । बिल्डर ने अपने सेठों को श्रजमेर में बसने के 
लिए प्रोत्साहित किया था । यहाँ तक कि कर्नल डिक्सन भी इसी मत 
फे थे कि जल की पृतति के पश्चात्‌ क्षेत्र की समृद्धि के लिए महाजन वर्ग 
को भ्रजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र में वसाये जाने के लिए प्रशासन को प्रयत्त 
करना चाहिए। उनकी यह मान्यता थी कि महाजनों के हस्तक्षेप के 
बिना कृषि विकास संभव नहीं है । 

लाह्श-बंदोवस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ. ८६, श्रनुच्छेद २०४ । 

स्थानीय किसानों एवं बनियों के बीच तीत्र श्रसंतोष की भावना घर किये 
हुए थी । इस असंतोष का प्रमुख कारण यह था कि भूमि तेजी से किसानों 
के हाथों से निकल कर बनियों के चुगल में फेंसती जा रही थी । किसानों 
की श्राय के सभी स्रोत ऋणग्रस्तता में लिप्त हो गए थे। प्रशासनिक 
सत्ता दिनोंदिन शिथिल होती जा रही थी श्ौर किसानों के कष्ट-नियारण 
में मसमर्थ थी । दीवानी अ्दालतें वास्तविक रूप से बनियों के हितों की 
रक्षा करती थीं भश्रौर किसानों को दृष्टि में वे शोषण के प्रमुख साधन 
वन गए थे | ग्रामीणों में यह भावना घर कर गई थी कि बनियें उनके 
साथ घोखा कर रहे थे श्रौर श्रदालतें भी उनके पक्ष में थीं। सरकारी 
संरक्षण से उसका विश्वास उठ गया था शौर वह पूर्णतया प्रपने ही 
साधन स्रोत पर निर्भर था । अ्सिस्टेन्ट कमिश्नर के मतानुसार सितम्बर, 
१८६१ में लूट की दुर्घटनाओं का मुल कारण यही था। किसानों ने 
भारी संख्या में संगठित होकर बनियों की दुकानों को लूट लिया था। 
इसके पीछे मुख्य उ्द्दे श्य खाद्यान्न प्राप्त करना था और बनियों से प्रति- 
कार लेना था, भ्रतएव उनके खाता वही और गोदाम नष्ट कर दिये 
गये थे । 


लाहूश-बंदोबस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ. ६९ ॥ ४ 
झसिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्तर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक 
२२ नवम्बर, १८६१ पत्र संख्या २१२६ । 

फाइल संख्या ५६६ (रा, रा. पु. मं.) । 

फाइल संख्या १६४, क्रमांक २०, पर. संख्या १० (रा. रा. पु. मं.) । 


« जी. एच. ट्रेंवर चीफ कमिश्नर द्वारा सचिव, भारत सरकार को पत्र 


दिनांक ७ नवम्बर, १८६२ पत्र संख्या ११७८ । 
उपयुक्त । 
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५ प्र 


५६. 
४७, 
भ्र८, 
५६. 


जनता की गझ्राथिक स्थिति २३६ 


फाइल संख्या १६५, क्रमांक संख्या २० (रा. रा. प्रशितेयागार ) । 
हरनामदास एवं इमामुह्दीन की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक २०-१०-१६२६ 
(रा, शा. पु. मं.) । 

उपयुक्त 

लाटूग-घजमेर-मेरवाड़ा गजेटीयर्स (१८७५) पृ. ११३। 

मंयुक्त रिपोर्ट हरनामदास एवं एमामुद्दीन दि० २०-१०-१६२६ (रा. रा. 
पु.म॑. ) | 

ऐेपिटनेंट प्रीार्ट, पसिस्टेन्ट कमिश्नर भ्जमेर-मेरवाड़ा की रिपोर्ट, दि. 
२०-१०-१८६२, पु. १४ (रा. रा. पु. मं.) लेसायार । 

फाइल नें, ५६६ (रा. रा. पु. मं;) । 

डियसन, स्केय घॉफ मेरवाड़ा (१८५०) प्र. ३३। 

फाइल संस्या £ (३), १८२१ चीफ कमिएनरी कार्यालय, प्रजमेर । 
फाइल क्रमांक ५६६, १५६२-१६१२ (रा. रा. पु. मं.) । 


६०. लेप्टिनैंट प्रीचार्ड, प्रशिस्टेन्ट कमिश्नर प्रजमेर-मेरवाडा की रिपोर्ट दिनांक 
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२०-१०-१८६३ (रा. रा. पु. मं.) । 

उपयुक्त । 

परराष्ट्र एवं गुप्त-विमर्शण, संदघा २२-२३, ३० प्रप्रेल, १८५८ (रा. रा. 
पु. मं, ) । 

पघ्रजमेर फमिश्तर कार्यालय, फादल संख्या ४२ (रा. रा. पु. मं) । 
धजमेर फमिश्तर फायलिय, फाइल संख्या ८५ (रा. रा. पु. मं.) । 
रिसालदार प्रब्दुलस्समद की धोषणा, रेजीडेंसी रिकॉर्ड फाइल संख्या ३ 
(५)-५३ | 

धजमेर कमिश्नर कार्यालय फाइल संझ्या (रा. रा. पु. मं.) । 

शेरिंग, दी इंडियन चर्च झ्यू रिंग दी प्रेट रियेलियन (१८५६)पू.१८४-८५ । 
प्रवीन्‍्त एन एकाउन्ड भॉफ दी स्यूटिनीज इन प्रवध एण्ड श्रॉफ दी सीज 
प्रॉफ लखनऊ रेजीछेस्सी (१८५६) श्रनुसूची १२ पृ. ५५६ । 

शेरिग-दी इंडियन चर्च उयरिंग दी ग्रेट रिवेलियन (१८५६) प्र. १८६ । 
प्रजमेर कमिश्नर कार्यलिय, फाइल संझया १४ (रा, रा. पु. मं.) । 

सन्‌ १६२१ में श्रार्य समाज और पअ्रजमेर के वापिक भ्रधिवेशन के भवसर 


२४० 


छर्‌, 
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७४. 
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७६. 


७, 


छप, 
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पर प्रोफेतर घीयूलाल घनोपिया का भाषण शार्य प्रतिनिधि सभा की 
पत्रिका, खंड ११ पृ. ४५। (१६३१)। 

चीफ कमिशनर द्वारा गवर्नर जनरल को पत्र दि. ३० झ्रप्नेल, १६०४ 
फाइल संख्या ८5३ । 

प्रोफेसर घीसुलाल का लेख “काजेज श्रॉफ दी इंडियन रिवोल्ट” राजपूताना 
हेराल्ड । 

रसल “भाई डायरी इन इंडिया” (१८६०) खंड १ प्र. १४६ प्रीचार्ड 
“म्यूटिनीज इन राजपूताना” (१८६०) पृष्ठ २७७ । 

प्रीचार्ड “फ्रोम सिपाई हू सूवेदार” पृ. ४१ । 

उपयु क्त पृ. ११७-१२८ | 

रायवस, उत्तर-पश्चिमी सूबा सम्बन्धी टिप्पणियां, पृ.७ (१८५८) 
(रा. रा. पृ. मं.) | ; 

श्रजमेर कमिश्नर कार्यालय, फाइल संख्या ८५ ए. पृ. घ८घ-१०० (राज, रा. 
पु. मं.) । 


१0 


१८५७ का विद्रोह भौर भणमेर 


मई, सव्‌ १८४७ में जब सैनिक विद्रोह आरम्भ हुआ तब कर्नेल डिकसन 
ग्रजमेर-मेरवाह़ा के कमिश्नर थे । वे उत्तर-पश्चिमी सूबों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सीधे 
नियंत्रण में थे । नीमच यद्यपि मध्य प्रांत के ग्वालियर में था तथापि राजपुताना के 
प्रन्तगंत रसला गया था | नीमच के कमिश्नर का कार्य मेवाद़ के पोलिटिकल एजेन्ट के 
प्रधीन धा । वह नीमच छावनी में ही रहते थे ।* 

उन दिनों राजपुताना में कोई रेलमार्ग नहीं था। कलकत्ता-लाहौर रेलमार्ग 
कानपुर से आगे तक नहीं पहुँच पाया था श्र बम्बई-प्रजममेर के बीच जो वर्तमान 
रेलमार्य दिखाई देता है, उसका उस समय निर्माण नहीं हुप्रा था ।* प्रजमेर से १६ 
मील की दूरी पर नप्तीराबाद छावनी में दो रेजीमेंट बंगाल नेटिव इस्फेंट्री १५ एवं 
३० तथा फरस्ट बम्बई कैवेलरी श्रौर पैदल तोपखाना बँटरी तंनात थी । नसीराबाद से 
केवल ६० मील दूर देवली छावनी में कोटा दत्ता तैनात था जिप्में इंडियन कैवेलरी 
की एक रेजीमेन्ट भौर इस्फेन्ट्री थी । भारतीय सैनिकों, घुड़सवार भ्रौर पंदल सेनिकों 
की एक रेजीमेन्ट नीमच में थी जो नसतीराबाद से १२० मील दूर था। श्रजमेर से सो 
मील दूर एरिनवुरा में जोधपुर श्यित्षत के श्रनियमित सैनिकों की पुरी पलटन तैनात 
थी जिसकी व्यवस्था जोधपुर रियासत के हाथों में थी। मेवाड़ में उदयपुर से पचास 


ल्‍्ड्‌ 


मील दूर खैरबाड़ा में अंग्रेज श्रधिकारियों के नियंत्रण में भील पलटन थी। 
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मेरों की एक अन्य पलटन व्यावर में भी तैनात थी ।3 इस तरह उन दिनों राज- 
पृताना में पाँच हजार भारतीय सैतिक थे और एक भी गोरी पलटन नहीं थी । केवल 
स्थानीय पलटनों के अतिरिक्त सभी सैनिक विद्रोह के लिए उत्कंठित थे शौर बगावत 
की चिनगारी धघकने की वाट देख रहे थे । स्थिति इसलिए भी विकट थी क्योंकि 
इस क्षेत्र में स्थित दोनों सैनिक छावनियों में नियमित सैनिकों के रूप में केवल 
भारतीय सैनिक थे और उनको विद्रोह की लपटों से दूर रखना संभव नहीं था । 
राजपूताना में इन पाँच हजार सिपाहियों की उपस्थिति और उनके नियंत्रण के 
लिए एक भी गोरी द्ुकड़ी का न होना तत्कालीन ए० जी० जी० के लिए गंभीर चिंता 
का विषय बन गया था। १,२८०,८५५५ वर्ग मील भू-भाग में विस्तृत राजपूताना की 
रक्षा के लिए पाँच हजार सैनिक थे जोकि स्वयं विद्रोह के लिए उत्कंठित थे । इनको 
नियंत्रित करने के लिए मात्र बीस गोरे सारजेंट वहाँ थे । निकटतम भअ्रंग्र जी सेना की 
छावनी वम्बई प्रेसीडेंसी में स्थित थी | ऐसी स्थिति में वास्तव में श्रंग्र जों के लिए 
भावी संकट गंभीर चिता का विषय वन गया था ।* परन्तु लारेन्स ने इस विकट 
परिस्थिति में भी अपना धैयें कायम रखा। इस परिस्थिति के मुकाबले के लिए 
लारेंस ने सभी रियासतों को अपने-अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने भर श्रंग्रेज्‌ 
सरकार की सहायता के लिए सेनाग्रों को तैयार रखने की अपील की थी ।* 
राजपृताना के केन्द्र में स्थित होने के कारण, अजमेर का सामरिक हृष्टि से 
वहुत महत्व था । यदि विद्रोहियों का अ्रजमेर पर अधिकार हो जाता तो राजपुताना 
में अंग्रेजों के हितों को निस्संदेह प्राघात लगता | श्रजमेर शहर में भारी मात्रा में 
गोला बारूद, सरकारी खजाना और सम्पत्ति थी। यदि ये सब विद्रोहियों के हाथ पड़ 
जाता तो उनकी स्थिति अत्यन्त सुहढ़ हो जाती। अजमेर में भारतीय सैनिकों की 
केवल दो कंपतियां ही तेनात थीं और उन्हें आसानी से विद्रोह के लिए राजी किया 
जा सकता था। ऐसी हालत में श्रजमेर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यावर से दो 
मेर रेजीमेंट बुलाली गईं थीं ताकि स्थानीय सिपाहियों द्वारा बगावत की योजना 
बनाने से पूर्व ही स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके ।७ एक मामूली पैदल सेना भी 
डीसा छावनी से भ्रजमेर बूलाली गई थी |” कोढा पलटन को भी तत्काल श्रजमेर 
पहुँचने के आदेश भेज दिए गए थे ,* परन्तु इन आदेशों के पहुँचने के पूर्व ही देवली 
स्थित पलटन ने आगरा के लिए कूच कर दिया था । कुछ दिनों से बाजारों शौर 
छावनियों में दिल्ली से संदेशवाहक फकीरों के वेश में पहुंच कर विद्रोह का संदेश 
प्रसारित कर रहे थे और सर्वत्र ञ्रफवाहों का वाजार गर्म था। अ्रफसरों को यद्यपि 
यह विश्वास था कि उनके मातहत सिपाही दंगा नहीं करेंगे तथापि संपूर्ण राजपूताना 
में व्याप्त असंतोष को देखते हुए उन पर पूरा भरोसा संभव नहीं था । झाशंका का 
एक और कारण यह भी था कि अजमेर में बंगाल नेटिव भ्रार्मी की पन्द्रहवीं रेजी- 
मेंट थोड़े समय पहले ही मेरठ से आई हुई थी, और इसमें पुरविया सिपाही भरे पढ़े 


|; 
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थे १० इनको विद्रोह के लिए भड़काना बहुत प्रातान था। झतएव इनकी जगह 
मेरों को तैनात किया गया। पहाड़ी, श्रव॑ंराम्य तथा नीची जाति के होने के कारण 
मेरों की विद्रोहियों के प्रति किसी तरहू की सहानुभूति नहीं थी । मेरों के कारण ही 
घजमेर में विद्रोह मे हो सका और सम्पुर्ण राजपूताना में विद्रोही शक्तियां सवल ने 
हो सकीीं ।) * 

सौभाग्य से राजपूताना की समी रियास्रतों ने पूर्णातः अंग्रेज मंत्री का परि- 
घय देते हुए श्रंग्रेजों की सुनकर सहायता की | इसका कारण यह भीधाकि 
अंग्रेजों के संरक्षण के कारगा ही ये रियासर्ते मराठों श्रौर पिडारियों के भय॑- 
फर प्रातंक झौर लूट से बच पाई थी ॥१३ सब्‌ १८०३ से लेकर रब १८१७ तक 
टन चौदह वर्षा में मराठों ते इस राजबरानों को जिस तरह लूटा श्लौर श्रपमानित 
किया था उसका साहुज झनुमान संभव नहीं है। सब १८४७ तक के गत चालीस 
वर्षों में मराठों की दर्वर प्रयृत्ति भौर उनके अत्याचार को लोग भूले नहीं थे ।१३ 
इसके भ्रतिरिक्त इन रियासततों में श्रापसी तमाव एवं कलह की स्थिति भी बनी हुई 
थी। कई राजपरानों के प्रत्ति वहीं के ठादुरों में श्रसंतोप फैला हुआ था। इसलिए 
इन रायधरानों को अंग्रेजों के नंरक्षण को प्रावश्यकता बनी हुई थी। इन राजघ- 
रानों की झ्ापस में भी नहीं वयती थी । इनमें राजनीतिक दूरदशिता ने होने से थे 
राजनीतिक घटनावक्र को समकेने में श्रसमर्थ थे ।१४ मराठा श्रत्याचारों के सौ 
वर्ष शौर तत्यश्यात्‌ वि्यारियों की भारी लूढ-शसोट ने राजपुताना के इन शासक 
राजघरानों को एतना पंग्रु बगा दिया था दि वे बगावत का अपेक्षा अ्रंग्रे जू-संरक्षण 
को ज्यादा अ्रच्छा शमकते थे । इन लोगों को यहू भी भय था कि बगावत के फल- 
स्वष्प अंग्रेजों की धक्ति क्षीण होने पर उनके धधीन श्रसंतुप्ट ठाकुरों को सर उठाते 
देर नहीं लगेगी । प्रतएव विद्रोही सैनिकों को राजपृत्ताने के फिसी भी राजघराने से 
कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ भौर न उन्हें इसकी सहानुभूति ही मिली । यही कारण 
था कि सब्‌ १८५७ के विद्रोह के इतिहास में राजपुताने के किसी भी राजघराने द्वारा 
ब्रिटिश विरोधी भूमिका निभाएं जाने का उल्लेंस तक नहीं मिलता है ।7* उन सभी 
राजाओं को, लिन्‍्होंने इस संकटकाल में मार्गदर्शन चाहा धा-यही “नेक” सलाह 
दी गई थ्री कि वे हृढ़तापूर्यक प्रंग्रेजीं का साथ वफादारी रे निभाएं ।$ 

उन दियों ससीराबाद छावनी में देशी पलटन की (१४वीं श्रौर ३०वीं" 
इन्फेस्ट्री, मारवीय तोपखाना टुवड़ी प्रौर फरस्ट वम्बई लांसर्स के सैनिक थे । १४वीं 
भारतीय इम्फेन्ट्री १! मई, १८५५७ को ही मेरठ से श्राई थी । यद्यपि नसीरावाद छावनी 
के सैनिक बगावत के लिए प्रत्यधिक्र उत्सुक थे तवाधि अ्रंबाला रो भारतीय इन्फेन्द्री 
की जो टुकटड़ी रायफल प्रशिक्षण प्राप्त कर गंभीरसिह जमादार के नेतृत्व में नसीरा- 
बाद लीटी थी, उसने यहां के सैनिकों को विश्वास दिलाया कि एन्फील्ड रायफलों 
श्र कारतूसों में ऐशी कोई चोजु नहीं थी जिसरी धर्म या जाति को खतरा हो । 
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इस कारण वे कुछ समय तक हथियार उठाने में म्रिफकते रहे । परन्तु मेरठ में 
सनिक विद्रोह के समाचार ने उनमें विद्रोह की भावना प्रज्ज्यलित कर रखी थी।१५ 
प्रत्येक सैनिक टुकड़ी विद्रोह का साथ तो देना चाहती थी परन्तु पहल कदमी नहीं 
करना चाहती थी ।१८ अंग्रेज इन अफवाहों से बुरी तरह भयभीत थे। उन्होंने 
सेनिक केन्द्र की रक्षा के लिए छावनी में फर्स्ट लांसर्स के उन सैनिकों से, जो वफा- 
दार समभे जाते थे गश्त लगवाना आरंभ कर दिया था तथा गोले भर कर तोपें 
तैयार कर रखी थीं । १४ 


सरकार ने सिपाहियों के संदेह मिटाने के लिए जितने प्रयास किए उतनी ही 
आग और भड़की । सरकार द्वारा चिकने कारतूसों को हटा लेने के आदेश ने इनमें 
शौर संदेह उत्पन्न कर दिया था। एक शोर नई अफवाह उनमें फल गई थी कि 
उनका धर्म नप्ट करने के लिए झाटे में हड्डियों का चुरा मिलाया गया है । जब उनसे 
अजमेर के खजाने व शस्त्रायार का भार सौंप देने को कहा गया तो सिपाही भड़क 
उठे व २८ मई, १८५७ को दिन के तीन बजे खुले विद्रोह पर उतारू हो गए १९ 

१४वीं नेटिव इन्फेन्ट्री के सिपाहियों ने तोपखाने के सिपाहियों को अपने 
साथ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया था। अफसरों ने अपने से निकों को समझाने 
का प्रयास किया परन्तु निष्फल रहे । यद्यपि १७वीं नेटिव इन्फेट्री ३० मई, १८४७ 
तक हिचकिचाहट के कारण सक्तिय कार्यवाही से श्रलग रही परन्तु पंत में जब १५ 
वीं इस्फेन्ट्री के जवानों ने उन्हें भी ललकारा तो वह इनके साथ मिल गई । यहाँ तक 
कि लांसर्स (संगीनधारी सैनिक) जिनके वारे में मान्यता थी कि वे वफादार बने 
रहेंगे, अपने दो श्रफसरों श्नौर तोपखाने के साथ विद्रोहियों से मिल गए । जब उनको 
विद्रोहियों पर गोली चलाने का श्रादेश दिया गया तो उन्होंने हवा में गोली चलाकर 
श्रादेश का पालन किया । विद्रोही तोपों से पहला गोला दगते ही लांसर्स ने भी अपनी 
कतारें भंग कर दीं व इधर-उधर बिखर गए । उनके जो अफसर उन्हें समभामे के लिए 
श्रागे बढ़े वे मारे गए अथवा घायल हुए । इन अफसरों में से एक श्रफसर न्यूबरी के 
विद्रोहियों ने टुकड़े-टुकड़े कर दिए ॥९१ 


अधिक समय तक मुकाबला करना व्यर्थ समझ कर कर्नल पैन्नी ने लांससे को 
वापस बुला लिया और सभी अधिकारियों ने यहाँ से हट कर व्यावर पहुँचने का 
फैसला किया । वागी सिपाहियों की तोपों से पहला ग्रोला दगते ही श्रंग्रेज अधिका- 
रियों ने छावनी से अपने बीबी-बच्चों को सुरक्षा के लिए व्यावर रवाना कर दिया 
था । लांसस ने इनके प्राणों की रक्षा करने में श्रपती स्वामीभक्ति का परिचय दिया 
और उनके भागने के मार्ग की विद्रोहियों से रक्षा करने में सहयोग दिया । यह टोली 
पूरी रात तक भटकती हुईं दूसरे दिन ग्यारह बजे व्यावर पहुंची । वहाँ कमिश्नर 
कर्नल डिक्सन ने श्रविवाहितों एवं सैनिक श्रफसरों के ठहरने की व्यवस्था अपने यहाँ 


कु 
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फी तथा महिलापों प्रौर बच्चों फो टायटर स्मॉल भौर उनकी पत्लि ने झपने यहां 
वहराया । १ इस होली को शातभर परेशानी एवं मार्ग की भारी असुधिधाम्रों का 


सामना करना पढ़ा । थे लोग वहाँ जबतदर कि ब्रिद्रोही सैनिकों ने दिल्जों की ओर 


कूच नहीं कर दिया तबतका मेरवाड्ा बटेलियन को सुरक्षा में रहे | उसके बाद 
सेनिक भधिफारी प्जमेर सोद गए जहाँ उन्हें धरक संदहरों के सूप में मिलीं । 
महिलाएं कौर दच्चे जोमपुर महाराजा के निमंत्रण गर यहां घसे गए । महाराजा 
मे एन्हें साने के लिए वाहन शव सुरक्षा के लिए झपने सैनिक भेज दिए थे। नसीरा- 
दाद से ब्यायर भागते समय मार्य में सांसर्स के कर्मस पत्नी को राखते में दिल का 
मिर्यार उग्द्ा देह्दान्त हो गया 4*3 


दौरा पढ़ा शिंस झारण पोटे से सु झ पर 


तौर पर छापस भे बाद लिया था । लूट के सामान का लाइन में देर समा दिया 
गया था। इन वबिद्रोटी संनियों से बयय में रच्यात नहीं किया । बगरायत के समय 
जो चार सफसनर घायत मा मृत हुए उनें छोड़पर एक बंद सूत नहीं घिरा भौर न 
फत्देघ्ाम ही हम्मा। इण्यीं मेटिय इस्पेंदी ने झपने अफसरों के हाथ तक नहीं 
लगाया । हंस घफ़मरों में से एक धफसर सोप्टिस पैेनधिफ सांयकाल श्राठ बजे तक इस 
सोगीं मे साथ रहे परन्तु जब ईश्यी इन्केट्री से उन्हें स्पप्ठ हिंदायतें दीं तो मज- 
बूरन इस्ट भी प्रस्यव)्त जाना पट्टा । मार्स में इनकी सुरक्षा के लिए पांच सेनिक तैनात 
झर दिए गंश थे। इ०थीं पलटने मे ब्रस्य अधिकारी पुरी रात भौर इसरे दिन भी 
प्रवने सैनिकों के बीच टहरे रहे । एक सो बीस सेनिकों की एक टुकड़ी श्पने भार- 
तीय झफसर के साथ पूरी बफादार रहो तथा उसने इस शगोड़े प्रधिकारियों को 
ब्यावर सके सुरक्षित पटुनाने तक में सहायता दी । ४ 

छावनी को तहस-महस करने के बाद, विद्योही सैनिकों मे झविलेब 'दिल्ली 
फी तरफ प्रस्थान किया । सेपिटनेस्ट बॉल्टर तथा द्वीवकोट ठिप्टी बबार्टर मास्टर 
ने जोधपुर प्रौर जयपुर मी सेनाओं को मदद से इसी पेर कर रावेटने का प्रयत्न भी 
शिया परन्तु प्रसफल रहे । इन्होंने १८ एूस को दिल्‍ली पहुँचकर पंग्रेज पलटने पर, 
जो कि दिल्ली का घेरा हाले हुई थी पीछे से प्राक्रमण किया | दूसरे दिन दोनों 
के बीच कड़ा रॉपर्प हुमा जिसमें प्ंग्रेज सेवा पराणित हुई ।*# 


विद्रोह्ठी सैनिकों मे श्रजमेर पर झाक्राश करने के बजाय सीधे दिल्‍ली -की 
शोर प्रस्यान किया । प्रगगग एक कारग्य यह भी था कि उनके पास पहले ही खुद 
का माल था झौर थे प्रव श्रधिक समय खराब करने की स्थिति में नहीं मे । झजमेर- 
शस्त्रागार पर भ्रभिकार करना कठिन कार्य था । उस समय यहू झ्रफयाहु जोरों पर 
थी कि दौसा से प्रंग्रेण पलटन झणजमेर पहुंचने बाली है। एक महृत्यपूर्ण कारण यह 
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भी था कि इन सिपाहियों में वहुतों के साथ उनके वीवी-बच्चे भी थे ।** उत दिनों 
विद्रोहियों का लक्ष्य दिल्‍ली था; इसलिए शायद उन्हें विद्रोह के बद्ध सीधा दिल्‍ली 
पहुं चने का निर्देश मिला होगा । 

१५वीं नेटिव इन्फ़स्ट्री के एक अ्रधिकारी ई. टी, श्रीचार्ड ने विद्रोहियों की 
दिल्‍ली कूच के बारे में बताया कि यद्यपि सड़कें खराब थीं और उनके साथ बूठ का 
श्रत्यधिक सामान था तथापि वे तेजी के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। वे अपने 
लूठ के माल की बिना परवाह किए तेजी से श्रागे बढ़ते गए । कई वागियों ने तो 
श्रपतती लूट का माल रास्ते के गाँवों में ही लोगों के पास छोड़ दिया । प्रीचार्ड ने 
एक महत्वपूर्ण तथ्य यह बतलाया कि “राजपूुताना की रियासतों के सेनिक अपने 
साथ अंग्रेज अफसरों के होते हुए भी इन बागी सिपाहियों पर श्राक्रमण करने में 
हिचकिचाते ही नहीं थे वल्कि उनकी सहानुभूति भी इन विद्रोहियों के साथ थी 
क्योंकि उनका भी यह विश्वास था कि श्रंग्रेजों ने उनके धर्म में हस्तक्षेप किया है। ९४० 

यह वास्तव में झ्राश्वयेजनक बात है कि विद्रोही सैनिकों ने श्रजमेर की स्थिति 
का लाभ नहीं उठाया। अजमेर में प्रतिरक्षा कार्यवाहियों के लिए नियत अ्र॑ग्रेज 
अधिकारियों का न केवल खाना-पीचा और सोना हराम हो गया था बल्कि वे इतने 
हताश हो गए थे कि तनिक सा संदेह होने पर उक्त सैनिक को फांसी पर लठका 
दिया करते थे। जोधपुर के महाराजा ने एक बड़ी फौज अंग्रेजों की सहायता 
श्रजमेर भेजी थी, परन्तु इस फौज का व्यवहार बड़ा ही श्रपमानजनक था। इस- 
लिए इन पर पूर्व विश्वास नहीं होने के कारण इसे वापस भेज दिया गया था । 
नसीराबाद के विद्रोही सैनिकों ने श्रजमेर की इस कमजोर स्थिति से किसी तरह का 
लाभ नहीं उठाया । वे आाश्चयंजनक जल्दबांजी से दिल्‍ली की ओर कूच कर गए । ** 
यही झआाहूवा के विद्रोहियों ने भी किया जिसका नेतृत्व मारवाड़ के सात ठाकुर कर 
रहे थे । वे पहले दिल्‍ली पहुंच कर बहादुर शाह की सेवामें उपस्थित होना चाहते 
थे तथा उनके फरमान हांसिल करने के बाद श्रजमेर पर आक्रमण करना चाहते 
थे ।१६ केप्टिन शॉवर्स ने अंग्रेजों के हाथ लगा जो गुप्त पत्र-व्यवहार इस संबंध में 
ए. जी. जी. को प्रस्तुत किया उसके श्रनुसार दिल्‍ली के विद्रोही नेताओ्ों ने आहूवा के 
विद्रोहियों को पहले दिल्‍ली पहुंचने का आदेश दिया था । यदि इस संदर्भ की सभी 
कड़ियों को जोड़ा जाए तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है कि विद्रोहियों 
ने दिल्‍ली की ओर पहले कुच इसलिए किया क्योंकि वहाँ उनकी उपस्थिति नितांत 
श्रावश्यक थी और वे वहाँ से मुगल समञ्जाठ का फरमान प्राप्त कर अपनी ग्रतिविधियों 
और कार्यवाहियों को संवैधानिक रूप देना चाहते थे। यह स्पष्ट करता है कि 
सर्वोच्च सत्ता से श्रधिकृत होने की भावना उनमें लूटपाट करने की श्रपेक्षा कहीं 
अधिक थी । दिल्‍ली भें एक सर्वोच्च सत्ता की स्थापना हो गई थी जिसे प्रतीक माच- 
कर वे लाखों लोगों को अपने पक्ष में कर सकते थे ।3* नसीराबाद के विद्रोही 


१८५७ का विद्रोह श्रौर अजमेर २४७ 


सैनिक बड़ी ही आसानी से श्रजमेर पर अधिकार करने की स्थिति में थे । वे इसे 
लूटकर प्राप्त धत से अपनी स्थिति को और भी मजबूत बना सकते थे । परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों की ही आँखें इस उथल-पुथल के दिनों 
में देहती और वहादुरशाह पर टिकी हुई थी ।3१ नीमच-छावनी के विद्रोही सैनिकों 
ने दिल्ली श्रौर आगरा को कूच करते समय मार्ग में देवली की छावनी को आग लगा 
कर सम्पूर्ण गोला-बारूद श्रपने अधिकार में कर लिया था ॥3४ 


इस उथल-पुथल के काल में ए. जी. जी. जनरल पेट्रिंक लॉरेंस को विद्रीहियों 
पर झ्राक्ममण की श्रपेक्षा अजमेर की रक्षा अधिक प्रिय थी। श्रजमेर में किसी भी 
तरह सैनिक गतिविधि का श्रर्थ उनके हृष्टिकोण में इस सम्पूर्ण प्रांत का अंग्रेजों के 
विरुद्ध उठ खड़े होना था । वह ऐसा संकट मोल लेने को तैयार नहीं थे ।33 

अजमेर की स्थिति हरमेजेस्टीज इस्फ ट्री और १२वीं वम्बई इन्फ़्रक्द्री के 
वहीं पहुंचने पर सुदृढ़ हो गई थी । कनेल लॉरेंस अ्रजमेर-मेरवाड़ा के चीफ़ कमिश्वर 
के रूप में इन फौजों का भार स्वयं सम्हालने आवबू से श्रजममेर आ गए थे । अ्रजमेर 
के किले की मरम्मत करवाकर छः माह के लिए राशन फौज के लिए वहाँ इकट्ठा 
कर लिया गया था। लॉरेंस के दिमाग में श्रंग्रे जी नीति का मुख्य लक्ष्य यही था कि 
अजमेर तथा वहाँ के गोला वारूद श्रौर खजाने की सुरक्षा की जाए। उनके अपने 
शब्दों में “अजमेर के महत्व को भरुलाया नहीं जा सकता था। राजपृताना के लिए 
उसका महत्व उतना ही था, जितना उत्तरी भारत में दिल्‍ली का है और वहाँ पर 
विद्रोह होने का श्रर्थ असंतुष्ट तत्वों का ध्यान उसकी ओर आ्राकपित हो जाना है ।” 
सत्‌ १८४८ में भारत सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में ब्रिगेडियर जनरल लॉरेंस 
ने लेपिटनेन्ट कर्मल की सेवाओं की मुक्त कंठ से सराहना की, जिन्हें मेरों का पूर्ण 
सहयोग प्राप्त था । उसके द्वारा की गई उचित व्यवस्था के कारण विद्रोही तत्व 
अजमेर जैसे बढ़े श्रीर पघनी आबादी वाले शहर में हाथ डालने से कतराते रहे ॥3४ 

सच १८५७ के उथल-पुथल भरी हलचल का अंत होने पर अंग्रेज प्रशासन 
ने इस बात में गर्व का अनुभव किया कि राजस्थान में उपद्रव केवल वियमित सैनिकों 
तक ही सीमित रहा और इसका राजघरानों और आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा । अंग्रेजों ने इस पर भी संत्तोष प्रकट किया कि वे सभी लोग उनके साथ रहें, 
जिनके पास “धन-दौलत, संपत्ति और प्रतिष्ठा थी ।/3* 


स्व्याय १० 


१. ट्रंवर-ए चेप्टर ऑफ दी इंडियन म्यूटिनी (१६०५) पृ० २, खड़गावत-- 


78 ६: 


१०. 
११. 
१२. 


१३. 
१४, 


१५. 
« राजस्थान के नरेशों द्वारा प्रदान की गई सहायता के बारे में लॉरिन्स की 
१७. 


श्द, 
१६. 


१६वीं शताब्दी का अभ्रजमेर 


राजस्थान्स रील इन दी स्ट्रगल श्रॉफ १८५७ (१६५७) प० १४-१५ | 

खड़गावत-वही पृ० २१ । 
ट्रेंवर-ऐ चेप्टर ऑफ दी इन्डियन म्यूटिनी (१६०५) पृ० २। 

हॉम्स-ए हिस्ट्री ऑफ दी म्यूटिती (१८६८) पृ० १४८, दूवर-ए 

चेप्टर आफ दी इन्डियन स्यूटिनी (१६६) पृ० ३। 

ज्वालासहाय-लॉयल राजपुताना (१६०२) प्र १६०-२६५ । 

हॉम्स-ए हिस्ट्री ऑफ दी स्यूटिनी पृ० १४८, ट्रेवर-ए चेप्टर श्रॉफ दी 

इन्डियन म्यूटिवी पृ० ३ (१६०५४) । 


. आई० आर० कॉल्विन द्वारा डिक्सन को पत्र जिसमें उन्हें श्रजमेर स्थित 


शस्त्राभार को मेरों की रखवाली में सौंप देने के बारे में राय माँगी गई 
थी; दिनांक १६ मई, १८४५७। डिक्सन का कॉल्विन को पत्र दिनांक 
१६ मई, १८५७ । है 


डिक्सन द्वारा लॉरेंस को पत्र, दिनांक २५-५-१८५७ 

डिक्सन द्वारा कोटा सैनिक टुकड़ी के कमानन्‍्डर कैप्टिन डेनियल को पत्र, 
व्यावर दिनांक १८--४-१८५७ । 

डिक्सन द्वारा कॉल्विन को पत्र दिनांक १६ मई, १८५७ । 

ट्रेंवर-ए चेप्ठर ऑफ दी इन्डियन स्यूटिनी (१६०५) पृ० ३ से ४ । 
खड़गावत-राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल झऑॉफ १८५७ (१६४७) 
भूमिका पूृ० ५ ॥ 

मुंशी ज्वालासहाय-लॉयल राजपूताना (१६०२) । 


खड़गावत-राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल ऑफ १८५७ (१६५७) पृ० ५ 
(भूमिका) । 
उपयु क्त भूमिका पुृ० ३, ४, ५। 


रिपोर्ट हाउस ऑफ कॉमन्स पेपर सं० ७७ पृ० १३०, शनुच्छेद १२० से 
१३०। (१८६०) । 

पत्र सं० १०७-ए-७८४ दिनांक २७ जुलाई, १८५८ ए. जी. जी. द्वारा 
भारत सरकार को पत्र दि० २७ जुलाई, १८४५८ संख्या १०७-ए-७४८४ | 
डिक्सन द्वारा लॉरेस को पत्र, ब्यावर दिनांक २३-५-१८५७ । 

मुंशी ज्वालासहाय-लॉयल राजपूताना, (१६०२) पृ० १६७-१६८५ | 


१८५७ का विद्रोह और ग्रजमेर २४६ 


२०. फाइल सं० १७६-१८५७, पत्र सं० १६३ ब्रिगेडियर जनरल पी० लॉरेंस 
द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नेमेन्ट उत्तर-पश्वचिमी सुवा सरकार को पत्र सं १६३, 
मुशी ज्वालासहाय-लॉयल राजपूताना (१६०२) पृ० १६८-१६६। 

२१. कनंल पेन्नी द्वारा ब्रिगेडियर जनरल पी० लॉरेंस को पत्र दि० १ जून, 
१८५७, मुशी ज्वालासहाय-लॉयल राजपूताना (१६९०२) पृ० १६९, 
प्रीचार्ड, म्यूटिनीज इन राजपुताना (१८६०) परृ० ४६ । 


२२. राजपूताना फील्ड फोसे कमांडर द्वारा ए. जी. जी. माउंट शावू को पत्र 
दि० २६ मई, १८४७ संख्या १०७-ए-७५६, ए. जी. जी. द्वारा भारत 
सरकार को पत्र दि० २४ जुलाई, १८४५८ । 

२३. डिक्सन द्वारा लेफ्टि० गवर्नर उ० प्र० सूवा सरकार को पत्र दिनांक ८ 
जून, १८५७ हॉम्स-ए हिस्द्री श्रॉफ दी इन्डियन म्यूटिनी (१८९६८) 
पृ० १५१ ॥ 

२४, ट्रेवर-ए चेप्टर श्रॉफ दी इन्डियन स्यूटिनी (१६९०५) 7१० ५, हॉम्स-ए 
हिस्द्री श्रॉफ दी इन्डियन म्यूटिंनी (१८९६८), पृ० १५१॥ मु शी ज्वाला- 
सहाय-लॉयल राजपूताना (१६०२) पुृ० २००-२०१ |: 

२५. उपयुक्त । 

२६. इस झाशय के तक ट्रेवर ने प्रस्तुत किए हैं, परन्तु वास्तविकता यह थी 
कि वे दिल्‍ली की श्रोर इसलिए शीघ्र रवाना हो गए क्योंकि संभावित खतरे 
को देखते हुए वहाँ उनकी उपस्थिति श्रावश्यक हो गई थी | खड़गावत- 
राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रूगल श्रॉफ १८५७ | पृ० १८। 

२७, श्राई० टी० प्रीचार्ड, जो प्रारम्भ में देशी पलटन में एक अ्रफसर थे तथा 
बाद में दिल्‍ली गजट के संपादक के रूप में कार्य किया था, राजपृताने में 
विद्रोह की घटनाओ्रों पर श्रपने लेख लिखे थे जिनका प्रकाशन सच १८६० 
में हुआ था । 


फट दर वर-ए चेप्टर श्रॉफ दी इंडियन म्यूटिनी (१६०५) पृ० ६, प्रीचार्ड- 
म्यूटिनीज इन राजपूताना (१८६०) 
२९, केप्टिन शॉवर का ए. जी. जी. राजपृताना को पत्र, दिनाक २५-३- 
१८४८ | 


३०. मौलाना आजाद-भूमिका, डा० सेन का १८०५७ (१९५७) । 
३१. खड़गावत-राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल झॉफ १८४७ (१६४५७) पृष्ठ 
२०॥ 


२५० १९वीं शताब्दी का अ्रजमेर 


३२, वी० पी० लॉयल द्वारा कैप्टिन कार्टर को पत्र दिनांक £ जून, बी० पी० 
लॉयल द्वारा कर्नेल ड्भररांड को पत्र । (राज० रा० अभिलेखागार) । 
३३. शॉवर्स :--ए मिर्सिंग चेप्टर ऑफ दी इन्डियन म्थूटिनी (१८८८) 
पृष्ठ ४६९ 
ट्रेवर :--ऐ चेप्टर झॉफ दी इन्डियतन स्यूटिनी (१६०५) पूृ० ८ । 
खड़गावत :--राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल श्रॉफ १८४५७ (१६५७) 
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राष्ट्रीय एवं क्रान्तिकारी हलचल 


अंग्रेज सरकार की हमेशा यह नीति रही थी कि रियासतों का प्रशासन अंग्रेज 
प्रशासत के मुकावले खराब दिखता रहे ताकि देशी शासकों की तुलना में जनता 
प्रंग्रेज़ शासकों की श्रच्छा समझे | इस कारण अजमेर-मेरवाड़ा भें राजनीतिक भ्ौर 
सांस्कृतिक उन्नति राजपुताना की रियासतों से ज्यादा होना स्वाभाविक था । श्रजमेर 
के सम्पन्न लोगों में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ शर्नंः शर्नं: शिक्षित समुदाय के बीच 
राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी थी । यह राजनीतिक चेतना एक छोटे से समु- 
दाय तक ही सीमित रही श्रौर कभी भी खुलकर विस्तृत जन चेतना का स्वरूप नहीं 
ले थाई । उन्‍नीसवीं सदी के भ्रंत्तिम दशक में बंगाल की क्रांतिकारी हलचलों का प्रभाव 
श्रजमेर पर भी दिखाई देने लगा । 


बंगाल के देशभक्त क्रांतिकारियों के साहित्य “वर्तमान रणनीति” और 
“मुक्ति कोन पंथ” से यहाँ के नौजवान श्रत्यंत प्रभावित हुए थे | “वंग-भंग” के बाद 
ही अजमेर में ऋ्रांतिकारियों की गतिविधि आरम्भ हुई । क्रांतिकारी “स्वराज्य” प्राप्त 
करता चाहते थे । इनकी यह मान्यता थी कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए डकेती और 
हत्याएं पाप नहीं हैं। " अंग्रेज़ सरकार के प्रति रोप एवं उसे उखाड़ फैकने की 
भावना इनमें भी उतनी ही तीव्र थी जितनी कि बंगाल के श्रातंकवादियों में थी । + 
इन लोगों ने अजमेर में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार-हेतु शिक्षण संस्थाओं का 
जाल सा विछाकर उनके माध्यम से विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना 
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जागृत करना प्रारम्भ किया। गेरीवाल्डी और म॑जिनी उनके आदर्श थे और उत्की 
विचारधारा इन क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी । 3 


उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में अजमेर-मेरवाड़ा में जो राजनीतिक चेतना 
बढ़ी उसके प्रेरणा ल्ोत वंगाल झौर महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे । राजपूताना की 
सांस्कृतिक विरासत के प्रति अ्रगाध श्रद्धा होने के कारण बंगाल के क्रांतिकारी इस 
प्रान्त के प्रति ग्राकपित हुए थे। राजपूताना ने महाराणा प्रताप व दुर्गादास जैसे 
वीरों को जन्म दिया था जिनकी वीरता की कहानियां पूरे भारत में प्रचलित थीं । 
इन महापुरुषों की जीवनगाथा क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। बंगाल में 
क्रांतिकारी पड़यंत्रों का सृत्रपात महाराणा प्रताप और राठोड़ वीर दुर्गादास के देशा- 
भिमात एवं बलिदान की प्रेरणास्पद भावनाओं का प्रतिफल था। ४ उन्नीसर्वी सदी 
के बंगला साहित्य को राजपूताना के शूरवीरों के शौयंपूर्ं संघ से प्रेरणा मिली थी । 
अतएव बंगाल के ऋंतिकारियों का राजपूताना के प्रति श्राकपित होना स्वाभाविक 
था। अरविंद घोष द्वारा कई वार राजपूताना का दौरा करने भर यहाँ के लोगों में 
देश प्रेम जागृत करने के उनके प्रयासों की पृष्ठभूमि में यही भावना काम कर रही 
थी। राजस्थान में उस समय शस्त्र कानृन लागू नहीं था। इसलिए देश भर के 
क्रांतिकारियों को यहाँ आसानी से सस्ते भावों में हथियार मिल जाते थे। * राज- 
पूताना के जागीरदार जिन्हें अंग्रेजी शासन ने कुचल दिया था, उनके प्रति तीब्र शर्स- 
तोप को मत ही मन सुलगाए बेठे थे | ऋंतिकारी इसका अपने हित में उपयोग करना 
चाहते थे । * भालावाड़ के महाराज राणा जालिमप्िह द्वितीय को गद्दी से उतार 
कर उन्हें अंग्रेजों द्वारा निष्कासित करने की घटना में भी लोगों की क्रोधाग्नि भड़का 
दी थी। ४ भेवाड़ में अंग्रेजों की प्रशासनिक तानाशाही का विरोध हाउस ऑफ 
कॉमन्स तक में प्रतिध्वनित हुआ था भौर तत्कालीन अंग्रेज पोलिटिकल एजेन्ट के 
विरुद्ध वहाँ गम्भीर आरोप लगाए गए थे । 5 


इस तरह की घटनाओ्रों से बंगाल के क्रांतिकारियों में यह धारणा बन चली 
थी कि राजपूताना की महुभूमि में उन्हें श्रपने कार्य एवं गतिविधियों के प्रति व्यापक 
सहयोग एवं सहानुभूति प्राप्त हो सकेगी । राजपुताना के जागीरदारों के पास वे सभी 
साधन-स्रोत उपलब्ध थे, जिनकी सशस्त्र क्रांति में आवश्यकता पड़ती है | कर्नल टॉड 
द्वारा लिखित राजपूताना की शौर्य गाथाश्रों ने इस प्राप्त को भारत भर में वीर शिरो- 
मणि के रूप में स्थापित कर दिया था। सुप्रसिद्ध बंगला उपत्यासकार बंकिमचन्द 
चटर्जी और नाटककार डी० एल० राय को राजपूुताना की यशगाथाओं से अ्रपार 
प्रोत्साहन मिला था। अतएव क्रांतिकारियों द्वारा राजपूताना के प्रति इसी भावना के 
वश आकपित होना भौर अपनी विद्रोही गतिविधियों के लिए राजपुताना को उपयुक्त 
समभना स्वाभाविक था | ४ 
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राजपूताना की प्राकृतिक विशिष्टताएं, विस्तृत निर्जन, मरूभूमि, अ्ररावली 
पव॑त की श्रेणियां, रेत के विशाल टीवे और अनुल्लंघ्रनीय वन राजद्रोही के शरण देने 
श्रौर प्रंग्रेजों के चंगुल से बचने के लिए वरदान सिद्ध हो सकते थे । आय समाज के 
प्रवर्तक स्वामी दयानन्द भी इस बीर भूमि की निधियों से परिचित से लगते थे । 
उन्होंने भी अपनी गतिविधियों के लिए प्रमुखतः शाहपुरा, जोधपुर श्रौर भ्रजमेर को 
केद्र बनाया | इन सभी को यह आशा थी कि प्राचीन परम्परापओं को पुनर्जीवित 
करने के उहं श्य से किए जाने वाले सभी सांस्कृतिक, सामाजिक, धामिक और राज- 
नीतिक श्रान्दोलनों को राजपूताना के राजघराने और सामन्त वर्ग की सहानुभूति 
प्राप्त होगी। इसी ज्ञाशा से सभी ने इस प्रान्त को अपनी गतिविधियों का केन्द्र 
चुना था । १९ 


झजमेर में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वालों में खरवा के राव गोपाल- 
सिंह, वारहठ केसरीसिंह, श्रजु नलाल सेठी और सेठ दामोदरलाल जी राठी प्रमुख 
थे। ये सभी लोग अ्रजमेर के निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासी थे। राव गोपालपसिंह 
भ्रजमेर में खरवा के इस्तमरारदार थे । वारह॒ठ केसरीसिंह शाहपुरा के व सेठी 
श्रज|नलाल जयपुर के निवासी थे। वे सभी लोग जिन्होंने इनकी प्रत्यक्ष रूप से 
सहायता की थी उनका भ्रजमेर से निकटतम सम्बन्ध था। ११ दामोदरदास जी 
राठी क्रांतिकारियों की अत्यधिक आर्थिक मदद करते थे। बाहर से झ्ाने वाले ऋांति- 
कारियों को श्राप अपने यहाँ छिपाकर रखते थे। श्ररविन्द बाबू व श्यामजीकृष्ण 
वर्मा भी आपके ही मेहमान रहते थे | उन्होंने स्वदेशी की भावना को वास्तविक रूप 
देने के लिए कपड़े का पहला कारखाना ब्यावर में खोला था। १६ ऋआंतिकारी 
स्वामी कुमारानंद ने भी अपनी गतिविधियों के लिए अजमेर-मेरवाड़ा को केन्द्र बनाया 
था । राजस्थान के एक श्रन्य प्रमुख क्रांतिकारी जो बाद में विजयसिह पथिक के नाम 
से प्र्यात हुए, खरवा में बस गए थे और राव गोपालसिंह के यहाँ काम करते थे । 
इस तरह श्रजमेर अपने निकटवर्ती क्षेत्रों सहित राजनीतिक विचारधाराम्रों का केन्द्र 
बन चला था । श्री अजु नलाल सेठी, केसरीसिंह वारहठ, विजयपथ्िह पथिक एवं राव 
गोपालसिह खरबा ने मिलकर “वीर भारत सभा” नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन 
कायम किया । इस संस्था का देण की दूसरी क्रांतिकारी संस्थाओं से सम्बन्ध था । १3 


ग्रजमेर के क्रांतिकारियों ने राजस्थान के जाग्रीरदारों में अंग्रेजों के प्रति 
व्याप्त असंतोप का लाभ उठाने का भरसक प्रयत्वत किया । राजस्थान का सामन्‍्ती 
वर्ग अंग्रेजों से अ्सन्तुष्ट था, क्‍योंकि अंग्रेजों के हाथों उन्हें अपनी राजनीतिक एवं 
सनिक शक्ति खोनी पड़ी थी | अंग्रेजों द्वारा राजपूताना की रियासतों तथा अजमेर में 
प्रचलित किए गए नए नियमों से भी वे असंतुष्ट थे व्योंकि इनका उद्देश्य जागीरदारों 
को शक्तिहीन करना था ! बंदोवस्त की कार्यवाहियाँ, सैनिक सेवा की एवज में नगद 
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राशि का भुगतान, सती-प्रथा पर रोक, जागीर एवं सैनिक दस्तों को भंग करने की 
मनीति ने इन सामंती तत्वों को नाराज कर दिया था। १४ 


स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व ने भी अजमेर के लोगों की भावनाओं को इस 
दिशा में सबसे श्रधिक प्रभावित किया था । स्वामी दयानन्‍्द और उनके शअनुयायिश्रों 
ने श्रजमेर को भ्रपनी गतिविधियों का केन्द्र ववाकर यहाँ के लोगों में धार्मिक, राज- 
नीतिक चेतना के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। उन्होंने राजपूतों में वेदिक 
सम्यता के पुनर्जागरण के लिए एक तीज्न उत्कंठा जागृत कर दी थी । १४ 


राव गोपालसिह पर श्रार्य समाज का इतना गहरा रंग चढ़ा हुमा था कि 
राजनीतिक जीवन के कठोर श्रनुभवों एवं वैचारिक परिवतंनों के वावजुद भी यह 
प्रभाव शिथयिल नहीं हुआ था । उनके राजनीतिक जीवन से सन्यास के बाद भी एक 
लम्बे समय तक यह प्रभाव बना रहा । १६ 


यदि अजमेर श्रपने सांस्कृतिक, सामाजिक, घामिक, शैक्षणिक शौर राजनी- 
तिक पुनर्जागरण के लिए किसी के प्रति ऋणी है तो उसमें सर्वोच्च स्थान स्वामी 
दयानन्द श्रौर उनके श्रार्य समाज श्रान्दोलन का है। यह स्वामी दयाननद के अनुया- 
यियों द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थाओ्री के श्रथक प्रयत्वों का ही फल था कि उच्होंने 
देश को चोटी के सुधारक श्नौर सार्वजनिक कार्यकर्ता प्रदान किए । जिन्होंने अजमेर 
में सामाजिक-राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। अजमेर के लगभग सभी राजनीतिक 
कार्यकर्त्ताओोओं ने ध्रपनी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा आाय॑ समाज के स्कूलों में ही ग्रहण 
की थी । १७ 


प्रजमेर के प्रारम्भिक राजनीतिक कार्यकर्त्ताश्ों ने भ्पना राजनीतिक जीवन 
सामाजिक कायेकर्त्ता के रूप में आरम्भ किया था। राव गोपाल्सिह ने भ्रपना राज- 
नीतिक जीवन, भ्रकाल पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता और निर्धन तथा राजपूत 
विद्याथियों को छात्रवृत्तियाँ देने से प्रारम्भ किया था। १४ इनका कार्य-क्षेत्र छोटे 
जागीरदारों और भोमियों में था। हथियार इकट्ट करना इनका मुख्य कार्य था। 
पथिक जी जोकि उस समय शभ्रूषसिह के नाम से कार्य करते थे, राव साहब के निकट 
के सहयोगी थे । १* केसरीसिंह बारहठ ने राजपुत परिवारों एवं चारणखों में 
सांस्कृतिक जागृति लाने का वीड़ा उठाया । *" अजु नलाल सेठो ने तो अपना सम्पूर्ण 
जीवन ही शिक्षा जगत्‌ एवं जैन समाज की सेवामें समपित कर दिया था। *' इन 
तीनों ही क्रांतिकारियों में पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली के प्रति घोर अ्रुचि थी। ये 
राजस्थानी तरुणों का जीवन पूर्णतः: भारतीय आशा-पआ्राकांक्षात्रों के अनुकूल ढालना 
चाहते थे । उनकी आ्रारम्भिक योजनाएं यद्यपि राजनीति से अझछूती नहीं थीं, तथापि 
उनमें क्रांतिकारी उद्दे श्यों की कलक नहीं मिलती है । 

उन्होंने उन्‍तीसवीं सदी के अन्तिम दशक के आरम्भ में एक साथ राजस्थान 
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फे तीन विभिन्न स्थानों से श्रपना कार्य आरम्म किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
उन्होंने भपनी गतिविधियों को व्यापक झूप देने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की 
थी । इनकी गतिविवियाँ भी श्ापस में सम्बन्धित नहीं थीं। सेटी श्रजु नलाल जैनमत 
प्रव्तक संस्थाएं चलाने के पक्ष में थे । केसरी सिंह का ध्यान भ्रध्िकतर राजपूत परि- 
वारों पौर घारणों पर केन्द्रित था। राव गोगालतिह केवल राजपूतों को ही धागे 
छाने फे पक्ष में थे ।१९ उनका कायं-क्षेत्र भी श्रत्यंत सीमित घा। इन झारम्भिक 
कार्यवाहियों का उद्देश्य किसी मी तरह की ्रंग्रेज विरोधी गतिविधियां या हलचल 
पैदा फरना नहीं था । वारहठ कैसरीसिंह का घराना राजपूताना में प्रस्यात था तथा 
उन्हें भापा भौर धामिक फथाश्रों का पंडित माना जाता था। भजुनलाल जी सेटी 
प्रपना वाह्यरूप पूर्णतया धहिसक बनाए हुए थे ।१3 राव गोपालसिंह का राजपूताना 
के प्ंग्रेज समर्थक राजघरानों में भी रम्मान था। इन क्रान्तिकारियों की प्रारम्भिक 
गतिविधियां शैक्षणिक एवं सामाजिक महत्व की थी। इस क्षेत्र में भी ये लोग एक 
सी नीति पश्रंगीकार करने में श्रसफल रहे | अपने भारम्भिक दस वर्षीय राजनीतिक 
जीवन में ये खोग धंय॑ पूर्वक मूक श्रौर गुप्त रूप से श्रपने ही केन्द्रों में काम करना 
प्रधिक पंसद करते थे और संयुक्त कार्यक्रम या एक संयुक्त नीति के गठन का प्रयत्न 
इन्होंने कभी नहीं किया । 

ये क्रांतिकारी पीरे-धीरे वाहरी फ्रांतिकारियों के सम्पर्क में भाए। श्यामजी 
फ्ृष्ण वर्मा ने ब्यावर में राजपुताना कॉटन प्रेस श्रौर श्रजमेर में राजपूताता श्रिटिंग 
प्रेस की स्थापना की थी। उनके प्रभाव से राजपुताना के सावंजनिक कायेकर्ताश्रों में 
देशभक्ति की गहरी भावना जागृत हुई | सेठ दामोदरदास राठी ने सब १९०६ के 
झासपास योगीरान धरविद धौर लोकमान्य तिब्रक को एक गुप्त बैठक में झ्रामंत्रित 
किया था।*४ इन बाहरी कार्यकर्ताओं फो एस बात का श्रेय है कि उन्दोंने ट्वी 
स्थानीय कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को एक निश्चित स्वरूप एवं नीति प्रदान की । 

उनके राजनीतिक विचारों में भारत धर्म महामंडल फे स्वामी शागानंद के प्रयासों से 

झौर भी भ्रधिक हढ़ता श्राई ।१* राव गोपालसिह उनके साथ कलकत्ता गए, जहाँ 
वे प्रसिद्ध देश भक्त सुरेद्धनाथ बनर्जी, वीरेन्द्र पाल, वीरेन्द्र धोष भ्ौर देवेन्द्र के घनिष्ठ 
सम्पर्क में झ्राए । इसी समय उन्होंने युगान्तर' वंदेमातरम शौर अमृत बाजार” 
पत्रिका के सम्पादकों से श्रापसी सम्पर्क स्थापित किया | १६ 

कलकत्ता से लौटने के वाद राव गोपालसिंह ने श्रपवी राजनीतिक गतिविधियाँ 
तेजी से प्रारम्भ करदी थीं। अ्रजुनलाल सेठी प्रंग्रेज शासित भारत के नेताओं के 
सम्पर्क में श्राए श्नोर उन्होंने बंगाल के स्वदेशी झ्रांदोलन में भी भाग लिया तथा 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घूरत श्रधिवेशन में भी वे सम्मिलित हुए थे +० 

सब १६०७ का वर्ष इन कार्यकताग्रों की सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियाँ 
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एवं श्रंग्रेज विरोधी हलचलों के मध्य विभाजन रेखा सिद्ध हुआ | सच १६०७ के वाद 
ही केसरीसिंह जी द्वारा स्थापित चारणा राजपूत घोरड्डिंग हाउस मे राजनीतिक गति- 
विधियों में भाग लेना आरम्म किया श्रौर भूमिगत “वीर भारत सभा” की स्थापना 
की गई ।१5 सन्‌ १६०७ में ही श्रजु नलाल सेठी द्वारा संचालित वर्धमान विद्यालय 
ने कार्य आरम्भ किया | इसी समय राव गोपालसिह ने अंग्रेजी विरोधी गतिविधियाँ 
प्रारम्भ की थीं ।१९ इस तरह सच १६०७ का पूर्ववर्ती काल वास्तविक कार्य की 
श्रपेक्षा उमंगों एवं कल्पनाश्रों का काल कहा जा सकता है । इसमें बंगाल के स्वदेशी 
थान्दोलनका रियों श्रौर बाहरी नेताश्रों से सम्पर्क स्थापित हुआ, जिन्होंने यहाँ के कार्ये- 
कर्ताप्रों की श्रस्पष्ट एवं श्रनिश्चित विचारों एवं गतिविधियों को मार्गदर्शन देकर 
स्पष्टता प्रदान की । सच्‌ १६९०७ से ही अजमेर-मे रवाड़ा ने क्रांतिकारी चरण में प्रवेश 
किया । इसे एक शोर योगीराज श्ररविन्द श्रीर लोकमान्य तिलक से प्रोत्साहन मिला 
व दूसरी ओर बंगाल के उच्च ऋँतिकारी नेताझ्रों का सहयोग प्राप्त हुआ । इससे 
यहाँ की गतिविधियों को हृढ़ता एवं सुस्पण्टता प्राप्त हुई । 


सब्‌ १६०७ का वर्ष यहाँ के क्रांतिकारी इतिहास का ही महत्वपूर्ण चरण है, 
परन्तु यह समूचे उत्तर भारत के लिए भी इतने ही महत्व का रहा | यह लगभग वही 
समय था जबकि पंजाब में और दिल्ली के श्रासपास के क्षेत्रों में क्रांतिकारियों की गति- 
विधियाँ तेज हो चली थीं श्रौर रासविहारी बोस के अनुयायिश्रों ने देश भर के प्रमुख 
स्थानों में श्रपने केन्द्र स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। सत्‌ १६०७ के बाद 
ही दिल्‍ली में हरदयाल, श्रमीरचन्द, श्रवध विहारी और वबालमुकुन्द ने श्रपती कारये- 
वाहियां प्रारम्भ की थीं। सच्‌ १६९०७ के वाद ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ 
सान्‍्याल ने बनारस में क्रांतिकारी अनुशीलन समिति स्थापित की ।3९ सब्‌ १९०७ के 
बाद अ्रजमेर का आरम्भिक कांतिकारी श्रांदोलन उत्तर भारत में क्रांति श्रांदोलन के 
प्रसार से पूर्णतः प्रभावित है । 


अजमेर में राजनीतिक जागृति का उद्भव मुख्यतया बंगाल के स्वतंत्रता 
आन्दोलन की प्रेरणा का प्रतिफल था। अ्रंग्रेज-विरोधी उत्तेजना को शर्नें: श्नेः 
स्वामी दयानन्द के घामिक उपदेशों से भी श्राधार मिलता रहा । परन्तु यदि बंगाल 
ओर महाराष्ट्र के ऋंतिकारी इस क्षेत्र के अपने साथियों को झ्ावश्यक प्रोत्साहन प्रदान 
नहीं करते तो इस क्षेत्र में राजनीतिक जागृति की गति अत्यंत मंथर होती। राव 
गोपालतसिह के बारे में वम्बई पुलिस ने ए० जी० जी० को सब्‌ १६०६ में ही यह 
सूचित कर दिया था कि उनके बारे में “इस तरह की बातें प्रचलित हैं कि उनका 
सम्पर्क राजद्रोही तत्वों से है और वह स्वयं प्रबल अंग्रेज विरोची हैं | 37 

इन ऋंतिकारियों ने कई क्रांतिकारी केन्द्र, वोडिंग हाउस शौर स्कूलों के रूप 
में खोले, जहाँ पर क्रांति के लिए आ्रावश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था ।3* जन-जागृति 
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पैदा करने में वे सफल नहीं हुए और न जन-साधारण में सावंजनिक चेतना उत्पन्न 
करना उनके लिए संभव ही था। उन्होंने शिक्षण संस्थानों का एक जाल सा विछा 
दिया था जो राजनीतिक गतिविधियों के केन्द्र बन गए थे। वर्धमान विद्यालय में 
शिक्षा दी जाती थी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति श्रावश्यक है तथा सशत्र 
क्रांति के लिए रिवॉल्वर और पिस्तोल क्रय-हेतु यदि डाका भी डाला जाय तो कोई 


पाप नहीं है । 


केसरीसिंह के भारत में प्रंग्रेज सरकार के प्रति विचार बंगाल के क्रांतिका- 
रियों के समान राजद्रोहात्मक एवं विप्लवकारी थे। युवकों में ऋरंतिकारी विचारघारा 
का प्रसार करने के उद्दश्य से उन्होंने कोटा में राजपूत वोडिंग हाउस शभ्रौर जोधपुर 
में राजपुत-चारण वोडिंग हाउस खोला था। अपने भाषणों में वे विद्याथियों के 
मस्तिष्क में यह बात कूट-कूट कर भरते थे कि शिक्षा-प्रसार के लिए आवश्यक धन- 
राशि यदि गलत तरीके से भी प्राप्त की जाती है तो इसमें किसी तरह का पाप नहीं 
है ॥33 केसरीसिंह के सहयोग से सोमदत्त लाहड़ी भ्रौर विष्णुदत्त भ्रजमेर के श्रासपास 
के ग्रामों में राजद्रोहात्मक वातावरण बनाने में जुट गए थे । राव गोपालसिह ने 
प्रपने खर्चे से सोमदत्त लाहड़ी श्रौर नारायणरसिह को अजमेर में शिक्षा पाने में सहा- 
यता प्रदान की थी । इन दोनों ही युवकों का कोटा-ह॒त्याकाण्ड में प्रमुख हाथ था । 
उन्होंने गेहरसिह नामक एक नवयुव॒क को और तंयार किया था जो ग्रामों में प्रचार के 
लिए विष्णुदत्त का सहयोगी था | विप्णुदत वेतनभोगी अध्यापक के रूप में राव 
गोपालसि|ह के यहाँ काम करते थे । अजु नलाल सेठी की प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर 
प्रमीरचन्द, श्रवधेशविहारी श्रौर वालमुकुन्द से श्रद्ट मैत्री थी ।3४ ऐसा प्रत्तीत होता 
है कि विप्णुदत्त इन लोगों के बीच कड़ी का काम करता था। वह सदा एक स्थल 
से दूसरे स्थल की यात्रा करता ही रहता थाँ। सचीद्धनाथ सान्याल की श्रनुशीलन 
समिति के दो सदस्य खरवा भेजे गए थे जो वम बनाने की कला जानते थे। 
मणीलाल श्रौर दामोदर निरंतर उत्तर प्रदेश और राजपूताना की यात्रा पर ही 
रहते थे ।3* 


सन्‌ १६०७ में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ठ कलकने लगा था। 
१४ मई, १६०७ को खरवा के दुकानदारों ने विदेशी शक्कर बेचना बन्द कर दिया 
धथा। २३ जुलाई, १६०७ को श्रजमेर-मेरवाड़ा के जागीरदारों ने साहस जुटा कर 
अपने कष्ट एवं शिकायतों के समाधान के लिए एक समा का झायोजन किया था 
राव गोपालसिह ने २८ श्रक्ट्वर को धर्म महामंडल की श्रजमेर में श्रायोजित एक 
सभा की श्रव्यक्षता की और स्वामी ज्ञानानन्द के साथ ६ मार्च, १६०८ को वायसराय 
से धर्म महामंडल के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में मिलने के लिए कलकत्ता 
भी गए 3$ विष्णुदत मे १६९०७ तक क्रांतिकारियों का एक अच्छा संगठन तैयार 
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कर लिया था। उनके प्रमुख सहयोगियों में उल्लेखनीय नोरायणर्सिह, लक्ष्मीलास 
लाहड़ी, रामकरण वासुदेव, सूरजसह ओर रामप्रसाद थे। ये सब उत्तर प्रदेश के 
रहने वाले थे और विष्णुदत्त इन्हें श्रजमेर ले श्राए थे | विष्णुदत्त क्रांतिकारियों को 
संगठित करने के लिए राजपूताना का दौरा भी किया करते थे । 


इन्होंने नसीरावाद स्थित राजपूताना रायफल्स के सैनिक अधिकारियों से 
संपर्क स्थापित कर उनके माध्यम से सैनिकों में अंग्रेजी शासत-विरोधी भावना 
जागृत करने का प्रयास भी किया । इन्हीं के जरिए शस्त्र और गोला बारूद प्राप्त 
किए जाते थे । मुल्तान खान व करीम खान नाम के व्यक्तियों के माध्यम से नसीरा- 
बाद से शस्त्र खरीदे जाते थे। मणिलाल झौर दामोदर नामक व्यक्तियों पर इन 
ऋतिकारियों को बम प्रदान करने का जिम्मा था ।3७ 


बारहठ केसरीसिंह का सम्पूर्ण परिवार, उनके पुत्र प्रतापरसिह और भाई 
जोरावरसिह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। चारण राजपूत छात्रावास 
क्रांतिकारी गतिविधियों के केन्द्र बन गए थे और वर्धमान विद्यालय का इस क्षेत्र में 
काफी महत्व था | सबव्‌ १६११ में भूपसिह जिन्होंने श्रागे चलकर विजयर्सिह पथिक के 
ताम से राजस्थान के स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था--राव 
गोपालसिह के निजी सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे । सब्‌ १६९११ तक प्रजमेर 
को केर्द्र बनाकर गुप्त समितियों ने काम श्रारम्भ कर दिया था ।उ5 


इस ऋतिकारियों की सामाजिक, शैक्षरिग_क गतिविधियों को राजपूताने के कुछ 
राजघरानों से सहानुभूति एवं श्राथिक सहायता प्राप्त हुई होगी। परन्तु इसका यह 
अरे नहीं लिया जाना चाहिए कि क्रांतिकारियों को राजपूताने के राजघरानों का 
समर्थन प्राप्त था। इसकी सहानुभूति कदाचित्‌ इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों के 
प्रति पूर्ण जानकारी न होने के कारण ही रही होगी क्योंकि यह झधिकांशतः पुर्यृतया 
शुप्त. रूप से संचालित की जा रही थी । इन राजघरानों ने इनकी शैक्षरियषक भौर 
सामाजिक कार्यक्रमों की सहायता उदारतावश ही की, उन्हें इनकी क्रांतिकारी गति- 
विधियों के प्रति तनिक भी संदेह नहीं था ।। यहाँ तक कि कोठा के महाराज को 
भी जिनके यहाँ केसरीसिंह मौकरी करते थे उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों की कुछ भी 
जानकारी नहीं थी । स्पष्टत: कुछ राजधरानों द्वारा वारहठ केसरीपसिंह प्रौर राव 
गोपालसिंह को दी गईं वित्तीय सहायता का श्रर्थ उनके द्वारा राजद्रोहात्मक कार्यो भौर 
ऋ्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना नहीं माना जा सकता ।3* जोधपुर-महंत ह॒त्या- 
काण्ड के मामले में कोटा के महाराव ने अपने फैसले में कहा कि ये नाम इस संदर्भ में 
किचित भी तथ्यपुर्णा नहीं हैं । इस निर्णय से यह श्रर्थ लगा लेना भी अश्रनुपयुक्त होगा 
कि राजघरानों का क्रांतिकारियों से निकट का संबंध रहा था ।** 

'सत्‌ १६११ के बाद ही राजस्थान के 'क्रांतिकारियों-का शचीद्धताथ सान्याल 
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भोर रासविहारी बोस के साथ सम्पर्क स्थापित हुप्मा था। इनमें से प्रतापसिह ने 
दिल्ली हौर बनारस पड़यंत्र कांडों में महत्वपूर्ण भूमिका भ्दा की थी । राजस्थान में 
उस समय प्स्प्र-शस्त्रों पर कोई लाईसेन्स न होने के कारण यह प्रान्त फरांतिकारियों 
के लिए प्रस्त्र-शस्त्र एकत्रित करने व उनके नि्माण-हेतु ग्रुप्त कारखाने स्थापित करने 
के लिए उपयुक्त स्थान था। इसी उद्दे श्य से रासबिहारी बोस ने हा्डिंग बमकांड के 
बाद ही भूपसिंह भौर वालमुझुन्द को राजस्वान भेजा था । इनके राजस्थान झाने के 
बाद यहाँ के क्रांतिकारियों का देश के क्रांतिकारी संगठनों से संवंध स्थापित हो 
गया था।४१ 

सत्‌ १६१२ से इन फ्रांतिकारियों ने उकैतियां भ्रौर हत्याएं प्रारम्म कर दी 
धीं। जून १६१२ में धारहठ केसरीसिंह की क्रांतिकारी टोली ने जोधपुर के एक 
महंत की हत्या कर दी थी । एस हत्या का उद्द श्य क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए 
घन प्राप्त करना था। क्रांतिकारी इन दिनों घन की भारी कमी पनुभव कर रहे थे । 
ऐसा प्रतीत होता है कि अब लोगों ने डर से इनकी शैक्षरि_।क और सामाजिक संस्थाप्रों 
को घन देना स्थगित कर दिया था तथा थे इनसे सम्पर्क रखने में कतराते थे ।४ २९ 


दिसम्बर १६१२ में लार्ड हार्टिंग की हत्या का प्रयत्त किया गया जिसमें 
उनका एक अ्ंगरदक मारा गया था। इसी दिल्ली पड़यंत्र कांड के सिलसिले में बाद 
में सेठी अजु नलाल फो गिरफ्तार क्रिया गया था और बारहठ केसरीपि|ह पर संदेह के 
गगरण नजर रखी जाने स्नगी थी ।३ इन क्रांतिकारियों द्वारा श्रायोजित दूसरा 
महत्वपूर्ण राजनीतिक हत्याकांड मारवाड़ के निमाज नामक कस्वे में सेठी अजु नलाल 
के विद्या्ियों द्वारा किया गयाया ।*४ यद्यपिये दोनों हो हत्याकांड सन्‌ १६१२ 
झमौर सव्‌ १६१३ में हुए थे परन्तु इनका सुराग मार्च, १६१४ तक पकड़ में नहीं भा 
सका । सब १६१४ में घायमराय वमकांड के सिलसिले में सेठी जी के एक शिप्य 
घिवनारायण को गिरफ्तार फिया गया था। इस व्यक्ति ने घबरा कर निमाज महंत 
हत्याकांड की भी जानकारी पुलिस को दे दी थी। इस पर मोतीचन्द को फांसी की 
पजा व विप्णुदत्त को दस वर्ष की काले पानी की सजा दी गई ।४४ 


भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के प्रधिकारी हा्डिंग बमकांड के प्रभियुक्त 
जोरावरसिह (वारहठ केसरीपिंह के भाई जो निमाज हत्याकांड के श्रमियुक्त भी थे) 
की तलाश में प्रप्रेल १६१४ में जोमपुर पहुंचे थे, उम्त समय गुप्तचर विभाग के 
सुपरिटेेंट प्रार्मस्ट्रांग को यह पता चला कि वहां का एक बनी साधु भी गत दो वर्षो 
से लापता है । उसके श्नुयायित्रों ने उनकी काफी तलाश भी की परन्तु उसका कहीं 
पता नहीं चल सका । इस सिलसिले में ३ मई, १६१४ को रामकरणा, केसरीसिह 
जी वारह॒ठ, लक्ष्मीलाल, हीरालाल और लाहड़ी को गिरफ्तार कर उन पर कोटा के 
सेशन्स न्यायालग में मुकदमा चलाया गया ।९ 
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अंग्रेज सरकार ने राव गोपारलसह के विरुद्ध सबसे पहले श्रक्ट्बर १६१४ में 
कार्यवाही की [० अजमेर के कमिएनर ए० टी० होम्स ने उन्हें मिलने के लिए पुष्कर 
बुलाया । वहाँ उन्हें एक विशेष पत्र दिया गया तथा उनसे उनके बारे में स्पष्टीकरण 
मांगा | उन पर निम्न आरोप लगाए गए-- 


१. लाहड़ी के बयानों के अनुसार राव गोपालसिंह ने केवल सत्ता विरोधी 
विचारों का ही प्रचार नहीं किया, अपितु खुले रूप से क्रांतिकारी भ्रांदीलन 
का समर्थन किया और उसे भी इसमें शामिल हो जाने के लिए कई व्यक्तियों 
को प्रोत्साहित किया । 

२. उन पर यह भी आरोप था कि उनका सम्पर्क केसरीसिंह भौर विष्णुदत्त 
से रहा है। जिनका उद्देश्य अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पड़यंत्र रचना तथा 
राजद्रोहात्मक कार्य करना था । 


३. उन्होंने विष्णुदत्त को अपने प्रतिनिधि के रूप में अजमेर श्रौर जोधपुर में 
उपदेशक के रूप में एक लम्बे समय तक नियुक्त रखा था । 


४. उन्होंने अपने व्यय पर अजमेर में दो नवयुवक नारायणर्तिह (मृत) भौर 
लाहड़ी को पढ़ाया, जिनका कोटा व निमाज हत्याकांड में प्रमुख भाग था । 


५. जब विष्णुदत्त उनके यहाँ उपदेशक के रूप में काम करता था तब उन्होंने 
उसकी सहायता के लिए गैरसिंह को नियुक्त किया था जोकि केसरीसिंह 
द्वारा स्थापित गुप्त समिति का सदस्य रह चुका था । 


आरोप पत्न में यह भी लिखा गया कि उपयुक्त आधार पर सरकार इस 
निर्णय पर पहुँची है कि इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों की उन्हें पूर्रो जानकारी 
होते हुए भी उन्होंने उनसे साम्पक बनाएं रखा तथा ताज के प्रति श्रपनी बफादारी का 
वचन निभाने में वे असमर्थ रहे । 5 


राव गोपालसि|ह इस आरोप-पत्र के सम्बन्ध में कमिश्नर से मिलना चाहते थे 
परन्तु कमिश्नर ने उनसे मिलने के बजाय लिखित उत्तर की मांग की तथा उन्हें 
लिखित उत्तर के लिए पर्याप्त समय देने से भी इन्क्रार कर दिया गया । राव गोपाल- 
सिंह ने श्पने लिखित उत्तर में इन सभी आरोपों को अस्वीकार किया ।४ * 


| 


राव गोपाल सिंह के लिखित उत्तर से यह श्रन्दाज लगाया जा सकता है कि वे 
आरोप-पच्र से भयभीत हो उठे थे तथा अपनी जागीर को बचाने के चक्कर में थे । 
परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं थी । उस युग के क्रांतिकारियों के लिए अपने बचाव 
में इस तरह के वक्तव्य देना कोई अपराध नहीं था । इसलिए राव गोपालसि]ह ने जो 
कदम उठाया वह क्रांतिकारी परम्परा के विपरीत नहीं था। इसमें एक छुभने वाली 
वात यह थी कि उन्होंने सम्पूर्ण दोप बारहठ केसरीसिंह पर थोप दिया था और उनके 
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विरुद्ध आरोप ऐसे समय प्रस्तुत किए जबकि उन पर कोटा में मुकदमा चल रहा था 
तथा इससे जोधपुर महन्त हत्याकांड के मुकदमें में उनके विरुद्ध सरकार को बल 
मिलता था। परन्तु उक्त वक्तव्य के श्राधार पर ही यह नहीं मान लेना चाहिए कि 
. खरवा ठाकुर का क्रांतिकारी जीवन समाप्त हो चला था | वनारस पड़यंत्र कांड में 
रामनाथ ने जो इकवाली बयान दिया उसमें उसमे स्पष्द कहा कि २१ फरवरी, 
१६१५ को सशस्त्र सैनिक विद्रोह की योजना तैयार करने और उसे व्यावहारिक रूप 
देने के लिए खरवा के राव गोपालसिंह भी प्रयलशील थे । थपक्त क्रांति की योजना 
समय के पूर्व ही प्रकट हो गई और वह मूर्तं रूप लेने से पहले ही दवा दी गई थी ।** 
इससे यह स्पष्ट है कि श्रंग्रेजों के आतंक से घबरा कर राव गोपालसिंह अपनी कांति- 
कारी कार्यवाहियों को छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे । इसके विपरीत प्रस्तावित सशस्त्र 
ऋक्राति के लिए उनके द्वारा की गई तैयारी, यह प्रकट करती है कि निस्संदेह उन्होंने 
अपनी गतिविधियों को और भी अधिक तेज कर दिया था । 


बनारस पड़यंत्र कांड के मुकदमें के दौरान सरकारी गवाहों शौर भुखविरों ने 
श्रपने बयानों में राव गोपालर्सिह का भी इस पड़यंत्र में हाथ बतनाया था। मणिलाल 
ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि राव साहब ने उसे तथा दामोदर व प्रताप््िह को 
हथियार विए थे। इसलिए सरकार का उनके प्रति संदेह होना स्वाभाविक था । 
राव गोपालसिंह की इन अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज 
सरकार ने २५ जून, १९१४ को उनके विरुद्ध भारत रक्षा कानून के श्रन्तगंत वजर- 
बंदी श्रादेश जारी किया ।* १ 


सरकार ने उन्हें चौबीस घन्टे के अन्दर खरवा छोड़ कर टाडगढ़ के तहसील- 

दार के समक्ष उपस्थित होने के श्रादेश दिए । उन्हें वहाँ तहसीलदार टाडगढ़ द्वारा 

निर्भारित स्थान पर श्रग्मिम आदेश प्राप्त होने तक तथा सूर्यास्त से सुर्योदिय तक कहीं 

भी बाहर नहीं तिकलने के श्रादेश दिए गए। उन पर तहसीलदार की पूर्व श्रनुमति 

के बिना टाडगढ़ निवासियों के अ्रतिरिक्त अन्य बाहर के व्यक्तियों से मिलने पर भी 

प्रतिबंध लगा दिया गया था ।7* २६ जून, १६१५ को राव गोपालसिह को खरवा 

' छोड़ना पड़ा | वहाँ से रवाना होते समय श्रपने पुत्र कुवर गणपतसिह को श्राशीर्वाद 
देते हुए उसे अपनी मातृभूमि और भगवान के प्रति वफादार रहने की सलाह दी ।*3 


३० जुन, १९१५ को अजमेर के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने खरवा के किले की 
तलाशी लेते समय जनाने महल को भी नहीं छोड़ा । राव गोपालसिह के अनुचरों 
-की संख्या केवल दस व्यक्तियों तक सीमित कर दी गई थी। उन्हें श्रपनी आत्मरक्षा 
के लिए केवल एक तलवार तथा शिकार के लिए दो बंदुक रखने की इजाजत 
थी ।*४ उन्हें इसके श्रतिरिक्त शस्व्रास्त्र सौंप देने के लिए कहा गया था परन्तु राव 
. साहब ने इसे श्रस्वीकार कर दिया था। उन्हें यह सूचना मिल चुकी थी कि पुलिस 
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लोगों से उनके विरुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए भ्रत्याचार कर रही है । १० 
जुलाई को राव गोपालसिंह अपने सभी हथियारों सहित मोडर्सिह के साथ ब्यावर की 
शोर निकल पड़े । उदयपुर शौर जोधपुर के पोलीटिकल एजेन्टों को उनकी गिरफ्तारी 
के लिए तार भेजे गए ।*४ पुलिस को राव साहब की जानकारी किशनगढ़ दरबार 
के माध्यम से मिली कि वे सलेमाबाद के मन्दिर में हैं। पुलिस ने वहाँ पहुंच कर 
मन्दिर को चारों श्रोर से घेर लिया ॥*5 राव गोपालसिंह गिरफ्तार होने की प्रपेक्षा 
मरने-मारने के लिए तैयार थे । 


इस तरह की तेज श्रफवाह्‌ फैल गई थी कि खरवा ठाकुर के सगरे-संबंधी 
संगठित सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार हो रहे हैं । इन्सपेक्टर जनरल पुलिस ने स्थिति 
की गंभीरता का अनुभव करते हुए राव साहब को यह सलाह दी कि वे उनसे मिलें 
श्रौर पूर्ण भाईचारे के वातावरण में परिस्थिति पर विचार-विमर्श करें । राव 
गोपालर्सिह ने उससे लिखित रूप में यह जानना चाहा कि भारत रक्षा कानुन के अंतर्गत 
झपराधों के अ्रतिरिक्त टाडगढ़ छोड़कर चले श्राने की स्थिति में उन पर कौनसा 
जुमें कायम किया जाएगा | सुर्पारिटेंडेंट ने राव गोपालसिह को कहा कि उनकी यह 
व्यक्तिगत मान्यता है कि राजस्थान में दिल्ली-पड़यंत्र कांडः के मामले में जो प्रमाण 
मिले हैं वे इतने श्रपर्याप्त हैं कि उनके श्राधार पर उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया 
जा सकता है। उन्होंने यह मी कहा कि उनके पास दिल्‍ली के जाँच भ्रधिकारी का 
लिखित पत्र है कि यदि राव गोपाल्सिह पर भारत रक्षा काबुत के अन्तगंत कार्य- 
वाह्दी की जाती है तो ऐसी संभावना है कि उन पर और मुकदमें लाग्रू नहीं किए 
जाएंगें ॥7७ इस बातचीत के श्राधार पर राव गोपाल सिह ने स्वयं प्रपनेश्रापको 
पुलिस को सौंप दिया और उन्हें राजनीतिक बंदी के रूप में प्रजमेर लाया गया ।7% 
उन्हें श्रजमेर के किले में रखा गया और १२ श्रक्द्वर, १६१४५ को अजमेर के जिला 
दंडनायक ने उन्हें दो वर्षों की सामान्य कारावास की सजा दी । 


बनारस हत्याकांड के सिलसिले में उन्हें तवम्बर में बनारस भेजा गया परस्तु 
सरकार के द्वारा मुकदमा हटा लेने के कारण २४ नवम्बर, १९६१४ को उन्हें वापिस 
ग्रजममेर भेज दिया गया ।*५ ४ सितम्बर, १६१७ को उन्हें रिहा कर दिया गया 
परन्तु उसी दिन पुनः उन्हें भारत रक्षा कावुन के श्रन्तर्गत गिरफ्तार कर तिलहर 
भेज दिया गया जहाँ वे ढ़ाई वर्ष तक हवालात में रहे । झ्जमेर-मेरवाड़ा जिले के 
खालसा ग्रामों व कस्बों के लोगों से हजारों की संख्या में हस्ताक्षर करके राव ग्ोपाल- 
सिंह की रिहाई के लिए वायसराय को प्रार्थना-पत्र भेजे ।*९ सत्र १९२२ में उन्हें 
राजनीतिक बंदियों के साथ रिहा कर दिया गया । वारहठ केसरीसिंह को जुन, १६१६ 
तक जेल का जीवन काठना पड़ा । उनकी यह आकांक्षा थी कि राजपूत समाज में 
सैनिक जागृति उत्पन्न कर मातृभूमि को मुक्त करवाया जाय | क्रांतिकारी योजनाम्रों 
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, की भ्रसफलता से उन्हें हतना गहरा सदमा पहुँचा कि उन्होंने चम्बल तट पर एकान्त- 

, वास ग्रहण कर लिया था। श्रजु नलाल सेठी को प्रारम्भ में जयपुर जेल में विवा 
कार्यवाही के नौ महीने रखा गया । उसके बाद उन्हें वेलूर जेल में भेज दिया गया 
था । सब्‌ १६१७ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता श्रधिवेशम में 
एक प्रस्ताव जेल में सेठी जी पर हो रहे अत्याचारों द्वारा सरकारी नीति की भत्संना 
की तथा केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप की माँग की। संत १६२० में, ६ वर्ष के लंवे 
जेल-जीवन. के धाद उन्हें रिहा किया गया ।९ १ 


वबारहठ परिवार के सदस्य जोरावरसिह ओर प्रतापसिह का क्रांतिकारियों के 
इतिहास में सबसे महत्वपुर्ण स्थान है। निमाज ह॒त्याकांड के बाद जोरावरसिंह फरारी 
का जीवन बिता रहे थे । उन्होंने दिल्ली में लार्ड हार्डिंग पर बम फैंकने के पड़यंत्र 
में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके पश्चात्‌ उन्होंने पुलिस श्र गुप्तचर विभाग की 
- भांखों में घृल कौंकते हुए अपनी ग्रतिविधियां जारी रखीं। मालवा श्रौर राजपुताना 
: के पव॑तीय क्षेत्रों में छिपे रहकर उन्होंने अ्रपनी वृद्धावस्था के बावजूद श्रपनी क्रांतिकारी 
गतिविधियां जारी रखी थीं। बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन पर उनकी गिर- 
- फ्तारी के वारन्ट वापिस लिए जाने के प्रयत्त किए गए। उन पर से गिरफ्तारी के 
वारन्द हटा लेने के एक दिल पूर्व ही नवम्बर, १६३६ को उनका देहांत हो गया 
था ।१३ 


राजपूताने के क्रांतिकारियों में सबसे श्रधिक रुयाति एवं महत्व प्रतापर्सिह ने 

प्राप्त किया था । वह भारत की सभी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए 

. थे। शचीन्‍्द्रनाथ सान्याल ने अपने बल्दी जीवन में प्रतापसिह के श्रजेय साहस की 

मुक्तकंठ से सराहना की एवं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की थी। उन्हें क्रांतिकारिता की 

घुद्दी बारहठ केसरीसिंह से विरासत में मिली थी भौर उन्होंने ही प्रताप के क्रांतिकारी 

जीवन को ढाला था । इसके लिए उन्हें श्रावश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया । उच्होंने 

श्रजमेर में डी० ए० वी० कालेज में मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी | किशोरावस्था में 

ही उन्हें दिल्‍ली में मास्टर श्रमीरचन्द के पास क्रांतिकारी प्रशिक्षण के लिए भेज 

दिया गया था। वहीं पर वे भ्रवधविहारी के निकट सम्पके में श्राए*३ श्लौर रास- 
बिहारी बोस तथा शत्तीद्धनाथ सानन्‍्याल से उनका परिचय हुझा । 


वह शचीन्‍्द्रनाथ सान्याल के निकटतम सहयोगी तथा रासविहारी बोस के 
-विश्वासपातर थे । उत्तरी भारत में गदर श्रान्दीलन में वे शचीन््नाथ सान्‍्याल के साथ 
'थे।१४ उन्हें राजपुताना में सशस्त्र क्रांति को संगठित करने का काम सौंपा गया 
था ताकि भ्रजमेर और नसीराबाद के मध्य सशस्त्र क्रांति आरम्भ की जा सके । इसके 
भ्रतिरिक्त उन्हें भारत सरकार के गृह सदस्य को गोली से उड़ा देने का भी काम सौंपा 
गया था ।* रासविहारी बोस के भारत छोड़ देने पर वे राजपूतावा चले आए झौर 
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इस क्षेत्र में क्रांतकारी गतिविधियों का संचालन करते रहे । सेठी श्रजु नलाल और 
अपने पिता बारहठ केसरीसिंह की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ क्रांतिकारी गतिविधियों का 
सम्पूर्ण भार प्रताप को वहन करना पड़ा था । इसमें वृजमोहन माधुर भ्रौर छोटेलाल 
जैन उनके सहयोगी थे । वनारस पड़यंत्र कांड में उनके खिलाफ वारंट जारी हो जाने 
के कारण वे हैदराबाद (सिंध) चले गए थे । सिंध से वापस लौट आने पर बीकानेर 
जाते समय वे आशानाड़ा के अपने एक मित्र से मिलने रुक गए थे जोकि यहाँ स्टेशन 
मास्टर था । यहीं पर उन्हें विश्वासवात से गिरफ्तार कर लिया गया ** प्रताप की 
गिरफ्तारी के साथ ही एक तरह से अजमेर और राजपृताना में क्रांतिकारी गतिविधियों 
का महत्वपूर्ण चरण समाप्त हो गया था ॥ 


सब्‌ १६१४ के अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीति ने, जो कुछ भी क्रांतिकारी 
गतिविधियों के भ्रवशेष बचे थे उन्हें करता से कुचल दिया था। राव गोपालतिह 
श्र बारहठ केसरीसिह के राजपृताने के राजघरानों एवं अ्भिजात वर्ग से उनके ,निकट- 
तम संपर्क के कारण अंग्रेज श्रधिकारियों को यह संदेह होता स्वाभाविक ही था कि 
राजपूताना के राजधराने श्रौर जागीरदार भी इन ऋ्रांतिकारियों की गतिविधियों में थोड़ी 
बहुत रुचि लेते रहे हैं । इसलिए भारत सरकार ने राज दरवारों में अपना सर्वोच्च सत्ता 
का नियंत्रण-अंकुश कस दिया धा। इन रजवाड़ों में लगभग एक दशक तक श्रातंक 
का साम्राज्य स्थापित हो गया था। अंग्रेज सरकार को श्रपनी बफादारी से श्राश्वस्त 
करने के लिए राजपृताना और अजमेर के नरेशों एवं जागीरदारों ने श्रपती प्रजा के 
लिए स्वराज्य की कल्पना तक को श्रसंभव बना दिया था । 


लम्बे जेल जीवन एवं अश्रपनी योजनाञ्रों की असफलता के कारण यहां के क्रांति- 
कारियों में निराशा की भावना पैदा हो गई थी । यद्यपि वे इसके बारे में यदा-कदा 
अपनी गतिविधियों से राजनीतिक जीवन में हलचल अवश्य पैदा करते रहे । क्रांति- 
कारी जीवन के दौरान उनके परिवारों को जो आ्िक क्षति उठानी पड़ी उसने भी 
उनकी स्थिति को डांवाडोल कर दिया था । ; 


ऋंतिकारी गतिविधियों की समाप्ति के चरण तक अजमेर का राजनीतिक 
श्राकाश एक दूसरे रंग में रंगने लगा था। क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ शिक्षित 
समुदाय के कुछ व्यक्तियों तक ही केन्द्रित रहीं। ये लोग न तो खुला प्रचार ही कर 
पाते थे और न सार्वजनिक सभाएं आयोजित कर सकते थे। पुलिस द्वारा आतंक- 
बादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रहने के कारण वे श्राम जनता तक पहुंच 
भी नहीं पाते थे । बीसवीं सदी के द्वितीय दशक के अंत में महात्मा गाँधी के नेतृत्व 
में राजनीतिक जाग्रति का प्रादुर्भाव हुआ । दिल्‍ली, अहमदाबाद रेलमार्ग के मध्य में 
स्थित होने के कारण अ्रजमेर इन हलचलों एवं जागृति से अछुता नहीं रहा ।१० 

अजमेर में राजनीतिक चेतना के प्रादुर्भाव के तीन आधार रहे हैं । प्रथम तो 
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' अजमेर श्रार्य समाज की गतिविधियों का एक प्रमुख और शक्तिशाली केन्द्र रहा था । 
स्वामी दयानन्द ने अपने अन्तिम दिन यहीं व्यतीत किए थे और यहीं उनका निधन 
हुआ था । इसका परिणाम यह हुआ कि बथासमय अजमेर हिन्दू पुनर्जागरण की 
दिशा में भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बब गया था। आये समाज ने 
स्वामीजी की स्मृति में एक कालेज, स्कूल, पुस्तकालय, छापाखाना एवं प्रनाथालय की 
स्थापना कर अजमेर की जनता में सामाजिक और धार्मिक जाग्नति उत्पन्न कर दी 
थी ।55 शिक्षा के इसी पुनर्जागरण के फलस्वरूप ही श्रजमेर की जनता की बौद्धिक 
चेतना का ही विकास नहीं हुआ अ्रपितु उसमें एक नए ही ढंग की राजनीतिक चेतना 
भी जाग्रत हुईं। बीसवीं सदी का प्रारम्भ अ्रजमेर की जनता की बौद्धिक चेतना, 
-स्ामाजिक जाग्रति एवं राजनीतिक स्थिरता का महत्वपूर्ण युग था। इस शैक्षरिक 
एवं प्रगतिशील तथा उदार सुधारवादी आन्दोलन ने अपना स्वरूप विकसित किया 
झौर अजमेर-मेरवाड़ा की जनता के सर्वागीण विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ ।६« 
आये समाज के श्रलावा इस क्षेत्र में इसाई पादरियों द्वारा विभिन्न शिक्षर-संस्थान 
खोले गए थे । उनके द्वारा भी अजमेर की जनता का दकियातुसी पिछड़ापन समाप्त 
हुआ ।९९ 


श्रजमेर में इस चेतना के फलस्वरूप राजनीतिक, सामाजिक और धामिक 
प्रान्दोलनों का उदय हुआ व अजमेर ने खिलाफत एवं सविनय श्रवज्ञा श्रांदोलनों में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । १६ मा, १६२० को अजमेर में खिलाफत समिति की 
' बैठक हुईं । श्रजमेर में खिलाफत दिवस मनाया गया जिसमें डा० श्रंसारी, मोलाना 
मोईनुद्दीन, चाँदकरण शारदा और श्रजु नलाल शारदा श्रादि ने भाग लिया ।९१ 
सार्वजनिक सभाओं में जलियांवाला वाग की क्रूरता की निंदा की गई तथा हिंन्दु-मुस्लिम 
एकता के उह्ं श्य को श्रागे बचाने का प्रयास किया गया । जनता से सत्याग्रह में भाग 
लेने एवं कर न छुकाने का श्राद्वान किया गया तथा विदेशों को भारत से खाद्यान्न के 


. ..निर्यात पर रोक की मांग के समर्थन में जनमत तैयार किया गया । स्वदेशी श्रांदोलन 


श्रजमेर में द्रुत गति से चला । सरकारी नौकरियों में सभी श्रेणियों एवं सभी पदों 
पर भारतीयों को रखने तथा श्रजमेर-मेरवाड़ा में भारतीय उद्योग धन्धों की स्थापना 
के बारे में समय-समय पर प्रस्ताव व सभाश्रों से जवमत तैयार किया गया ।५४ 


राजपूताने के मध्य में स्थित होने तथो राजनीतिक जाग्रति का केन्द्र होने के 
कारण अजमेर उन दिनों रियासती जनता के श्रान्दोलनों का भी केछ्ध बना हुआ था । 
स्यासतों से निष्कासित राजनीतिक नेता यहीं शरण लेते थे । रियासती जनता में 
जाग्रति के लिए पत्र-पत्रिकाश्रों का प्रकाशन भी यहीं से होता था । भारतीय स्वतंत्रता 
श्रान्दोलन के साथ-साथ रियासतों में उत्तरदायी शासन के लिए आन्दोलन का संचालन 
भी अ्रजमेर से ही होता था। अ्रंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में होने के बाद भी अजमेर ते 


“२६६ 
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'क्रभी श्रपने को राजपुताना की श्रन्य रियासतों से श्रलग नहीं माता । इसलिए रिया- 
सती धान्दोलनों में श्रजमेर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 


स्खछ्य्याय १९ 


चीफ़ कमिश्तर द्वारा सचिव भारत सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट, दिनांक 
१--१०-१८८२ फाइल संख्या ४६५ ई० (रा० रा० पु० मं०) । 
राजद्रोह समिति की रिपोर्ट पृ० ५४ (रा० रा० पु० मं०) । 

सम्राट के विरुद्ध मोतीचन्द एवं विष्णुदत्त के मुकदमें में सत्र न्यायाधीश 
शाहबाद का फंसला, फाइल संख्या ५१, अजमेर खण्ड १, राजपुताना 
पड़यंत्र (रा० रा० पु० मं०) । | 

जोधपुर महंत ह॒त्याकाण्ड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० मं०) । 

राजद्रोह समिति की रिपोर्ट पृ० ५५ (रा० रा० पु० मं०) । 


५. शंकरसहाय सक्सेना-राजस्थान केसरी श्री विजयर्सिह पथिक की जीवनी 
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(१६६३) पृ० ८७ । + 

रेजीडेंसी रेकॉर्ड, फाइल सं० ई० ३-४५ (रा० रा० पु० मं०) | 

कोटा रेकॉर्ड-सीमा मुत्फरीक भंडार, संख्या ४, बस्ता संख्या १०२६ 
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(१६५१) । 

बारहठ केसरीसिंह की श्रात्मकथा-राजस्थान का गोपनीय एवं रहस्यमय 
इतिहास-पांडुलिपि खण्ड ४ (रा० रा० पु० मं०) । 

फाइल संख्या ५१, खण्ड संख्या १, अजमेर रेकॉर्ड (रा० रा० पु० मं०) । 
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स्वामी दयानन्द श्रौर मेवाड़ के महाराजाधिराज सज्जनसिह तथा शाहपुरा 
राजाघिराज नाहरपिह के बीच पत्न-व्यवहार (रा० रा० पु० मं०) । 
सुरजनर्तिह का बयान (रा० रा० पु० मं०) । . 
महपि दयानन्द शताब्दी के श्रवसर पर दिए गए भाषणा, बीकानेर सर- 
फार, गृह विभाग फाइल संख्या सी० २०३ । 

राव गोपालसिह का वयान, शअ्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५१, खण्ड १, 
पृ० १२८ से १५४ (रा० रा० पु० मं०) । 

रामनारायण चौधरी-वर्तमान राजस्थान (१६४५८) पृ० २७। 

उपरोक्त, राजस्थान पड़यंत्र पर श्रार्मस्ट्रोंग की टिप्पणी, भ्रजमेर रिकॉर्ड, 
फाइल नं० ५१, खण्ड १ (रा० रा० पु० मं०) । 

उपयुक्त । 

राजपूताना पड़यंत्र, श्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५१ खण्ड १ (रा० रा० 
पु० मं०) । 

जोधपुर महंत हत्याकांड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० मं०) । 

हर प्रसार, भ्राजादी के दीवाने पृ० ४६-५० । 

मोड़सिंह पुरोहित का बयान (रा० रा० पु० मं०) । 

सुरजानसिह का बयान (रा० रा० पु० मं०) । 

सेडीशन कमेटी रिपोर्ट (१९१८) पृ० ५५ से ६० । 


रा 


जोधपुर महन्त हत्याकांड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० मं०) । 

सुरजानसिंह का बयान (रा० रा० पु० मं०) । 

सेडीशन कमेटी रिपोर्ट (१६१५) पृ० ५४ से ६० । 

राव गोपालसिहु खरवा फाइल नं० ४६, पत्र संख्या एस० डी० एल० 
५४०८ दि० ११-११-१६०६ (रा० रा० पु० मं०) | 

राजपुताना पषड़यंत्र अजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५१, खण्ड १ (रा० रा० 
पु० मं० ) || 

जोधपुर महन्त हत्याकांड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० मं०) । 

राजपूताना पड़यंत्र, श्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, खण्ड १ पृ० 
१७से २६। 
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सुरजन्सिह का बयान (रा० रा० पु० मं०) । 

सुरजनसिह व मोड़सिंह के वयान (रा० रा० पु० मं०) । 

उपयुक्त । 

शंकरसहाय सक्सेना, राजस्थान केसरी श्री विजयसिंह पथिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० ६७ व १००। 

रामनारायण चौधरी-वर्तमान राजस्थान (१६४६) । 

शंकरसहाय सक्‍सेता-राजस्थान केसरी श्री विजयसिह पथिक की जीवनी 
(१६६३) । 

जोधपुर महन्त हत्याकांड में कोटा महाराव का फंसला (रा० रा० 
पु० मं०) । 

शंकरसहाय सकसेता-राजस्थान केसरी श्री विजयर्तिह पथिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० ६५-६६ । 

जोधपुर महन्त हत्याकांड में कोटा महाराव का फैसला (रा« रा०, 
पु० मं०) । 

अजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, खण्ड १ (रा० रा० पु० मं०) । 
उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

अजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, खण्ड १। 

जोधपुर महस्त हत्याकांड में सेशन्‍न्स जज कोटा का फैसला (रा० रा० 
पु० मं०) । ४ 
श्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, खण्ड १ व २ (रा० रा० पु० मं०) । 
होम्स का पत्र दिनांक २३-१०-१६१४ व कमिश्नर को भ्रस्तुत रिपोर्ट 
दि० २६-७-१६१४ | 

अजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, (रा० रा० पु० मं०) । 


«., राव गोपालसिह का जवाब दि० १४-८-६१६१४ फाइल नं० ५१ (रा० 


रा० पु० मं०) । ; 


०. मोड़सिह सुरजनसिह व ईश्वरदान के बयान (रा० रा० पु० मं०) । 


रामनारायण चौधरी-वरतमान राजस्थान (१९६४६) पृ० ३१ ॥ 


. शंकरसहाय सकक्‍सेना-राजस्थान केसरी श्री विजयर्सिह्‌ पथिक की जीवनी 


(१६६३) पृ० १००, १०१, १०२, १०३, १०४।॥ 
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थी शंकरसहाय सगसेना ने इस क्रान्ति का विस्तृत बरणंन करते हुए 
सिशा है।-- 

दिमम्बर १६१४ में वाराणसी में जहाँ रासणश्िटारी बोत्त छिपे हुए 
ये, भारत के समस्त फ्रांतिकारी दलों के नेताप्रों का एक सम्मेलन हुम्रा । 
पिप्लद की एक पूरी योजना बना सी गई। क्रांतिकारी दत्त के दूत बन्त 
पेशावर से मिगापुर तक सभी ग्रंग्रेज छावमिियों में घुसकःर वहाँ की परि- 
स्थिति की जानझारी कर छुके थे। फ्रोतिफारियों ने सभी सैनिक छाव- 
निरयों में भारतीय संनिकों से संबंध स्थासित कर लिया था धोौर प्रत्येक 
छावनी में देशभक्त क्ांतिकारी सैनिकों का एक दल साहा कर दिया था जो 
सेना में क्रांतिकारी भावनाप्रों को भरता था फ्रांतिकारियों ने यह मालूम 
कर लिया था कि उस समय देस में फुल १५ हजार गोरे सैनिक थे । सधिकांश 
भारतीय सेनाएं फ्रांति होने पर देश की झ्राजादी के लिए कांतिकारियों के 
साथ शस्त्र उठाने की तंयार थी । प्रांतिकारियों की योजना थी कि पहले 
लाहौर, रावलपिंडी भौर फीरोजपुर की छावनियों की सेनाएं विद्रोह कर 
क्रंतिकारियों प्रोर देशमक्त जमता के राहयोग से यहाँ के शस्मागारों पर 
जहाँ कि देश के विशाल शस्परागार थे उन पर प्रधिक्वार करते । 
देश की दूसरी छावनियों की सेनाएं उसा संकेत को पाते दी उठ राड्री होने 
गो तंयार रससी जाएं भ्रौर फ्रात्िक्रारियों मो मदद से अपने-प्रपने प्रदेश 
के प्रंप्रेजों को गिरफ्तार कर लिया जाए। धजमेर तथा प्रन्य स्थार्नों 
पर राजस्थान के त्रांतिकारियों ने प्ंग्रेजों के भारतीय नौकरों को पहले ही 
पध्रपनि साय मिलाकर तय फर लिया था कि निश्चित तिथि पर रांकेत पाते ही 
वे प्न॑ग्रेजीं को सोते हुए पक उन्हें क्रांतिकारियों के हवाले करदें। जहां तक 
हो सके रपिर बहाने से बना जाए और देश फी शासन सत्ता भयने हाथ 
में करती जाए । देश के पश्रान्तरिक शासन पर एक बार प्रधिकार प्राप्त 
कर लेने पर ध्रंग्रेजों के शत्रु देशों जमनी, तुर्की श्रादि रो विधिवत्‌ सम्बन्ध 
जोड़ कर, जिसके लिए प्रवासी भारतीय क्रातिकारी योरोप में पहले से ही 
प्रयत्त बार रहे थे, उनसे राहायता प्राप्त फर प्रंग्रेजों द्वारा किए जाने थाले 
जवाधी हमलों का सामना करने की तैयारी छी जाए । 

ऋक्रंति की सब्र तंयारियां हों जाने पर क्रांति का झारम्भ स्वयं 
प्रपने निरीक्षण प्रौर नेतृत्व में कराने के लिए रासब्रिहारी बोस जनवरी, 
१६१५ के प्रारम्भ में वाराणसी से हुट कर लाहौर भले झआाए। दिल्‍ली 
झौर राजस्थान का प्रयन्ध देखने के लिए शचीर्ध सास्याल को भेजा गया। 
२१ फरवरी, १६१४ भारत की श्राजादों के लिए सशस्त्र क्रांति भारम्भ 
करने फी तिथि निश्चित करदी गई । उस दिन प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त 
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१६व४६ीं शताब्दी का अजमेर 


कर्तारसिह ग्रपने दल के साथ फीरोजपुर के शस्त्रागार पर झाक्रमण करने 
वाला था। उसकी सफलता की सूचना मिलते ही श्रन्य सभी स्थानों पर 
कांति प्रारम्भ की जाने वाली थी । राजस्थान में खरवा ठाकुर मोपालसि|ह 
को दामोदरदास राठी से मिलकर व्यावर पर भौर भूपसिह को भप्रजमेर 
झौर नसीराबाद पर श्रधिकार कर लेने का कार्य सौंपा गया । जनवरी के 
प्रन्त तक यह (सारी व्यवस्था कर शचीनद्र सान्याल वाराणसी लौट गया 
जहाँ क्रांति का सूत्रधार वह स्वयं था । 

भूपसिंह श्रव तेजी में राजस्थान की क्रातिकारी शक्तियों को संगठित 
करने में जुट गए । 

यह सब तैयारी भारत में अत्यन्त गुप्त तरीके से की जा रही थी । 
परन्तु योरोप तथा श्रन्य देशों में भारतवासियों ने सशस्त्र क्रांति की तैयारी 
को उतनी सतकंतापूर्वक गुप्त नहीं रखा । फ्रांस की पुलिस ने युद्ध प्रारंभ 
होने के कुछ मास वाद ही अंग्रेजों को सूचना दी कि योरोप के भारतीयों 
में भारत में शीघ्र ही फ़ूटने वाले किसी सैनिक विद्रोह की चर्चा बहुत 
जोरों पर है। ध्रतएवं भारत में भी पुलिस बहुत चौकन्नी हो गई भौर 
फरवरी, १६१४ के आरम्भ में वह अपने एक ग्रुप्तचर को क्रांतिकारियों 
के दल में सम्मिलित कर देने में सफल हो गई । उसका नाम क्ृपालर्सिह 
था। वह क्रांतिकारियों की सारी खबरें पुलिस को देता था। क्ाँतिका- 
रियों को उस पर शीघ्र ही संदेह हो गया । उन्होंने उस पर निगाह रखना 
प्रारम्भ की तो उनका सन्देह पक्का हो गया क्योंकि वह प्रतिदिन एक 
निश्चित समय पुलिस श्रधिकारियों के पास जाता था । होता तो यह 
भाहिए था कि उसको तुरन्त गोली मारदी जाती परन्तु पंजाबी क्रांति- 
फारी यह सोवते रहे कि कृपालसिह्‌ को मार डालमे से न जाने क्‍या 
गड़बड़ मच जाए प्रतएवं उन्होंने कृपालसिह को एक प्रकार से नजरबंद 
कर लिया झौर २१ फरवरी, १६१४ के स्थान पर क्रांति की तिथि 
बदलकर १९ फरवरी करदी । कारण यह था कि क्ृपालरसिह १९ फरवरी 
है तीन चार दिल पूर्व सेना में फूट पड़ने वाले उस विप्लव की सूचना 
लाहोर के प्रंग्रेज अ्रधिकारियों को दे श्राया था । अस्तु २१ फरवरी के 
विद्रोह की सूचना प्रंग्रेज अधिकारियों के पास पहुच चुकी थी । इसी 
कारण छक्ांतिकारियों ने विप्लव की तारीख को १६ फरवरी भश्रर्थात्‌ दो 
दिन पूर्व कर दिया। परन्तु दुर्भाग्यवश एक झ्रौर दुर्घटना हो गई । इस 
नई तारीख की सूचता को छावनी में ले जाने का कार्य जिसको सौंपा 
गया था उसने लौटकर रासविहारी से कहा “छावनी में मैं १९ तारीख 
की सूचना दे आया” उस समय कृपालसिह वहीं, बैठा हुप्ना था । उस व्यक्ति 
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को कृपालसिह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था । सम्मवतः यह घटना 
१८ फरयरी की घी। कृपालसिंह ने किसी तरह यह सूचना भी पुलिस के 
पास भिजया दी । 

इसके कुछ घंटों बाद ही १६ फरवरी को धर पकड़ भ्रारम्म हो 
गई । भंग्रे जों को इस क्रांति का पता चल गया। कांति असफल हो गई । 
सादह्दोर में रासविहारी बोस प्रौर कर्तारतिह को घोर निराशा हुई | सच 
तो यह है कि १८५७ के उपरान्त विप्लव की इतनी बड़ी तैयारी इस देश 
में कमी नहीं हुई । वह सारी तंयारी व्यर्थ चली गई । रासबिहारी बोस 
को इससे गहरी निराशा हुई । लाहौर से रासविहारी बोस धुरन्त वारा- 
एसी की धोर चल पढ़े । देशद्रोही कृपालसिह के विश्वासधात से देश की 
स्वतंत्रता का वह महायज्ञ प्रतफल हो गया । 

राजस्थान में भूपसिह, सरवा के रावसाहूव गोपालसिह, ठाकुर 
मोइसितू तथा सवाईधितहू आदि २१ फरवरी, १६१५ को खरवा स्टेशन से 
कुछ दूर जंगल में कई हजार वोर योद्धाप्रों का क्रांतिकारी दल लिए 
विप्लव करने फी तैयारी कर संकेत पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे । राष्रि 
को दस बजे प्रजमेर से श्रहमदवाद जाने वाली जो रेलगाड़ी खरवा से 
गुजरती थी उससे सरवा स्टेशन के समीप में एक थम का धमाका कार्या- 
रम्म का संफेत धा। उस संकेत को पाते ही भपसिह तथा खरवा ठाकुर 
साहब वो स्‍जमेर धौर ध्यावर पर झ्ाक्रमरण कर देना धा। हिन्‍्तु संकेत 

नहीं मिला । बम का घड़ाका नहीं हुम्रा । ग्रगले दिन संदेशयाहूक ने 

पार लादह्दोर में पटी घटनाप्रों की उन्हें सूचना दे दी। घहुत भ्धिक 
संद्या में प्रस्त्र-शस्त्र एक्ट किए गए थे, जिनमें ३० हजार से भपिक 
बंदूक थीं, बहुत प्रधिक राशि में गोला और वाहूद भादि था, उन सभी 
को तुरन्त गुप्त स्थानों में छिपा दिया गया भोर क्रांतिकारी वीर स्वय॑- 
पैयफ सैनिक दल विश्तनर गया । 

मूपसिह दिल्‍ली के रहने वाले प्रपने एक साथी रतियाराम को 
साथ थे खरवा तथा प्रजमेर इत्यादि में सब व्यवस्था कर बड़ीदा तक 
जाकर प्रपने सव क्रांतिकारी साथियों को सावधान कर प्राए | सात प्राठ 
दिन बाद ही पुलिस ने खरवा पर छापा मार कर खरबवा नरेश गोपास- 
सिंह भ्रादि. को गिरफ्तार करने की तैयारी की । होने वाली गिरफ्तारी 
वी खबर उन्हें क्रांतिकारी भेदिए से पहले ही मिल गई थी। विचार- 
विमर्श हुआ कि क्या किया जाए। कारण यह था कि शीघ्र ही सेना की 
टुकड़ी उन्हें गिरफ्तार बारने के लिए आने वाली थी। भूपसिह ने कहा 
कि झुपचाप श्रात्मसमपंण कर श्रंग्रेजों की जेल में श्रतिश्वित काल तक 
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१९वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


पड़े रह कर सड़ने या फिर फांसी के तख्ते पर लटकाए जाने की श्रपेक्षा 
लड़ते हुए मरना कहीं अधिक ग्ौरवमय है। भूपसिह की बात सबको 
उचित प्रतीत हुई और सभी ने आत्मसमर्पए। न कर लड़ते हुए मर जाने 
का निश्चय किया । 


अन्य सभी साधारण क्रांतिकारी दल के सदस्मों को खरवा से हटा 
दिया गया । इसके उपरान्त भूप्सिह, खरवा नरेश ठाकुर ग्रोपालर्सिह 
उसके भाई मोढ़सिंह, रलियाराम और सवाईपसिंह पांच क्रांतिकारी वीर 
बहुत से श्रस्त्रशस्त्र, बन्दृर्कें, गोला वारूद, वम इत्यादि लेकर तथा झाठ 
दस दिन के खाने का सामान श्रादि लेकर रातोंरात खरबवा के गढ़ से 
निकलकर पास के जंगल में बनी हुई भ्रोहदी (शिकारी बुर्ज) में मोर्चा- 
बन्दी कर जा डटे । दूसरे ही दिन अजमेर का श्रंग्रेजु कमिश्वर ५०० 
सत्िकों की टुकड़ी लेकर खरवा श्राया । उनके गढ़ में न मिलने पर उउहें 
खोजता हुआ वह उस शिकारी बुर्ज के पास पहुँचा और उसको चारों भ्रोर 
से घेरकर उसने उन वीरों से श्रात्मसमपंण करने के लिए कहा । लेकित उन 
वीरों ने श्रात्मसमपंण कर जेल में सड़ने की अपेक्षा शत्रु से लड़कर मरना 
ही श्रधिक गौरवमय समझा । जब अंग्रेज कमिश्नर ने देखा कि वे लोग 
लड़कर मरने को तैयार हैं तो वह भयभीत हो गया । वह जानता था कि 
यदि वास्तव में लड़ाई हुई तो बहुत सम्भव है कि वहां की जनता कहीं 
विद्रोही होकर उनकी रक्षा के लिए न उठ खड़ी हो । क्योंकि खरवा नरेश 
राष्ट्रवर गोपालरसिह उस प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय थे भौर जनता उन्हें 
श्रद्धा से देखती थी । इसके साथ ही भारतीय सैनिक टुकड़ी की राजभक्ति 
पर भी उसे पूरा भरोसा नहीं था । ऐसी दशा में यदि वह घिरे हुए क्रांति- 
कारियों से युद्ध करता और कुछ समय युद्ध चलता तो समस्त राजस्थान 
में विद्रोह की श्रग्ति भड़क उठने का भय था। इसके अतिरिक्त ऊपर से 
भी कमिश्नर को यही श्रादेश मिला था कि जहाँ तक हो ग्रोली चलने की 
नौवत न थाने दी जाए। परन्तु अजमेर के पुलिस रेकॉर्ड में इस घटना 
का कहीं वर्णन नहीं है । 


निदेशक क्रिमिनल इंटेलिजेन्स ने सचिव, परराष्ट्र व राजनीतिक विभाग 
भारत सरकार को अपने पत्र दिनांक १६ जून, १६१४५ में लिखा कि 
मणिलाल ने देहली मजिस्ट्रेट के सम्मुख अपने बयान में राव गोपालसिह 
का नाम भी कई पड़यंत्रों में लिया है। उसने यह भी लिखा है कि मणि- 
लाल के बयानों के अलावा भी कई ऐसे प्रमाण हैं जो राव गोपालसिह 
को दोषी ठहराते हैं। सचिव परराष्ट्र व राजनीतिक विभाग भारत 
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सरकार ने पत्र दि० १६-६-१५ में ई कॉलविन ए० जी० जी० राज« 
पुृतावा को राव गोपालसिंह के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने के भ्रादेश 
दिए-भ्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६, खंड एफ पृ० १,२,३,४,५, राव 
गोपालतसिंह का नजरवन्दी के आदेश दि० २५-६-१६१५ इस फाइल में 
पु० १० पर हैं। 

राव गोपालसिह की नजरबन्दी के श्रादेश दि० २४-६-१६१५ भ्रजमेर 
रेकॉर्ड, फाइल संख्या ४६, खंड एफ पृ० १० । 

शंकरसद्ाव सवसेना राजस्थान केसरी श्री विजयसह पथिक की जीवनी 
(१६६३) 7० १०५। 

सुरजनरसिह का वयात्र (रा० रा० पु० मं०) । 

ई० कॉलविन ए० ए० जी० राजपूताना के श्रायू से निर्देश अजमेर रेकॉर्ड, 
फाइल संख्या ५६ । 

झजमेर कमिश्नर का पत्र दि० २७-८५-१६१५ अणमेर रेकॉर्ड, फाईल 
संख्या ५६। 

कमिश्नर अजमेर का तार दि० २७-८५-१६१५ अजमेर रेकॉर्ड, फाइल 
संख्या ५६॥। ेु ' 

दीवान किशनगढ़ का ई० कॉलविन को तार दि० २७-८-१४ श्रजमेर 
रिकॉर्ड, फाइल संख्या ५६ । 

ले० कर्नल के द्वारा ई० कॉलविन को पत्र दि० २७-८-१५ भ्रजमेर 
रेकॉर्ड, फाईल संख्या ५६ । 

शंकरमसहाय सकसेना--राजस्थान केसरी श्री विजयर्सिहू पथिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० ११४-११५॥। 

ले० कर्नल के द्वारा ई० कॉलबिन को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक २७-८०१४ 
ग्जमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ४६ पृ० १९३-१३२ । 

उपयुक्त । 

सुरजनतिह का वयान---अ्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६ । 

राजपूताना एजेन्मी ग्रुप्त फाइल संख्या ५१ ए। ट 

हर प्रसाद--प्राजादी के दीवाने पृ० ६५,६६,६७ । 

उपयुक्त पृ० १३,१४॥। 


रामनारायण चौधरी--वर्तमान राजस्थान (१६४८) पृ० ३०१ 
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शंकरसहाय सक्‍सेता--राजस्थान केसरी श्री विजयम्रिहु पथिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० ६५ । 

रामनारायण घौधरी--वर्तमान राजस्थान (१६४८) १० ३१-०१२। 
रामनारायण चौधरी--वर्तमान राजस्थान -(१६४८) पृ० ३२ से ३६। 
सीक्रेट इंटेलीजेन्स रिपोर्ट--श्रनुच्छेद ५६२ अजमेर रेकॉर्ड, फाइल 
संख्या ६८ । ््ि 
सारदा--भ्रजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिप्टिव (१६४१) पृ० २६ 
से ३२। 

रामतारायण चौधरी--वर्तमान राजस्थान (१६४५) प्र० ३।॥ 
शंकरसहाय सक्‍्सेना--राजस्थान केसरी श्री विजयपसिह पथिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० ५६ 

सीक्रेट इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट अनुच्छेद ६३ प्रजमेर रेकॉरई, फाइल, सं० ६८॥। 
तरुण राजस्थान--साप्ताहिक २७-७-१६२६--० ६१३॥। * *: 


« सारदा--अभ्रजममेर हिसल्टोरिकल एण्ड डिसक्रिप्टिव (१६४१) पु० ३३ 


से ३६ । 
सीक्रेट इंटेलीजेन्स रिपोर्ट भ्रनुच्छेद ५७० ग्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल सं० ६८। 
श्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ६८।॥ 


शब्दावली 


अ्ञुच्यूच्ली (व्छ 


अजमे र-मे रवाड़ा क्षत्र में स्थानीय वोली के प्रचलित शब्दों का अर्थ 


आावी भूमि 


अहंट 
बारानी भूमि 


वेसाख सुदि पूनम 
विस्वा 
खूद 


ढ़ाल 
बीस्वांसी 
बाँठा.. 
बीघोड़ी 
चीड़ 
बेगार 


तालाब के पेटे की भूमि जो तालाव के भरने पर जल- 
मस्त हो जाती है । 

रहट या उस पर लगने वाला कर ॥ 

वह भूमि जो कृषि के लिए पुर्णात: वर्षा पर निर्मर 
करती हो ।._ 

वेशाख शुक्ला पूरणिमा । 

बीघा का वीसवां भाग । 

इस्तमरारदार द्वारा अपने घोड़ों भौर ढ़ोरों के लिए 
किसानों से ली गई फसल । 

कुए की जमीन का ढालु भाग । 

बिस्वा का बीसवां हिरसा (न्यूनतम नाप) 

खेत की उपज में से हिस्सा (कर के रूप में) 

प्रति बीघा पर लिए जाने वाला न्यूनतम कर । 

घास का सुरक्षित मैदान या भूखण्ड । 
परिश्रम करवाने की बलावू प्रथा जिसमें पारिश्रमिक 
न दिया जाए ! 


२७६ 


चाही भूमि 
चवरी 


रावरी जगा - 
कुत्ता 


खरीफ 


काँसा २ 


खाजरू 


कमीण 


खालसा 
खत्दा 
कांकड 


लाग 
लाटा या लठाई 
माल भूमि 
माफीदार 


नेवता 
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जो भूमि कुओं से सिचित की जाती है । 
लड़की के पिता द्वारा अपनी पुत्री के विवाह पर इस्त- 
मरारदार को दी गई नकद भेंट । 
वह भूमि जिसमें इस्तमरारदार श्रपनी खुदकाश्त के 
रूप में खेति-हर मजदूरों से फलल पैदा करवाता'है । 
खड़ी फसल में इस्तमरारदार का हिस्सा निर्धारण 
करने की प्रक्रिया, भू-राजस्व का एक रूप | 
यह फसल वर्षा पर आधारित होती है । 

ह सामूहिक भोजन पर सम्मिलित न होते पर घर पर 
भेजा गया भोजन । 


भेड़ या बकरों की टोली में से जागीरदार द्वारा लिया 
गया बकरा या गेड़ा जो वलि के लिए काम लाया 
जाय । 

भ्रंत्यज--नाई, कुम्हार, सुधार, लुहार, दर्जी, धोबी, 
भंगी, चमार, वलाई इत्यादि जिनको फसल के मौके 
पर अ्रनाज दिया जाता है, नगद नहीं दिया जाता । 
सरकार से सीधी नियंत्रित भूमि । 

फसल का खेत में साफ करने के लिए लगाया ढेर । 
बंजर, वन-भूमि, अ्रधिकांशत: ग्राम के सीमा क्षेत्र की 
भूमि जिसमें कृपि न होती हो और जो सुरक्षित बीड 
नहीं हो । 

जबरन शुल्क । 

धो 

खली पर ही फसल का विमाजन कर इस्तमरारदार 
का हिस्सा अलग निकालने की प्रक्रिया । 

वह विशिष्ट भूमि जो विना वर्षा के रवी की फसल 
देने में समर्थ हो । 

वह भूमिधारक जिसे किसी को भू-भोग नहीं देता 
होता । 

इस्तमरारदार द्वारा किसान के घर विवाह या 
मृत्यु-भोज के अवसर पर आमंत्रण और उस अवसर 
पर मेंठ या नज्राना । हर 


नजराना 


नेग घाणी 

सेल पाती 
पाणी पाली 
किराया घाणी 


पे 
गग 


परवाना 


पेशकसी है| 
एससारा | 
गाल्ठी [ 
धरर है 
पड़ाव फीस 
पहतम्ताद 

पढ़त साल 


सियालू फल 
ठगासू फसल 

राम राम या नजर 
रलाई 


संपत्ति 


3 । 


फर 


शब्दावली २७७ 


डदिसी काम की स्वीकृति लेने के लिए दी गई राशि 
जैसे उत्तराधिकार ग्रहण करने श्रधवा मकान या 
भू-संपत्ति फे हस्तांतरण या स्वामित्व घारण करने 
के सवसर पर इस्तमरारदार फो मेंठ । 


है! 
[गेल के कोल्हु पर लगाए गए फुटकर कर । 
४ 


बाँदा या विधोड़ी के अतिरिक्त नगदी के हप में 
इस्तमरारदार द्वारा किसानों से उगाहे गए उपकर । 
भूमिधारक वर्ग के प्रधिकार प्रदान करने वाला प्रपत्र 
जो इस्तमरारदार से किसानों को प्राप्त होता है । 
छिस्तान इसे भूमि पर झपने निरन्तर स्वामित्व के 
प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत कर सकता था तथा शभ्ापसी 
विवादों में श्रधिकार के निर्णय में यह पुस्ता प्रमाण 
सिद्ध हुम्मा करता था | 

एक तरह का पश्रस्थाई भ्रधिकार प्रपत्र; यह पट्टे से 
मुछ कम महत्व का माना जाता था । 

किसानों से उगाहे जाने वाला संपत्ति कर (इस्त- 
मरारदार द्वारा) । 

सात्दी--गर किसानों से एस्तमरारदार द्वारा उगाहे 
जाने वाला संपत्ति कर । 

प्राम में राध्रि वास करने का शुल्क । 

ग्राम की यह साद जहाँ किसी का अधिकार ने हो । 
उस मृत पशुप्तों का चमड़ा जिने पर किसी का प्रधि- 
कार नहीं हो श्ौर परम्परागत ऐसी सालों को बेचने 
का प्रधिकार इस्तमरारदार फो प्राप्त है । 

रती की फसल गिसकी बोबाई सर्दी में होती है । 
सरीफ की फसल्त जिसकी बोवाई गर्मी में होती है । 
गगद नजर या नेंठ । 

बीज बोने के पूर्व शेतों में दिया गया पानी । 


र७प १९वीं शताब्दी का ग्रजमेर 


शहरणा भूमिपति द्वारा नियुक्त श्रधिकारी जो सरकारी फत्तल 
व कठाई आदि का प्रबन्ध हो । 

साद जमानत । 

तालाबों जमीन जलाशर्यों के निकट वाली भूमि ।- 

थला घास काठ डालने के वाद बचा वह भू-भाग जो घास 


पैदा करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है । 


ज्भक्षुस्वूच्जी (रख्त्) 


इस्तमरारी जागीरीं में नगद कर श्रथवा “लाग” की वर्गीकृत यूची 


१--मकान-चू गी श्रौर भुमि-शुल्क-- 

; इन दो में से एक ही वसुल किया जाता था । जहाँ ये दोनों कर उगाए जाते 
थे वहाँ सामान्यतः दूसरा कर “मकान-चूंगी” न होकर किसी श्रन्य बहाने पर लिया 
जाता था और सुविधानुसार प्रत्येक मकान पर लागू किया जाता था। ये कर दो-चार 
थ्राने से लेकर १० रुपये वापिक तक निर्धारित थे । ऊँची दरें गेर-काश्तकार या घनी 
लोगों से वसूल की जाती थीं । 


चूंगी का नाम प्रयुक्त श्रर्थ 
पेशकशी सामान्यतः किसानों से १ 
खोलरी सामान्यतः: गेर काश्तकारों से । 
वरर “साँग” 
सालिना या सालाना “वाषिक भुगतान” 
मलबा सामग्री का ढेर । 


सामान्यतः: यह शब्द सभी करों व चू'गियों के सम्मि- 
- लित रूप पर प्रयुक्त होता था जो प्रति खेत अथवा 
प्रति घर चुकाया जाता था । 


अकराई . नियमित गृह-कर के साथ नाममात्र की छुराई जाने 
वाली राशि जो विकास के नाम पर ली जाती थी । 

ग्राम खर्च - इसे इस्तमरारदार अपने ही हिसाब में जोड़ लिया 
करते थे 

हलसारा हल की चूगी जो बहुधा श्रति घर से वसुली 


जाती थी । 
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किराया मकान गृह-कर । 

नक्शा लसाडियां में प्रचलित लाग प्रति घर कुछ आनों पर । 

बाँच हिस्सा कभी-कभी श्रतिरिक्त गृह-कर के रूप में बांट- 
कर वसूल की जाने वाली राशि । 

टिगट पर जैतपुरा में प्रति घर १ रुपया की दर से वसूल विशिष्ट 
कर । 

सदावंद परम्परा से लिए जाने वाले दस्तूर । 

खरखड़ नादसी श्र कादेड़ा में प्रयुक्त अतिरिक्त गृह-कर, यह 


विशेपतः हल की वेगार की छूट के एवज में वसूल 
किया जाता था । 


घूघरी . सरकारी श्रफ़सरों को दी जाने वाली मेंट । 
लवाजमा सरकारी श्रधिकारियों के लिए विशिष्ट साधन । 
वाड़ा या वरर बाड़े का कर रबी की फसल पर काम करने वाले 
सिंचारी मजदूरों के वेतन पर गृह-कर की एवंज में पीसागन 


में लिया जाता था । 


' २--जिला बोर्डों की चूगी एवं चौकीदारी कर-- 


चूगी का नाम प्रयुक्त श्र्थ 
चौकी हिफ़ाजुत के उपलक्ष में लिए जाने वाली रकम । 
सड़क ... जिला बोडं की चूगी। 
ख़बर नवीस ठिकाने द्वारा नियुक्त वेतन भोगी डाक लाने ले जाने 
वाला व्यक्ति । 


३--चराई कर “जिसे कभी-फर्ी गाँव शुमारी' के नाम से भी प्रयुक्त किया जाता थां-- 


- ये बहुघा सभी ठिकानों में एक से थे श्ौर यदि इनकी पुरानी दरों में कुछ 
वृद्धि की जाती तो किसानों में भारी श्रसंतोप व्याप्त हो जाता था। सामान्य दरें 
निम्न थीं-- 


गाय, भैंस ८ श्राना * 
भोटी ४ आना 
बकरी या भेड १ झाना 


मेमने या बकरी के बच्चे ६ पाई (दो कल्दार पैसे) 


र्८० १९वीं शताब्दी का श्रजमे र 


४--भुस्वामी या ठिकानेदार के परिवार में विवाह या श्रन्य समारोहों के श्रवसर पर 
प्रजा से उग़ाहा जाने वाला कर-- 


नास कर प्रयुक्त श्र्थ 
न्योता विवाहादि या मृत संस्कारों पर प्रति घर वुलाबा और 
उनसे वसूल किया जाने वाला कर । 
भोल इस्तमरारदार के पुत्र-पोत्रादि के जन्म एवं विवाहादि 
के अवसरों पर प्रति घर से एक रुपया शुल्क वसूली 
है (केवल जेतपुरा ) । 
भ्रांदली एक अच्य विवाहादि कर जो न्योता जैसा ही होता है, 


कुछ ही ठिकानों में लागू था--शोक्ली, मनोहरपुर, 
नांदसी आदि में इसकी सामान्य दर एक रुपया थी 


जामणा ठिकाने के बाहर व्याही गई इस्तमरारदार की बहिन- 
वेटियों के पुत्र-पुत्री के जन्मोत्सवत पर वसूल किया 
गया कर । 

सायरा राज्य-परिवार कीं वेटी के घर जन्म पर उगाया गया 
या उसी के विवाह के श्रवसर पर उग्राया गया कर। 

मुकलावा इस्तमरारदार के घर से किसी के गौने के समय 


उगाही जाने वाली राशि । 


५--श्रासामी के घर पर विवाहादि अ्रवसरों पर वसूल किए जाने वाला कर--- 

चूनड़ी यह एक मियमित रूप से वसूल किए जाने वाला 
विवाह-कर था और इससे ठिकानों को भ्रच्छी प्राय 
हो जाती थी । श्राठ रुपए तक हैसियत के श्रनुसार 
वसूल किया जाता था। 


कांगली या नाता विधवा पुनविवाह कर--सामानन्‍्य दर एक रुपया | 

थानापाट चूनड़ी के श्रलावा एक और कर जो जैतपुरा में वसूला 
जाता था । 

लगनशादी कुछ मामलों में चनड़ी के अलावा छोटे-छोटे उपकर । 

६--व्यवसाय-कर--- ह 

खंदी रैगरों और चमारों से लिया जाने वाला कर । 

वसोला या खटोड़ बढ़ई (सुथार या खाती) की दुकान से वसूल किया 


गया कर, श्रति दुकान दो रुपए सात आने तक 


पगरखी 
हौद-भराई 
तोवरी 
दवात-पूजन 
रूखाली 

खोड़ या सदावंद 


भाव 
घासभारा 
लाग महाजन 


रैजा रंगाई और कोठा नील 
झड़ा या दस्तूर रेगर 

लगाने श्ौसरा 

लगाने रेजा' 


चौध कंदोई 

पीनन खरीफ 

झखवान 

७--वारिण्य कर--- 
गाड़ी या गाढ़ी-भाड़ा कर 


श्ररत 
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वापिक । कभी-कभी इसे भूमिकर माना जाता था । 
चमारों से जूते वबनवाई का कर । 

मालियों के घर से प्रति घर चार आना । 

महाजन के घर से प्रति घर पौने तीन भ्राना । 

सवा रुपया प्रति घर हलवाइयों से वसूली । 

साधुओं से पांच श्राना प्रति घर । 


डंकेतों के कंद रखने पर लिया जाने वाला कर जो 
जनसाघधारण से वसूल होता था । 


कुम्हारों का कर । 

घास कटाई कर (जुनियां में प्रचलित) । 

भू-स्वामी या जागी रदार द्वारा गेहूं तथा भ्रन्य सामान 
की खरीद पर महाजन द्वारा ली जाने वाली छूट 
रियायत । 

रंगरेज का कर | 

चमड़ा कमाने पर कर । 

दुकान कर (वांदनवाड़ा में प्रयुक्त) । 

बुनकर का कर प्रति घर (देवलियाकलाँ में ५ रुपए 
प्रति घर सर्वाधिक) । 

हलवाई के वेतन का एक चौथाई । 

धुनकों पर कर | 

रंगरों पर कर । 


सामान्य कर नहीं । 


सामान्यतः ग्राम से निर्यातित सामान पर १ प्रतिशत 
विक्रय-मुल्य दर से वसूल किया जाता था । कभी-कभी 
श्रायातित वस्तुओं पर भी मंडियों एवं हॉट में बिक्री 
कर के लिए प्रस्तुत सभी वस्तुओं पर चीफ़ कमिएनर 
ने श्रादेश जारी कर अधिक से श्रधिक १ प्रतिशत कर- 
निर्धारण किया । ' 


श्पर्‌ 
फेरा 


लदाई भैंसा 
निकासी चारा था 
घास फूस इत्यादि 
परखाई 

भरती गाड़ी 


८छ--सेंज राना--- 
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ग्राम में विक्ती के लिए महाजन द्वारा लाए गए सामान 
पर एक रुपए में आधे पँंसे की दर से प्रयुक्त कर। 


भैंसा-गाड़ी द्वारा ग्राम से माल वाहर ले जाने पर कर | 
बाहरी लोगों को घास या फूस बेचने पर प्रति गाड़ी 
लागू कर कभी-कभी एक रु० पर एक आना तक । 
सिक्‍का जेंचवाने का कर । 

गाड़ी द्वारा सामान बाहर निर्यात करने पर कर।। 


उत्सवों पर ठाकुर की गद्दी नशीनी खेतों की पैमायस, ठाकुर के जन्मदिन पर 
तथा नवविवाहिंत व्यक्ति द्वारा ठाकुर को भेंट स्वरूप राशि | सामान्यतः प्रति गाँव एक 
रुपया श्रपवादस्वरूप अन्यथा पूर्व प्रस्ताविक । 


राम राम 


त्योहार पर नजूर 

होली, दशहरा, दिवाली 
नजर डोरी 

नजर आ्रासोज श्रीर चैत्ती 
तीसाला 

लाग पटेलाई 

नज्र कूता 

पाट की नजर गद्दी 
नशीनी । 


इस्तमरारदार को सलाम करके दूल्हे द्वारा दिया गया 


रुपया का नजराना। 

सामान्यतः पढेलों द्वारा परन्तु श्रन्य लोग भी हैसियत 
के अनुसार नजुर करते हैं । 

फसलों की नपाई पर पढेल द्वारा । 

जुरिया और सारड़ा में पटेलों द्वारा । 

पठेलों द्वारा प्रति तीसरे या दूसरे साल । 

कोढ़ा ग्राम में पटेलों द्वारा प्रति वर्ष तीव रुपए । 
भिनाय में प्रति गाँव दो रुपया । 

१) रु० प्रति घर उत्तराधिकार प्राप्ति पर । 


&--ठिकाने के कर्मचारियों से संबंधित कर--- 


कामदार 
सेहना या सेहना भांभी 


तमड़ा या ताम्ड्रायत 


ठाकुर के प्रतिनिधि को भेंट । 


सामान्य फसल के रूप में कभी-कभी नगदी में । 
सर्वाधिक केरोठ ठिकानों में जहाँ एक रुपए पर उक्त 
कर एक आना था। 


राज्य द्वारा नियुक्त ब्राह्मण को विवाहादि पर सामा- 
न्‍्यतः दी जाने वाली राशि । 


ढोली था दमामी 


रूसाती या सांसारी 
गाँव नेग 

मेजर सालाना 

लाग दरस्त या भाडा 
दरस्त । 

दस्तुर गवाई 

रवी तुलाई 

पसवाद्ध 

सुगन भेंट या डेली पूजा 
घवबीनी 


मलवा 


मंवारई 


१०--भुगतान पर रियायत या 


फर--- 
बत्ती 


सवाया 
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ठिकाने के ढोली का कर (केवल ठिकाने द्वारा) 
नियुक्त दोली ही वाजा बजा सकता था । 

प्रत्येक कर या सेत में रसवाली करने वाले का कर । 
ठिकाने के नौकरों के लिए सामान्य कर । 

पटेलों से अति वर्य या प्रति दूसरे वर्ष । 

ठिकाने के कामदार को जिसकी देखरेख में पेड़ की 
कटाई हो प्रति वृक्ष एक श्राना । 

क्यूली राशि में एक आना प्रति रुपया कामदार के 
लिए । 

तोलने का शुल्क श्रधिकततर फसल के रूस में कभी- 
कभी नगदी में भी । 

विवाहादि अवसरों पर ठिकामे के कर्मचारियों 
तथा अंग्रेजों को दी जाने वाली नाममात्र की राशि । 
पंमायश के समय दिया गया शुल्क आमतौर पर 
ठिकानों द्वारा अपने उपभोग में ले लिया जाता था । 
कूते के समय भोजन के उपलक्ष में दी जाने वाली 
राशि। 

(केवल दो गांवों में लागू) देवलिया कला में काम- 
दार की सुराकखाता में नाममात्र का शुल्क । 

सरवा की याँवों के सातेदारों द्वारा ग्रति याँव एक 
बंधी राणि । 

छूट : बंदोबस्त हिसाब पर शुल्क लगाने पर अ्रतिरिक्त 


यह वास्तव में विनिमय का श्रन्तर है परन्तु इसके साथ 
झ्ौर भी कई उपकर जुड़े हुए थे जैसे, कल्दार भौर 
प्रचलित सिक्कों के विनिमय श्रन्तर की वसूली अ्रन्तर 
न होने पर श्रथवा कम श्रन्तर पर भी अ्रधिक की 
चसूली सामान्य बात थी । यह एक सामान्य झौर 
श्रापत्ति कर था जो श्रासामियों पर थोपा हुआ था । 


प्रति खाता १ रु० तक । 
प्रति रुपए दो भझाने खातों पर ( मनोहरपुर में 
प्रचलित्त ) 


श्पोड 


मल्वा 


घास बीड 


श्रन्नी 
उगाई 


खाता 


मप्ती 
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जैतपुरा के किसानों की एक मण ज्वार पर पौन 
आना । कुथल में १ आना, सावर में भोग या ठिकाने 
के हिस्से । 

पारा में किसानों को जमींदार के लिए प्रचलित वाजार 
दर से एक रु० में ६ आने मजूरी पर घास काठनी 
पड़ती थी । 

फसल पर छोटा सा कर, मल्वा जैसा | 


शान्दिक श्रर्थों में वसूलो खरवा में प्रति खेत, कुएं या 
हल पर अतिरिक्त उपकर । 

मसूदा के दो ग्रामी खातों पर पाँच प्रतिशत अतिरिक्त 
उपकर । 

मसूदा के ठिकाने के किराए ग्राम में बीघोड़ी के प्रति 
रुपए पर ड़ेढ़ आने की दर से श्रतिरिक्त उपकर । भूमि 
की माप की दर । 


११, बेगार के बदले में वसुल क्िए जाने वाले उपकर--- 


बीड घास 
खड खड 
हलसरा हलवा 
भाड़ा गाड़ी 
सफाई गढ़ 


लाग-बेगार 


हल श्र जोड़ 

१२. मन्दिर का कर--- 
मन्दिर 

धर्मादा 


घास कटाई के उपलक्ष में शुल्क । 

प्रति हल १ रु० कभी-कभी इससे कम भी । 
हल की बेगार के बदले अ्रढ़ाई रुपया प्रति हल । 
गाड़ी की वेगार के बदले । 


कहारों द्वारा गुलगाँव में सेवा के बदले प्रति घर चार 
श्राना । 


जाट श्रौर गूजरों से उनके बलों से सेवा न लेने की 
एवंजी में कर, केबानिया में ५ रुपए प्रति घर शौर 
पाडलिया में १ रुपया प्रति घर । 


गोविन्दगढ़ में हल सारा के अलावा । 


अति खाता एक रुपया । 
निर्यात पर कर । 


१३. सार्वजनिक सेवाओं पर कर श्रस्पताल एवं भर संरक्षण व धर्माद्य इत्यावि-- 


घोर या गांवाई या तलाब 


नालियों और जलाशयों की मरम्मत के लिए उगाहा 
जाने वाला कर। 


कोट 


घफालाना 


सायर चान्प 
सन्दा 
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जूनिया में किले को मरम्मत के लिए उगाही गई 
राशि 

अस्पताल के लिए घन संग्रह बहुधा ठिकानों द्वारा 
झपने शफाखानों के कार्यो में यह राशि व्यय कर दी 
जाती थी । 

फेवल भिनाय में लागू । 

सावर में प्रति घर से दो श्राने से लेकर चार पाने 
दीकों एवं चिकित्सालयों के लिए । 


१४. प्राटा की पश्िकयों, चुने के भट्टों एवं तेल-घाणी एवं फोल्हू इत्यादि पर 


शयतिटद-- 
लाग केही या शोरा 
पाणी संट या तेल पाणी 


साग कोल्डू 


चबकी 

- भट्ट का चूना 
किराया भट्टी 
१४. नशराना-- 


यात्रा , 
तजराना गोद 


भ्रन्य नजुराने उत्तराधिकारी 
सम्बन्धी 

पदेलाई 

पटवार पाना 


फलमीशोरा ठिकाने से वाहर निर्यात करने पर । 


तेली का कर सामान्यतः प्रति कोल्ड परन्तु बहुधा घरों 
पर भी कभी-कभी नगदी में श्रन्यथा तेल के रूप में । 


प्रत्येक कुम्हार के भट्ट से या भट्टों से कुछ सौ खपरंल 
फर के रूप में । 

भिनाय में श्राटा चक्की कर । 

प्रत्येक भट्ट से गिनती की चूने की टोकरियां । 

चूने निकालने की भट्टी का लायसेंस कर । 


इस्तमरारदार की तीर्थ-यात्रा पर नज्राना। 
उत्तराधिकारी प्राप्त करने पर या गोद लेने पर । 


पटेल द्वारा नियुक्ति पर नजूराना। 
पटवारी की बारी श्रनुसार नियुक्ति पर नजूरावा । 


१६. खाता लिखित रसीद, रजिस्ट्री शुल्फ-- 


बाँच " 
गाँव 

लागडोरी 

लेखा या लिखाई 


(हिस्सा) श्राठ भ्राने से लेकर एक रुपया प्रति खाता ॥ 
बाँच के अनुरूप ही कर । 

नपती के लिए प्रति खाता दो श्राने (मनोहरपुर में) । 
लिखने या हिसाव जोड़ने का शुल्क । 
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चिट्ठी पट्टा 
कांटा श्रगयोतरी 
पमायश 


पट्टा 
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(बांदनवाड़ा में प्रचलित) सवा रुपया प्रत्ति पट्टा । 
श्रग्मिम राजस्व देने पर नाममात्र का उपकर । 


पट्टे प्रदान करने पर लग्रान के प्रति रुपए पर एक 
पँसा अतिरिक्त कर, (पीसांगन में प्रचलित) । 


पट्टा जारी करने पर शुल्क । 


१७, पानी फालतू बहाने, नुक्सान फरने व सभी तरह के श्रनाधिकृत प्रवेशी पर 
जु्मना-ताली का शुल्क-- 


वाड़ा 
नुक्सान जारायत 
अघखरारी 
इजापतन्न 


१८, कुश्नों पर कर--- 
बरर 


कुर 


खोर 


न 


गाँव खर्च और नक्शा 
हलसरा 


बावरा 
साली बाज 


मवेशियों के श्रनाधिकार प्रवेश पर श्रर्थ दंड । 
घास पेड़ी तालाबों आदि की सामान्य क्षति पर । 
लाट में देरी पर दंड । 


नुक्सान पर क्षतिपूर्ति कसरत की एवज में कभी-कभी 
उक्त दंड लागू किया जाता था । 


प्रति कुए पर जहाँ चड़स या लाव चलता है | प्रति- 
लाव या चड़स पर एक रुपया दस श्राने । 

सामान्य कूप कर--प्राचीनकाल से चला श्रा रहा 
कर जो लेख बनवाने के लिए संभवतः लकड़ी के उप- 
योग करने पर स्थापित किया गया था । लाव से 
अतिरिक्त कर । | 
कभी-कभी कुर के समान ही उस किसान पर श्रथें 
दंड के स्वरूप पाँच रुपए तक जो दूसरों के कुश्नों पर 
से फसल सिचित करते पाए जाते हों । 

सरकारी अधिकारियों तथा पैमायश वालों के लिए 
ग्रातिथ्य खर्च । 

हल चूगी (मनोहरपुर ) में कुओों पर चार रुपए प्रति 
कप । 

मालियों और तेलियों पर मनोहरपुर में विशेष कर । 
(वाटा कोट में) कप कर । 


१६. हल-शुल्क जो बेगार की एवज़ में न हो-- 


हलवा खड खड 


एक हल से श्रधिक नाप की भूमि पर कर । 


जी 


हलसार 
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प्रति हल कर कभी-कभी गृह कर मान लिया जाता 
था। - 


२०. विविध उपकर : लगान तथा “लागों” के श्रतिरिक्त -- 


बीड कर 
दांतली 
कसरत 


ठेका 


हक ठिकाना 


अ्रहेरा 


मुतफरकत खर्चे 


हाँसिए का कर । 


जहाँ निर्धारित क्षेत्र से श्रधिक फसल बोने पर कपास 
की निर्धारित सीमा खेत का चौथाई या झ्रााधा भ्रथवा 
उससे अधिक बोने पर अर्थ दंड सामान्य लगान से 
दुगना, कुछ क्षेत्रों में प्रति दस रुपए । 

वबूल के पत्त बटोरने, लाख इकट्ठी करने, गाँव के 
मृत ढोरों की हड्डियाँ आदि का ठेका । 

पड़त खाल या गाँव में मृत लावारिश पशु की खाल 
पर ठिकानेदार का शभ्रधिकार । पाट खाट-रोडी के ढेरीं 
व पडाव की खाद पर ठिकाने का हक । 
पड़ाव-शुल्क-गाँव में रुकी वेलगाड़ियों पर चू गी । 
होली के दूसरे दिन शिकार वर्जन के लिए प्राम महा- 
जनों द्वारा ठाकुर को चूगी । 

(केवल मनोहरपुर में) जागीरदार द्वारा यदाकदा 
वसूल किए जाने वाले उपकर । 


अक्षुच्वूच्ती (दा) 


१. नेगे भर श्रन्य कर जो जिन्‍्सों में चुकाए जाते थे--- 


साकी 
घाराराज 


कीना, कामदार, आराड़ा, 
कानुनगीं 


| 


फसल के बंटवारे के समय नियमित नेग हिसाव में 
लिए जाते थे जो राज्य के हिस्से भोग में प्रति मण 
चालीस सेर पर दो सेर से १५ सेर तक वसूले 
जाते थे । केवेंडिय महोदय के समय में भी प्रच- 
लित थेः-- 

(मसूदा में) भोग में दो से दस सेर प्रति मण । 
सामान्य नेग ठिकाना । 

आमतौर पर ठिकाना वसूल करता था। कामदार को 
वेतन पर नियुक्त किया जाता था| कानूनगो हिसाब 
लखने वाला होता था । 


शस्द८ 


कंवर कायली या कवर ] 
मटकी 


मंदिर नेग 
विविध 
सुगन मेंट 
तोल 


भोम या दस्तूर 
धर्मादा या सदावतं 


सेरूना 
सवाई बट्टी 


बढ़ोतरी 


भाड़ा या किराया भोग 
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केवल कुश्नर के लिए । 


कभी-कभी देवता के उल्लेख से यह उपकर वसुल 
किया जाता था । 

पशुओं के लिए या कवृतरों के लिए घास, चारा या 
दाना-पानी पर खर्च । 


खरीफ में ली जाने वाली नगद वसूली उल्लिखित 
नाम से । 


पूर्णतया तोल के लिए प्रयुक्त कर परन्तु मेवारियों में 
यह ठिकाना नेय था । 


सामान्य नेग ठिकाना । 

पुण्यार्थ कामों के लिए । 

सेरी जैसा ही नेग, पर सेरू के श्रलावा कर वसुल किया 
जाता था । 


भोग या इस्तमरारदार के हिस्से का एक चौथाई भारी 
नेग बांदनवाड़ा में वसूला जाता था । 


नगद वसूली को इजरफ़ से वसूल करना । 


गढ़ तक अनाज ले जाने का खर्च वसूली । 


२. बिकाने के कर्मचारियों द्वारा ठिकाने के हिसाव के अतिरिक्त भी उपकर 
वसूली के श्रधिकार ठेके पर कभी-कभी दिए जाते थे इससे ठिकाने को भी_ नगद लाभ 
होता था । कई बार ठिकाना सीधा वसूल किया करता था और इससे उपकायें के 
लिए नियुक्त कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था | कई वार यह ठेके पर तब भी 
उठाया जाता था, जबकि उसकी वसूली उस सूरत में भी की जाती थी जबकि उस 
कार्य के लिए कर्मचांरी नियुक्त न भी किया गया हो । 


भंव 

तुलाई, पटवारी 
घारयाम पा 
सेहान्गीः 


मीना हृवलदार 


पैमायश के लिए नियुक्त कमेंचारी । 


तोलने वाले का शुल्क | 


सहर्ष लिया यया शुल्क । , 


चौकीदारी का शुल्क । 
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कू'ची (डरी, गाँवा,) करपा, ] ये सामान्यतः गाँव के अन्त्यजों या ग्राम कर्मचारियों 
- हबलक या पायला सामन्त & के लिए होते थे, परंतु इसे कुछ ठिकाने या ठिकाने 


सेर | के कर्मचारी रखते थे । 
रखाला, कागलिया, फसल रखवाली वाले का कर । 
साँसरी इत्यादि । 
ढोली या दमामी वाजे वाले का । 
विविध कर्म चारीगया, रसोईदार, से 
भंगी, चौवदार, फर्राश, भुगतान असामान्य रहते थे । 
घरवादार 
लाग कमीणश ठिकाने के कर्मचारियों का सामान्य उपकर । 
वचकी े फसल के माप के समय मभंगी या वलाई श्रौर सेहना 


फसल में से कुछ मुट्ठी भर लिया करते थे । बहुधा इन 
लोगों के सहायक नियुक्त होते थे जो यह काम किया 


करते थे । 

हे. बाँटा के श्रलावा लिया जाने वाला श्रवाज--- 

इंच साग्रसव्जी बेचने वालों से नेग की सीमा निर्धारित 
नहीं थी । 

भुट्टा या मकिया सामान्यतः सौ भरट्टों तक परन्तु कई खेतों में इससे भी 
श्रधिक । 

होला, डांगी या छोला या बू'टा श्रन्न की कालियां । 

वीस्वाया खुड हरे चारे का उपकर, सामान्यतः जी की बालियाँ । 

काकड़ी खरबूजा काछी लोगों से नेग वसूली । 

दोबड़ी खेत की मेड पर उगी घास श्रादि । 


४. ग्राम में मृत पशुओं की खालों की रंगाई पर ठिकाने के श्रधिकार के रूप में लिया 
गया उपकर-- 


सालियाता- रैगर चडस पर तैयार खाल । 

अ्रखवान या सूडिया एक या दो खालें चरस के मुह का कर चमारों से 
कभी-कभी नगदी के रूप में । 

पगरखी या पापोज . अचमारों से जूते, कभी-कभी नगदी के रूप में । 


पड़ीस या तंगी पेरा.._ तंग घोड़े इत्यादि के लिए । 


२६० 


डोलची 


पर विविघ--- 
खाजरू या वागोलाई 


दूध-दही 


कांड 

केल्हू 

अड़ा की घूघरी 
घूंचियाँ या चकमा 
गन्ने 


गुड की भेली 


खोड़ी 

लागां भूसा 

लाग्ती 

मि्च, गाजर, प्याज इत्यादि 
बुनकरों पर कर 

६. कॉाँसे-- 


१६वीं शताब्दी का अजमेर 


होली पर रैगरों से चमड़े की डोलची पानी खींचने के 
लिए या पिलाई के लिए । 


सामान्यतः १ बकरा या भेड़ा प्रति २० भेड़ों पर, कभी- 


, कभी नगद भुगतान, श्रधिक से भ्रधिक तीन रुपए तक 


वलि के लिए । 

जाटों या ग्रुजरों से कभी-कभी श्रावश्यकता पड़ने पर 
वसूली । 

ईधन के लिए कंडे। 

कुम्हारों के प्रति घर से भट्टी से खपरेल । 

होली के दूसरे दिन से श्रफीम, भांग । 

ऊनी लाई या कम्बल, खटीक या गडरिया से । 
सामान्यत: किसान के गन्ने के खेतों से प्रति खेत १०० 
गन्ने । 

गुड की ढेरी (पांच सेर के लगभग) प्रति गन्ने के 
खेत से । 

रैयरों से घास की वसूली । 

भूसा की वसूली । 

गडरिए से कुछ ऊन की वसूली । 

आवश्यकतानुसार इन चीजों की वसूली । 

प्रति वर्ष सुत की एक लच्छी श्लौर एक तौलिया । 


भोज सामग्री एवं मिष्ठान्न पदार्थ मौसर या शादी 
के अ्रवसर पर ठिकानेदार के लिए निर्धारित संख्या 
व मात्रा में दिए जाते थे । इनकी संख्या व मात्रा एक 
ठिकाने के गाँवों में भी पृथक्‌ू-पृथक्‌ थी । ठाकुरों द्वारा 
निर्धारित काँसों की संख्या में श्रंत्यजों व कर्मचारियों 
के कसों की संख्या सम्मिलित नहीं है। सामान्यतः 
ठिकाने को बहुत कम काँसे जाते थे कुछ स्थानों पर 
इनकी संख्या निश्चित थी, उदाहरणंस्वरूप ६८ 
काँसे । कुछ लोग इसकी एवज्‌ में नगद राशि दे देते 
थे, अधिकतम १४५ रुपयों तक । 


खखा 
बागसुदी 


साधाना 


गरोला 


जोतायन 
भिनाय 


संथुन 


पीसांगन 


७, थीरत-- 


शब्दावली २६१ 


नगद राशि में परिवर्तित जो श्रधिकतम २४ रुपए तक 
होती थी । कुछ लोग काँसों के भ्रलावा भी १४ रुपए 
दे देते थे । 

जाट और छींपों से १३० कैसे जाते थे। इनमें से 
अधिकांश जागीरदारों और ठिकानों में काम करने 
वाले कर्मचारियों के लिए होते थे । 

ठिकाने के लिए €४ काँसे--५ ठाकुर के, केवल १३ 
शेप कर्मचारियों एवं २५ दरोगों के लिए जिनका ग्राम 
के कामों से कोई संबंध नहीं होता था । 

कासे का कर नगद कर में परिवर्तित मिठाई की किस्म 
के अनुसार चार रुपए से लेकर बीस रुपए तक । 

१ से लेकर ३२ कासे ठिकाने के कमंचारियों के लिए, 
ठिकाना इनमें से कुछ भी नहीं लेता था । 


कसिे की दर मिठाई की किस्म के अनुसार निर्धारित:- 


लड्ड्‌ ८ रुपए 
हलुआा ६ ,, 
लाप्सी ४ 


ठिकाने का हिस्सा नगदी में भुगतान होता था शौर 
अत्यजों के लिए काँसे के रुपए । 


ठिकाने के द्वारा कर्मचारियों के मिमित्त ली गई लागों 
श्रौर ग्राम अन्त्यजों को वापिक देय में भेद करना कठिन 
है । सामान्यतः इन लोगों को भोग में प्रति मण में से 
एक दो छेंटाक या प्रति वर्ष निर्धारित सेर या सीरोजा 
ढेरी में से कुछ भुट्टे दिए जाते थे । शन्त्यजों में निम्न 
जाति के लोग आते थेः--- 

सुनार 

बुहार 

नाई 

पटेल 

दर्जी : 


२९२ । १९वीं शताब्दी का श्रजमेर 


तामड़ायत (पुरोहित या पण्डा भ्रादि) 
तट 

भेहतर 

रेगर 

घोबी 

टिट्ठी वाला रे 

वावर या बागरा - 

चमार 

भील 
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